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 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 भा  टेलीफोन  उद्योग

 ]
 *886.  श्री  टी०  बशीर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  टेलीफोन  उद्योग  चल  रहे  वे  कहां-कहां  स्थित  हैं  और  उनकी
 उत्पादन  क्षमता  कितनी

 टेलीफोनों  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  दौरान  नए
 टेलीफोन  उद्योग  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएगे  मु  मु

 क्‍या  केरल  में  टेलीफोन  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रोनिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर  :  से  एक

 विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1984  से  केवल  मेसर्स  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  और  मंसस  गुजरात
 संचार  तथा  इलेक्ट्रानिकी  लि०  ही  टेलीफोन  उपकरणों  का  विनिर्माण  करते  थे  ।  1984  84  में
 नीति  की  उदारीकरण  संबंधी  घोषणा  के  पश्चात्‌  टेलीफोन  जैसे  अन्त्य  उपयोगकर्ता  टमिनलों  का
 विनिर्माण  निजी  क्षेत्र  में  करने  की  अनुमति  दी  गई  और  निजी  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र की  कई

 इकाइयों को  आशय-पत्र/अनुमोदन  प्रदान  किए  कुल  मिलाकर  15  इकाइयों  ने  टेलीफोन
 उपकरणों  का  उत्पादन  क  आरम्भ  कर  दिया  इन  इयों  के  स्थापना  स्थल  तथा

 उत्पादन-क्षमता  में  दिए  गए  हैं  ।

 टेलीफोनों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  टेलीफोन  उपकरणों  दी  वर्तमान

 शुदा  उत्पादन-क्षमता  पर्याप्त  ऊपर  उल्लिखित  15  इकाइयों  के  20  अतिरिक्त  इकाइयों
 को  विनिर्माण  के  लिए  आशय-पत्र/अनुमोदन  प्रदान  किए  गए  उनके  स्थापना-स्थल  तथा  उत्पादन
 क्षमता  में  दिए  गए
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 और  जिन  15  इकाइयों  ने  पहले  ही  उत्पादन  करना  शुरू  कर  दिया  उनमें
 से  2  इकाइयां  केरल  में  स्थित  केरल  में  टेलीफोन  के  विनिर्मांग  की  इकाई  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 पार्टीका  वाधिक  लाइसेंसशुदा  स्थापना-स्थल
 उत्पादन  क्षमता

 ..  ££-__संख्य
 मे ं)

 1.  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  4,50,000  नैनी

 4,00,000  =  बंगलौर

 2,00,000  श्रीनगर  तथा

 2.  गुजरात  संचार  तथा  इलेक्ट्रांनिकी  लि०  5,00,000  गांधी  नगर

 3.  टेलीमैटिक्स  सिस्टम्स  लि०  5,00,000.  तालुक-सैदापेट

 4.  वेबेल  कम्युनिकेशन  इन्डस्ट्रीस  लि०  5,00,000 =  साल्ठलेक  इलेकंट्रांनिक्स
 कांम्प्लेक्स

 5.  स्वीड  टेलीट्रानिक्स  5,00,000  .  जिला  बँगेलीर

 6.  केल्ट्रांन  टेलीफोन  इन्सट्रमेंट॥  लि०  5,00,000  पालघाट

 7.  राजस्थान  टेलीफोन  उद्योग  लि०  5,00,000..  भिवाड़ी

 8.  क्रॉम्पटन  ग्रीव्ज  लिमिटेड  2,00,000.  पीतमपुर

 9.  सेट  टेलीकॉम  प्रा०ण्लि०
 2,00,000

 नासिक

 10.  भारती  टेलीकॉम  लि०  2,00,000  लुधियाना

 11.  यूनीटेल  कम्युनिकेशन्स  लि  2,00,000  भुवनेश्वर

 12.  पंजाब  वायरलेस  सिस्टम्स  लि०  2,00,000  मोहाली  (पंज/ब)

 13.  प्रियराजा  इन्टरप्राइज  10,000  0,000  बंगलौर

 14.  लावेनीर  टेलीकॉम  लिमिटेड  3,00,000  जिला-मेडक

 15.  बी  पी  एल  सिस्टस्स  एण्ड  प्रोजक्ट्रस  5,00,000  पालघाट
 ह

 लिमिटेड
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 वाधिक  लाइसेंसशुदा  स्थापना-स्थल
 ्

 नोएडा  (
 श्री  पेरमपुद्र  ताबुक

 श्रीनगर  (  जम्मू  तथा
 ०  ह॥  पं

 बंगलौर

 मैसूर

 देहरादून

 नोएडा

 हरियाणा  में  अनुमेय
 स्थापना-स्थल

 सोलन

 भीलवाड़ा

 राजस्थान  में  अनुमेय  क्षेत्र
 गाजियाबाद

 |  हिमाचल  प्रदेश  में  अनुमेय
 क्षत्र

 अंसम
 जिला--सिलचर

 जिला--गाजियाबाद

 अमरावती

 क्र०ण्सं०  पार्टी  का  नाम
 उत्पादन  क्षमता

 1.  टेक्सटन  टेलीकॉम  लिमिटेड  2,00,00

 2.  पल्सर  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  2,00,000

 3.  सुनील  कम्युनिकेशन्स  लि०  2,00,000

 4.  यूनाइटेड  टेलीकॉम  प्रा०्लि०  2,00,000

 5.  रेमिंगटन  हैंड  ऑफ  इण्डिया  लि०  2,00.000

 !
 6.  आईटीएसी  इण्डिया  कं०लि०  2,00,000

 7.  श्री  गोपाल  के०  केजरीवाल  2,00,000

 8.  हरियाणा  टेलीकॉम  लि०  2,00,000

 9.  हिमाचल  इन्डस्ट्रीस  लि०  2,00,000

 10.  जयसल  इन्डस्ट्रीस  लि०

 11.  डिजिकॉम  सिस्टम्स  प्र०  लि०  2,00,000

 12.  2.  बीनाटोन  इलेक्ट्रॉनिक्स  प्राण्लि०  2 ,00 0,000

 13.  आई  टी  पी  टेलीकॉम्स  प्रा०  लि०  2,00,000

 «ਂ  असम  इलेक्ट्रॉनिकी  विकास  निगम  1,50,

 लिमिटेड  1,50,000

 15.  फ्यूजबेस  इलेक्ट्रॉनिक्स  लि०  1,00,000

 16.  देबीके  इन्फोर्मेशन  लि०  1,00,000

 17.  यूनीरेक्‍्स  मौल्ड्स  1,00,000

 18.  श्री  जोशी  75,000

 19.  श्री  सुनील  खाड़िया  10,000

 20.  चिप  सिस्टम्स  10,000  ५  रंगारेड्डी  जिला
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 श्री  टौ०  बशीर  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहूँगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 1984-%  स्थापित  सैन्टर  फार  डिवेलपमेंट  आफ  ने  भारतीय  दूरसंचार
 प्रणाली  के  लिए  देश  में  ही  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  है  और  यदि  हाँ  दूरसंचार  उद्योग  में  स्वदेशी
 तकनीक  को  बढ़ावा  देने  और  आत्मनिभंर  होने  के  लिए  तथा  हाल  ही  में  स्थापि  |  दूरसंचार
 आयोग  द्वारा  कौनसी  नई  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ?

 श्री  के०-आरु०  मारायणन  :  -  सी-डाट  की  स्वदेशी  स्वचालित  स्विचिग
 प्रणालियां  विकसित  करने  के  लिए  की  गई  इसने  पूर्णतया  स्वदेशी  प्रणाली  विकसित  की  है
 जिसमें  एक्स  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज  होता  है  और  एक्स  अर्थात
 निक  प्राइवेट  स्वचालित  स्विचिग  प्रणाली  होती  इसके  अतिरिक्त  512  पोर्ट  सिस्टम  और
 16,000  लाइन  प्रणाली  भी  होती  है  ।  विकसित  किया  जा  चुका  है  और  विभिन्‍न  गावों

 में  इसे  लगाया  जा  रहा  है  ।  सरकारी  और  गेर-सरकारी  पार्टियों  को  लाइसेंस  भी  दिए  जा  रहे  हैं

 का'भी  विकास  किया  जा  चंका  है  और  इसे  कार्थान्वित  किया  जा  रहा  512
 पोर्ट  सिस्टम  क़ा  शमी  विकास  किया  जा  श्ुका  है  ओर  दिल्‍ली  छावनी  में  इसका  परीक्षण  चल  रहा
 है  ।  बड़ी  16,000  लाइनों  वाली  प्रणाली  भी  विकसित  की  जा  है  ओर  इसी  महीने  में  किर्स
 समय  इसका  क्षेत्रीय  परीक्षण  किया  जाएगा  ।

 श्री  टी०  बशौर  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  पालघाट  के  विषय  में  मझे
 पता  चला  है-कि  पालघाट  में  की  यूनिट  के  विकास  की  परियोजना  र  नोक  निवे  ग़
 बोर्ड  69  करोड़  रुपये  लागत  की  इस  परियोजना  को  पहले  ही  भन्‍्जूर  कर  चुका  मैं  जानना
 चाहूंगा कि  क्या  यह  सच  है  कि  यह  परियोजना  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ी  है  और  यदि  हां
 इस  परियोजना को  मन्‍्जूरी  प्रदान  करने  के

 लिए  क्‍या  कायंवाही  की  जा  रही है  ।

 ot  श्री  केਂ  आर०  नारायणन  :  पालघाट  के  लिए  एक  विस्तार  परियोजना  का  प्रस्ताव
 इसका  नाम  डिजिटल  ट्रंक  आटोमैंटिक  एक्सचेंज  इस  प्रस्ताव  के  अनुमान  संशोधित  किए  जा  चुके
 हैँ  और  इसे  मंत्रिमण्डल  के  पास  अनुमोदनार्थ  भेजा  बाला  है  ।

 अस्पश्यता  सम्बन्धी  मामले

 *887.  श्री  अनन्त  प्रसाद  सेटी  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  देश  के  कुछ  भागों  में  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  मामलों  की
 कारी  मिली

 तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कल्याण  भन्‍्त्रासलय  को  राज्य  मन्द्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटलः  पर  रखा  गया  है  ।
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 विवरण

 अस्पृश्यता  के  सम्बन्ध  में  व्यक्तियों  से शिकायतें  प्राप्त  होती  ऐसी  शिकायतों  का  स्वरूप
 एक-दूसरे  मामले  से  अलग-अलग  होता  है  ।  इनमें  मन्दिरों  में  प्रवेश  पर  प्रतिवन्ध  सम्बन्धी
 पेयजल  चाय  की  सार्वजनिक  ए  मसान/कब्रिस्तान  पर  जाने  की  मनाही  और  नाइयों
 और  धोबियों  की  सेवाओं  आदि  की  मनाही  भी  शा

 मिल
 है  ।

 इन  शिकायतों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/कैन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  क ेसाथ  आवश्यक
 उपचारी  कार्यवाही  के  लिए  भेजा  जाता

 इस  प्रकार  एसी  घटनाओं  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिये  गये
 हैं  कि  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  के  उपबन्धों  का  कारगर  ढंग  से  कार्यान्वयन
 करें  ।  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :--

 के  उपबन्धों  का  उलंघन  करने  के  लिए  मुकहमा  चलाने  या  निगरानी  रखने  के
 लिए  अधिकारियों  की  नियुक्ति  ।

 अपराधों  पर  शीघ्र  कार्यंव  ही  करने  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  ।

 की  कार्यान्विति  की  समीक्षा  समय-समय  पर  करने  के  लिए  उपयुक्त  स्तरों  पर
 राज्य  सरकारों  द्वारा  समितियों  का  गठन  ।

 के  पीड़ितों  को  कानूनी  सहायत  देने  की  व्यवस्था  ।

 -+फिल्मों/वृत्त  सेमिनारों  के  दरा  जन  संचार  माध्यमों  की  गहन  गतिशीलता  ।

 इसके  राज्य  सरकारों/कैन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  को  नागरिक  अधिकार  संरक्षण
 1955  के  क्रियान्विति

 के  लिए  उनके  द्वारा  शुरू  किए  गए  उपायों  के  लिए  केन्द्रीय
 sy  मु यता  प्रदान  की  जा  रही  है

 ।

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  माननीय  मन्त्री  जी  मेरे  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में
 बताया  है  :

 हु

 घटनाओं  पर  नियन्त्रण  लगाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि
 नागरिक  अधिकार  संरक्षण  1955  के  उपबन्धों  का  कारगर  ढंग  से  कार्या-वयन  करें  ।

 एक  उपाय  है  :

 अपराधों  पर  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  को

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  देश  भर  में  और  विशेषतः  उड़ीसा  में  कितन े*
 विशेष  स्यायालय  स्थापित  किए  गए  हैं  और  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  ।  कितने  मामलों  में  दोष

 सिह  हुए हैं  और  दोषी  व्यक्तियो ंको
 कितनी  सजा

 दी  गई  है
 ?
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 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :
 सभी  राज्यों  में  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 ब्यौरा  इस  प्रकार  आंध्र  प्रदेश  11;  बिहार  4;  कर्नाटक  3;  राजस्थान  8;  मध्य  प्रदेश  9;  तमिल
 नाडु  4  कुल  संख्या  ष॑  1885  में  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के  अधीन
 3329  मामले  दर्ज  किए  गए  और  2391  मामले  न्यायालयों  में  भेजे  गंए  जिनमें  से  केवल  265
 व्यक्तियों  पर  दोष  सिह  हुए  ।  वर्ष  1986  में  3709  मामले  दर्ज  किए  2329  मामले  न्यायालय
 में  भेजे  गये  तथा  457  व्यक्तियों  पर  दोष  सिह  हुए  ।  सरकार  इस  मद  पर  प्रत्येक  योजना  अवधि  में

 खर्च  कर  रही  है  ।  इस  वर्ष  हम  एक  करोड़  रुपये  प्रदान  कर  रहे  हैं
 हम  राज्य  सरकारों  की  सहायता

 कर  रहे  हैं  ताकि  इस  अधिनियम  को  शीकघ्रता  से  लागू  किया  जा  सके  ।

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  मेरे  प्रश्न  का  भाग  यह

 केन्द्रीय  सरकार  को  देश  के  कुछ  भागों  में  अस्पृश्यता  सम्बन्धी  मामलों  की  जानकारी
 मिली

 उत्तर  है  :

 के  सम्बन्ध  में  व्यक्तियों  से  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं******ਂ
 -

 मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  किसी  संगठन  ने  कोई  शिकायत  भेजी  हैं  या  नहीं  ।  परन्तु  अस्पृश्यता
 के  विषय  में  संसद में  काफी  चर्चा  हो  रही  है  ।

 अ।को  मालूम
 है  कि  पुरी  के  शंकराचार्य  जैसे  व्यक्ति

 ने  मन्दिरों  में  हरिजनों  के  प्रवेश  पर

 बहुत  गलत  टिप्पणी  की  है  ।  आपको  यह  भी  मालूम  है  कि  देश
 भर

 में  इसकी  प्रतिक्रिया  हुई  मैं

 नहीं  जानता  कि  क्या  बाद  में  प्रेस  के  सामने  उन्होंने  ऐसी  टिप्पणी  के  लिए  मना  किया  परन्तु  जब
 प्रेस  में  यह  बात  आ  रही  है  तो  देश  भर  के  इरिजनों  के  मन  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 |  |  उन्होंने  वही  टिप्पणी  की  थी  जो  प्रेस  में  छपी  है  और  क्‍या  ऐसे
 लेख  प्रकाशित  किये  जाने  पर  रोक  लगाई  जा  सकती  है  बशतें  वे  सच्चे  न  क्योंकि  इसका

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  दिमाग  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 +  4  4  ५! |
 श््ज

 —  यम  नम  श्य  व

 कल  एक  खबर  छपी  है  कि  उड़ीसा  में  कुछ  लोग  जाति  के  आधार  पर  चनाव  लड़ने  के  लिये
 खानदायत  क्षेत्रीय  पार्टी  बना  रहे  हैं  डीसा  में  पहले  ऐसा  नहीं  होता  था  ।  परन्‍न्त  अचानक  ही  मैंने

 समाचारपत्रों  में  देखा  कि  उड़ीसा  के  लोग  वहां  एक  नई  पार्टी  बना  रहे  हैं  और  वे  जातिगत  आए
 चुनाव  लड़ेंगे  ।  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  ऐसी  पार्टी  पर  चुनाव  लड़ने  के  लिए  प्र
 बन्ध  लगाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करेगी  क्योंकि  इसका  देश  भर  में  बुरा  प्रभाव  उड़

 डा  न्द्र  कुमारो  बाजपेयी  :  जहां  तक  श्री  शंकराचार्य  के  कथन  का  सम्बन्ध  जैसा  कि
 सभा  को  मालम  जब  उन्होंने  कुछ  कहा  था  तो  सभा  में  उसे  गम्भीरता  से  लिया  और  सभी  संगठनों
 ने  निन्‍दा  भी  की  ।  समाचारपत्रों  में  यह  खबर  छपी  कि  बाद  में  वह  अपने  कथन  से  मुकर  गये  ।
 उसके  बाद  मैंने  श्री  शंकराचायं॑  का  कोई  वक्तव्य  नहीं  देखा  |  एक  ही  बार  पढ़ा  उनके
 विरुद्ध  दो  मामले  लम्बित  हैं  और  जांच  चल  रही  है  ।  अब  वह  कहते  हैं  कि  उन्होंने  उस  तरह  नहीं
 कहा  जो  कुछ  उन्होंने  हम  और  समूच  हर  4  श्र  बै  व  तन
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 अधिकार  संरक्षण  1955  बिल्कुल  स्पष्ट  हमारा  संविधान  भी  विल्कुल  स्पष्ट
 मैं  पहले  ही  कह  चुकी  हूं  और  मैं  इस  बात  को  दोहराती  हूं  कि  इस  देश  का  संचालन  श्री  शंकराचार्य
 अथवा  किसी  अन्य  गुरु  के  आदेशों  से  नहीं  बल्कि  संविधान  के  अनुसार  होता  है  और  हमारा  संविधान
 सर्वोच्च  है  ।  भारत  एक  धरमंनिरपेक्ष  देश  है  और  इस  देश  में  किसी  भी  जाति  को  इस  प्रकार  पार्टी
 बनाकर  चुनाव  नहीं  लड़ने  दिया  जाएगा  ।  निर्वाचन  सम्बन्धी  कानून  यह

 सुनिश्चित  करेगा  ।

 श्री  अनंत  प्रसाद  सेंठी  :  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्‍या  उड़ीसा  में  जाति  के आधार  पर  गठित
 पार्टी  को  चनाव  लड़ने  की  अनमति  दी  जाएगी  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  यह  मामला  जन  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  अधीन  आता

 है  और  निर्वाचन  सम्बन्धी  कानून  के  अन्तगंत  भी  इस  विषय  में  कायंवाहों  की  जायगी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  इसमें  निर्वाचन  कानून  कहां  से  मार्ग  में  आयेगा  क्‍योंकि  श्री  शंकराचार्य

 तो  कभी  भी  चुनाव  नहीं  लड़ं  गे  ।

 डढा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाज'यी  :  ये  दो  अलग  मुद्दे  वह  उड़ीसा  में  गठित  किसी  पार्टी  का

 जिक्र  कर  रहे  समाचार  पत्रों  में  इस  बारे  में  छपा  है  और  मैंने  भी  पढ़ा  निर्वाचन  आयोग
 धारा  और  देश  के  अन्य  काननों  के  तहत  इस  मामले  में  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  सरकार  के  सभी  प्रयासों  के  अस्पृश्यता  को  घटनाए  कुछ
 सस्‍्थांनों  पर  हो  रही  हैं  ।  अब  हम  देश  भर  में  पंचायत  प्रणाली  को  मजब॒त  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 जैसाकि  मुझे  मालम  कि  अधिकांगण  राज्यों  के  काननों  मंडलों  या  ग्राम  पंचायतों  जहां  सदस्य
 क्री  अहंताए  या  निरहंता  के  कारण  निर्धारित  उनमें  इस  आशय  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि

 यदि  कोई  व्यक्ति  अस्पृश्यता  अधिनियम  के  अधीत  दोषी  पाया  जाता  है  तो  उसे  सब

 कर  दिया  जाएगा  पंचायतों  पर  लागू  होने  वाले  अधिकांश  विधान  में  ऐसा
 मैं  पुछना  चाहेंगा  कि  क्या  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  और  स्थानीय
 अस्प्‌  श्यया  निवारण  अपने-अपने  विधान  में  ऐसा  उपबन्ध  करने  का  सुझाव  देने  क

 डा०  राजेन्द्र  कुमारो  बाजपेयी  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  अच्छा  सुझाव
 राज्य  सरकारों  को  इसकी  सिफारिश  करेंगे  ।

 भ्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  इनके  कथन
 के  हमारे  देश  में  जातिगत  आधार  पर  भंदभात

 किया  जाता  कुछ  समय  मैंने  सभा  में  एक  ज्वलंत  घटना  का  जिक्र  किया  आपने  भी
 उससे  सहानुभूति  व्यक्त  की  यह  मामला  वोट  क्लब  पर  चल  रहे  एक  व्यक्ति  के  संघ्रषं  से
 सःबन्धित  है  |  श्री  खिलानन्द  झा  बिहार  सरकार  का  एक  कमंचारी  वह  एक  ब्राह्मण  है  ।

 उसने  अ  नुसूचित  जाति  की  एक  जड़की  से  विवाह  किया  जिसके  कारण  उसे  अपनी  नौकरी  से  हाथ
 धोना  पड़ा  ।  एक  वं्ष  से  अधिक  समय  से  वह  बोट  क्लब  पर  घरना  दे  रहा  इसी  दौरान  पुलिस
 दो  वार  उसके  साथ  मारपीट  कर  चुकी  खिलानन्द  झा  बोट  क्लब  पर  धरना  दे  रहा
 मैंने  दो  वार  प्रधानमंत्री  को  भी  लिखा  मैं  इस

 मामले  को  राजनीतिक  रंग  नहीं  देना  चाहता  ।

 मैंने  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 के  साथ  बातचीत की  है  कि  क्‍या  वे  उसे  नौकरी दे  रूकते  उन्होंने

 आश्वासन  दिया  है  कि  वे  नौकरी दे  सकते  मैं  उसे  पश्चिम  बंगाल  नहीं  भेजना  चाहता  ।  मैं

 7
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 ना  चाहता  हुँ  कि  क्‍या  प्रधानमन्त्री  अब  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  दुख  को  जो  अकेला  एक

 विशेष  संघर्ष  रहा  है  और  उसे  सरक  नौकरी  दिलाने  तथा  उसकी  क्षतिपूर्ति करने  के  लिए

 कुछ  करेंगे  ?  मैं  दो  बार  प्रधान
 मन्‍्त्री

 जी  को  लिख  चुका  हें  ।  उसे  अपनी  नौकरी से  इसलिए  हाथ
 घोना  पड़ा  क्योंकि  उसने  अनुसूचित  जाति  की  एक  लड़की  से  विवाह  किया  आप  घमनिरपेक्षता
 की  बात  करते  है  परन्तु  मुझे  वतंमान  स्थिति  से  बहुत  दुख  है  ।

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  उनका  कहना  सही  नहीं  है  ।

 थ्री  संफ्दीन  चौधरी  :  क्या  सही  नहीं  है  ?  हमने  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  को  पत्र  लिखे  क्‍या

 सही  नहीं  है  ?  एक  वर्ष  से अधिक  समय  से  यह  चल  रहा  है  ।

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  सन्‍तोष  मोहन  :  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  यह
 *  मामला  सभा  में  उठाया  आपके  हमने  रिपोर्ट  मंगाई  क्योंकि  कहानी  ०ह्‌  है  कि

 उन्हें  भ्रष्टाचार  के  कारण  नौकरी  से  निकाला  गया  न  कि  इसलिए  कि  वह
 *“*

 हमें  इस  मामले  की  तह  तक  जाना  चाहिए  |  यदि  कोई  अन्याय  किया  जाता  है  तो  निश्चित  रूप  से
 न्याय  किया  जाएगा  ह

 श्री  सेफदीन  चौधरी  :  बिहार  में  मुख्य  मन्त्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  उन्हें  वापिस  बिहार

 बुला  लिया  जाएगा  ।  वह  काम  नहीं  दिया  गया  ।

 प्रधान  मन्‍्त्री  राजीव  :  इस  समय  मेरे  पास  विशिष्ट  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 मैं  निश्चित  रूप  से  इस  मामले  की  जांच  करू  जो  माननीय  सदस्य  कह

 रहे  हैं  यदि  वह  सत्य  है
 तो  हम  निश्चित  रूप  से  कार्यवाही  करेंगे  ।

 ]
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  जब  भी  हम  प्रधानमन्त्री  जी  को  कोई  पत्र  लिखते  हैं  तो  हमें  पता  ही

 नहीं  चलता  कि  उस  पर  क्‍या  एक्शन  हुआ  ।  कम  से  कम  को  तो  मालूम  होना  चाहिये  कि
 उनके  मामले  में  क्या  ही  की  गयी  ।  आप  की  रसीद  हमें  केवल  मिलती  एकनौलेजमैंट  कार्ड  ,
 मिलता  है  और  कुछ  नहीं

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।  डा०  जी०  विजय  रामा  राव***ਂ  उपस्थित  नहीं  ।

 [  हिन्दी ]
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  आप  जंग  मत  अपना  प्रश्न  पूछिए  ।

 ]
 श्री  राजीव  गांधी  :  क्‍या  मैं  पिछले  प्रश्न  के  एक  भाग  का  उत्तर  दे  सकता  हूँ  ?  मुझे  अभी

 अभी  एक  नोट  दिया  गया  जिसकी  पुष्टि  की  जानी  है  अधिकारी  को  राहत  दी  गई
 उन्हें  बिहार  में  काम  दिया  गया  पर  वे  बिहार  में  काम  नहीं  वे  केन्द्र  में

 काम चाहते हैं । हम इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता $
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 संफुद्दीन  चौधरी  :  बिहार  के  तत्कालीन  मुख्यमन्त्री  द्वारा  आश्वासन  दिया  गया  था  ।  वे
 वापिस  बिहार  गए  ।  किन्तु  उन्हें  काम  नहीं  दिया  इसके  बजाए  उन्हें  परेशान  किया  गया  ।

 उनकी  पत्ती  को  जला  दिया  गया  ।  कुछ  अन्‍  पय  मामले मैं  उठाना  नहीं  चाहता  ।  के  जब
 नौकरी  के  लिए  गए  तो  उनकी  पत्नी  कौ  जला  दिय  गया  ।  यह  एक  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 वारंगल  में  प्रोपेलेंट  फैक्टरी

 ध  +889.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  प्रोपेलेंट  फैक्टरी  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  लम्बित  पड़ा

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  से  लम्बित  पड़ा  है  और  इसे  स्वीकृति  दिए  जाने  में
 विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पति  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  चिन्ताम॑णि
 :  और  देश  में  प्रणोदी  निर्माणी  की  स्थापना के  लिए  प्रस्ताव  के

 सम्बन्ध  में  1986  में  गठित  चयन  समितिਂ  ने  आंध्र  प्रदेश  में  वारंगल  सहित  विभिन्‍न
 स्थानों  का  मूल्यांकन  किया  है  ।  नई  प्रणोदी  निर्माणी  की  स्थापना  के  लिए  सारा  मामला
 सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 अन्तिम  निर्णय  त्तब  तक  लिया  तह  बताना  कठिन  है  ।

 [  हिस्दी  ]
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  अध्यक्ष  भरें  यह  जान  सकता  हूं  कि  हमारे  यहां  कोच  फैक्टरी

 के  लिये  उन्होंने  एक्सपर्ट  कमेटी  उसका  क्‍या  पता  नहीं  -  इसके  लिये  आप  ने  साइट
 सर्लक्शन  कमेटी  कांस्टीट्यूट  की  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  साइट  सलकक्‍्शन  कमेटी  किस  किस

 जगह  गई  और  किनकिन  का  उसने  इ  केया  और  वारंगल  के
 बारे  में  क्या  कहा  ।  स्टेट

 मैंट  राज्य  सरकार  से  आपने  ग्सि  मीन  और  पानी  त्ांगने  के  लिये  तो

 हमारी  स्टेट  गव॑नंमैंट  की  और  से  आप  को  आउश्वासन  भी  दिया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 सरलक्शन  कमेटी  की  रिकमेडेशन्न  क्‍या  हैं

 और  किस  जगह  आप  करने  वाले  हैं  ।

 दूसरे  आप  बता  रहे  हैं

 ]
 निश्चित  समय  नहीं  बता  सकते  ।  क्‍यों  ?  आप  चुनाव  से  पहले  इसकी  घोषणा  करेंगे

 अथवा  नहीं  ।

 ]
 |

 भरी  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  हमने  आन्सर  में  साफ-साफ  बताया  है  ।
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 ]  |
 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  यह  बताना  कठिन  है  क्‍योंकि  यह  है  ।

 ु
 यह  विचाराघीन

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डो  :  साइट  स्लेक्शन  कमेटी  की  क्‍या  रिकरमेंडेशन्स  हैं  ?

 प्राथमिकता का  क्रम  क्‍या  है

 ]

 :  आपकी  साईट  सेक्शन  कमेटी  ने  दौरा  किया है  पूरे  देश  में  ।  उसमें  वारंगल  की  क्या
 शनहै  ।  वह  नम्बर  पर  दो  पर  तीन  पर  है  या  लास्ट  में

 ओ  चितामणि  पाणिग्रहो  :  यह  1,  2,  3  सीरियल  का  प्रश्त  नहीं  है  ।  साईट  सर्लेक्शन  कमेटी
 आपके  वारंगल  भी  गई  और  तीन  स्टेट्स  में  भी  गई  और  उसने  सथ  साईट्स  को  देखा  वह  कमेटी

 बैठी  है  और  यह  उसके  विचाराधीन  है  ।

 तु  आठवों  योजना  में  विलासिता  की  वस्तुओं  का  कम  करना

 #893.  श्री  उतम  राठौड़  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  विलासिता  की  वस्तुओं  का  उपयोग  कम  करने  हेतु  आठबीं  योजना  बरवधि
 में  कार्यान्वयन  हेतु  किन्हीं  योजनाओं  को  तैयार  कर  रही  और

 जन  तो
 ३  कोई  5:  ५

 या यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  विलासिता  की

 वस्तुओं  का  उपयोग  कम  करने  के  लिये  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  है

 योजना  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो
 बोरेन  सिह  एं  :  और  सरकार  की  हमेशा  यह  नीति  रही  है  कि  विशेषकर
 विलासिता  की  वस्तुओं  के  उपभोग  में  वृद्धि  को  नियन्त्रित  करहे  राष्ट्रीय  बचत  दर  में  वृद्धि  की
 जाय  ।  आठवीं  योजना  के  ब्यौरे  तंयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  व्यर्थ  उपभोग  एवं  विलासिता  की  वस्तुओं  के
 उपभोग  प्रर  रोक  लगाने  के  लिए  कोई  स्थायी  निर्देश  दिए  गए  हैं  बचत  दर  में  वृद्धि  की  जा
 सके  ?

 श्री  बीरेन  सिंह  ऐँगती  :  पहली  योजना  में  भी  यह  नीति  अपनाई  गई  थी  ।  हमने  कहा  है  कि
 विलासिता  की  वस्तुओं  के  उपभोग  पर  रोक  लगाने  की  सरकार  की  नीति  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  वित्त  मन्‍्त्री  ने  पहले  ही  उन  विल/|सिता  की  वस्तुओं  की  सूची  तैयार  कर  ली  है  जिन  पर  रोक

 10
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 लगाई  जानी  विलासिता  की  वस्तुओं  के  उपभोग  पर  रोक  लगाने  के  सम्बन्ध  में  वित्त  मन्त्रालय  ने
 निर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  ।  कितु  जहां  तक  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  सम्बन्ध  मैंने  निवेदन
 किया  कि  यह  विचाराधीन  है  ।  यह  स्थति

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  बचत  की  वर्तमान  दर  क्‍या  है  और  अगली
 योजना  के  लिए  आप  कितनी  दर  की  परिकल्पना  करते  हैं  ?

 श्री  बोरेन  सिह  एंगतो  :  वचत  की  वतंमान  दर  21.6  प्रतिशत  है  और  हम  इसे  24.6
 प्रतिशत  तक  बढ़ाना  चाहते  हैं

 सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  का  बन्द  होना

 +895.  श्री  चितामणि  जेना  :
 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  योजना  सम्बन्धी  अपने  नीति-पत्र  में  लगातार  घाटे  पर

 चल  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के  लगभग  40  उपक्रमों  को  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  बन्द  करने
 की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  उपयुक्त  एककों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 बोरेन  सिह  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  नीति-पत्र  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया
 जाना

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  चितामणि  जेना  :  अध्यक्ष  मैं  आपसे  संरक्षण  चाहता  हूं  ।  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि
 क्या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  योजना  के  लिए  अपने  नीति-पन्र  में  लगातार  घाटे  पर  चल  रहे
 केन्द्रीय  सरकार  के  लगभग  40  उपक्रमों  को  बन्द  करने  की  सिफारिश  की  और  उत्तर  है  कि
 नीति-पंत्र  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  ऐसी  सिफारिश  की  है  अथवा  नहीं  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इन  उपक्रमों

 को  बन्द  किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  है  ?

 श्री  बोरेन  सिह  एं  गती  :  जैसा  कि  मैंने  इन  रुग्ण  एककों  को  बन्द  करने  के  लिए  योजना
 आयोग  ने  कोई  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  हमने  इन  उपक्रमों

 को  बन्द  करने  के  लिए  सिफारिश  की  है  और  मैंने  कहा  है  कि  नीति  पत्र  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया

 जाना  है  ।  योजना  आयोग  ने  कर्णघार  कार्यकारी  दल  तथा  उप  दल  नियुक्त  किए  इन  दलों
 द्वारा  अभी  अपने  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के पश्चात  इस  पर

 पूरे  योजना  आयोग  द्वारा  विचार  किया  तत्पश्चात  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  इसे
 स्वीकृति  प्रदान  की  जाएगी  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  इस  समय  योजना  आयोग  द्वारा  रुग्ण  एककों  को  बंद

 करने  के  बारे  में  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया
 ह
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 श्री  चिताम्रणि  जेना
 :

 क्‍या  मैं  मन्त्रीजी  से  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  योजना  आयोंग  को  इस
 बात  की  जानकारी  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कतिपय  एकक  भारी  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ?  यदि
 तो  उपचारात्मक  उपाय  करने  अर्थात  उनके  आधुनिक  करण  अथव्य  अन्य  उपायों  के  बारे  में  योजना
 मन्त्रालय  का  क्‍या  विचार  है  ?

 शो  बोरेन  सिह  एं  गती  :  जैसाकि  मैंने  कहा  हम  जानते  हैं  कि  कुछ  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रम  हैं  जो  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।  किन्तु  जहां  तक  उन्हें  बन्द  करने  का  सम्बन्ध  ये  अभी  योज
 आयोग  के  हैं  और  उन  पर  अभी  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  ।  किन्तु  साथ  ही  साथ
 सरकार  ने  रुग्ण  एककों  कीं  स्थिति  सुधारने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  हैं  जैसेकि  उनके  प्रबन्धन  को

 संगठात्मक  वित्तीय  संयन्त्र  एवं  उपस्करों  का
 विस्तार  एवं  अतिरिक्त  श्रमिकों  की  स्वेच्छिक  सेवानिवुति  आदि  ।

 रुग्ण  एककों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  के  कुछ  उपाय  किए
 गए

 संवर्ग  में  के  लिए  अनुरोध

 *898.  श्री  दौलतासह  जी  जदेजा  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  संवर्ग  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  महिला
 अधिकारियों  से  प्राप्त  अनुरोधों  को  स्वीकार  करती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य
 ऐ  पी०  :  और  संवर्ग  परिवतंत  की  अनुमति  तब  दी  जाती  है  जब

 सेवा  के  भिन्न  संवर्गों  के  दो  सदस्य  आपस  में  विवाह  कर  लेते  हैं  ।

 श्री  दौलत  सिह  जो  जदेजा  :  मेरे  विचार  में  हमारी  नीति  ऐसी  रही  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  की  सेवाओं  में  अधिक  महिलाओं  को  अवसर  मिले  ।  अथवा  केन्द्रीय  सेवाओं  में

 कुछ  महिलाओं  ने  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  संवर्ग  बदलने  के  लिए  अनुरोध  किया  है
 परन्तु  राज्य  सरकारो  ने  इन  अनुरोधों  को  भेजने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  कया  मैं  जान  सकता  हूं

 कि  क्‍या  यह  सही  और  यदि  तो  क्‍या  केन्द्र  सरकार  सभी  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  अधिकारियों
 द्वारा  किए  गए  अनुरोध  भेजने  के  लिए  कहेगी  ?

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मेरी  जानकारी  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  है  जिसमें  एक
 महिला  अधिकारी  द्वारा  अखिल  भारतीय  सेवा  के  किसी  अधिकारी  के  साथ  विवाह  के
 आधार  पर  संवर्ग  में  परिवतंन  के  लिए  दिए  गए  प्रार्थना  पत्र  को  राज्य  सरकार  ने  आगे  भेजा  हो  ।

 किन्तु  यदि  इस  नीति  के  बाहर  संवर्ग  में  परिवर्तन  के  लिए  आवेदन  किया  गया  हो  तो  राज्य  सरकार
 उस  आवेदन  को  न  भेजने  के  मामले  में  बिल्कुल  सही  है  क्योंकि  यदि  हम  उसे  प्राप्त  भी  करते  हैं  तो

 हम  भी  उसे  अस्वीकार  ही  करेंगे  , विवाह  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  आवेदन  भेजती  है  और  हम
 उस  पर  विचार  करते
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 18  1911  ह  मौखिक  उत्तर

 श्री  दौलतसह  जदेज़्ा  :  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  सरकार  चाहती  है  कि  एक
 अधिकारी  केवल  दूसरे  अधिकारी  से  ही  विवाह  करे  |  क्या  इसका  मतलब

 यह  कि  हम  देश  में  एक  और  जाति  प्रथा  का  सृजन  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  हम  महिला
 अधिकारियों  पर  उन  व्यक्तियों  से  विवाह  करने  पर  प्रतिबन्ध  क्‍यों  लगा  रहे  हैं  जो
 अधिकारी  नहीं  हैं  ?  क्या  सरकार  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  मुझे  यह  उतना  स्पष्ट  नहीं  जितना  कि  श्री  जदेजा  को  ।
 हमारा  निश्चित  रुप  से  किसी  महिला  को  यह  बताने  का  कोई  इरादा  नहीं  कि  वह  किससे  विवाह
 करे  और  किससे  न  करे  ।  बात  यह  है  कि  हमारी  संवर्ग  आवंटन  की  एक  नीति  है  ।  यह  एक  अखित्त
 भारतीय  सेवा  है  और  मेरे  पास  इन्दिराजी  का  लिखा  हुआ  एक  कायंवाही  सारांश  है  कि  सेवा
 का  प्रान्तीयकरण  नहीं  कर  सकते  हम  इसे  राज्य  सेवा  नहीं  बना  सकते  ।”  किसी  महिला  अथवा  पुरुष
 को  जब  एक  संवर्ग  दिया  जाता  है  तो  उन्हें  भारत  में  कहीं  भी  सेवा  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  ।
 भारत  में  प्रत्येक  राज्य  बराबर  है  और  सभी  राज्यों  को  इन  अधिकारियों  की  सेवाओं  की  आवश्यकता

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  गह  कार्यों  सहित  ।

 श्री  पी०  चिदस्बरम  :  प्रत्येक  स्थान  पर  ।  जब  किसी  महिला  अथवा  पुरुष  को  एक  संवर्ग
 दिया  जाता  है  तो  उन्हें  उस  संवर्ग  में काम  करना  जब  अखिल  भारतीय  सेवा
 की  एक  महिला  और  एक  पुरुष  आपस  में  विवाह  कर  लेते  हैं  तो  हम  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  उन्हें  एक
 संवर्ग  में  रखा  ताकि  वे  अधिकांश  समय  एक  ही  स्थान  पर॑कोम  कर  सकें  |  हेम  निश्चित  रूप

 से  एक  अधिकारी  को  केवल  अधिकारी  से  विवाह  करने  के  लिए
 हित  नहीं  करते  किन्तु  मैं  स्वीकार  करता  हूँ  कि  मसूरी  में  बहुत  प्रणय  निवेदन  होते  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुकर्जो
 :  इस  प्रश्न  के  दो  पहलु  एक  महिलाओं  के  हितों  से  सम्बन्धित  है

 ॒था  दस  रा  अखिल  भारतीय  सेवाओं  से  सम्बन्धित  हैं  |  मैं  पहली  बात  ले  रही  हू  ।  मैं  माननीय  मन्त्री

 WW  जी  से  पछना  चाहती  हं  कि  क्‍या  मन्त्रालय  कभी  यह  जांच  करता  है  कि  विभाग  द्वारा  समय-समय  पर
 *  वभिन्न  शाखाओं  को  जारी  किए  जाने  वाले  विभिन्न  परिपत्रों  पर  किस  प्रकार  अमल  किया  जाता

 मेरा  अनुभव  यह  है  कि  इनमें  से  अधिकांश  पर  बिल्कुल  ध्यान  नही  दिया  अतः  यह  केवल
 अधिकारियों  का  प्रश्न  नहीं  बल्कि  यह  विभिन्न  परिपत्रों  से  भी  सम्बन्धित  मैं

 जानना  चाहती  हें  कि  कया  मन्त्री  महोदय  इस  पर  निगरानी  रखेंगे  और  हमें  बतायेंगे  कि  इन  परिपत्रों

 का  कहां  तक  पालन  जाता  विशेषकर  उस  परिपत्र  का  जो  पति-पत्नी  को  एक  ही  संवर्ग  देने

 के  बारे  में  है  ।

 प्रधान  मन्‍्त्री  राजी  :  मैं  माननीय  सदस्या  के  इससे  अधिक

 सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  हमारा  भी  वही  अनुभव
 है  जो  बंगाल  के  साथ

 र  श्रीमती  गोता  मुकर्जो  :  मेरा  अनुभव  तो  केवल  बंगाल  का  परन्तु  क्योंकि  प्रधान

 मन्‍्त्री  यहां  उपस्थित  हैं  और  वह  सम्पूर्ण  भारत  का  प्रतिनिधित्व  करते  में  आशा  करती  हूं  कि  वह

 बही  करेंगे  ।
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 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  हमारी  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  बड़े  कदमों  में  से  जिस
 पर  हमारी  सरकार  को  गवं  वह  परिपत्र  है  जो  1986  में  जारी  किया  गया  था  जिसमें  यह  कहा

 गया  है  कि  जहां तक
 संभव  हो  पति  और  पत्नी  की

 नियुक्ति  एक  ही  स्थान  पर
 होनी  चाहिए मुझे  ऐसे

 सैंकड़ों  मामलों  की  जानकारी  है  जिसमें  पति  और  पत्नी  को  एक  हीं  स्थान
 पर  नियुक्त  किया  गया

 है  ।  मेरे  पास  फाइ  नें  हैं
 और  मैं  वह  श्रीमती  मुखर्जी  को  दिखा  सकता  हूं  ।  यदि  उनके  पास  कोई  ऐसा

 मामला  है  जिसमें  सरकार  या  विभाग  ने  कायंवाही  नहीं  की  है  तो  वह  मुझे  बतायें  ।  बहुत  से  माननीय
 सदस्य  मेरी  जानकारी  में  कुछ  मामले  लाये  हैं  और  मैंने  उन्हें  हल  किया  है  ।  सैकड़ों  पति-पत्नियों  को

 एक  ही  स्थान  पर  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  और  सदस्यगण  भी  खण

 पंजाब  में  जन-सम्पक  कार्यक्रम

 +900  श्री  शरद  दिधे  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  सुरक्षा  बलों  पे  ग्रामीण  जनता  की  भावनाओं  को  जो  ठेंस  पहुँची  थी

 उसके  लिए  उन्हें  सांत्वना  देने  हेतु  जन-सम्पर्क  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  गन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 सन्त्रो  पी०  और  :  पंजाब  में  सुरक्षा  बलों  ने  संगरूर  और

 फरीदकोट  जिले  की  ग्रामीण  जनता  को  चिकित्सा  सहायता  प्रदान  की  जो  अन्यथा  राज्य  में
 के  डाक्टरों  की  हड़ताल  के  कारण  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  उन्होंने  अमृतसर

 जिले  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अनेक  स्कलों  के
 लिए  खेल  का  सामान  भी  उपलब्ध  कराया  ।

 सु  बलों  के  इस  कार्य  का  राज्य  के  लोगों  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ा
 हि

 श्री  शरद  दिघे  :  मैं  पंजाब  में  सुरक्षा  बलों  द्वारा  उठाए  गए  ग्रामीण '
 जनता  की  आदत  भावनाओं  को  सान्‍्वना  देने  के  लिए  जन-संपर्क  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  जाने  का
 स्वागत  करता  हू  ।

 मन्त्री  महोदय  यदि  दे  तो  मैं  उनसे  यह  जाना  चाहता  हूं  कि  इस  कार्यक्रम  के
 अन्तर्गत  कितने  गांवों  को  चिकित्सा  सहायता  दी  कितने  गांवों  को  खेलों  का  सामान  दिया  गया
 और  अब  तक  उस  कार्यक्रम  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ।

 श्रो  चिदम्बरम  :  मुप्ते  इतनी  सारी  जानकारी  देने  में  कुछ  कठिनाई  है  क्योंकि
 यह  सुविधायें  कुछ  क्षेत्रों  में  छान  बीन  अभियान  के  पश्चात  दी  गई  |  यह  अभियान  मार्च  और

 अप्रैल  के  महीनों  में  एक  नियन्त्रण  न  के  रूप  में  किया  गया ।  हमने  पंजाब के  कुछ  क्षेत्रों में
 439  गांवों  को  इसके  अन्तर्गत  लिया  ।  इस  अभियान  के  पश्चात  अद्ध॑-सेना  बलों  के  चिकित्सकों  नेਂ
 गाबों  के  लोगों  को  चिकित्सा  सहायता  उपलब्ध  करायी  और  जिन  स्कूलों  के  पास  खेलों  का  सामान

 नहीं  था  उन्हें  खेलों का  सामाब  दिया  गया  ।
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 मैं  माननीय  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  मुझे  सहयोग  दें  और  छाद-बीन  अभियानों
 के  बारे  में  अधिक  ब्यौरा  न  मांगें  क्योंकि  यदि  मैं  गायों  का  ब्यौरा  देता  हूँ  तो  मुझे  छान-बीन  अभियान
 के  बारे  में  भी  ब्यौरा  देना  पड़ेगा  ।

 क्री  शरद  विधे  :  क्‍या  मैं  आपसे  यह  जान  सकता  हूं  कि  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?  आपने
 कहा  है  कि  सुरक्षा  बलों  के  कार्य  का  राज्य  के  लोगों  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  ।

 मैं  इस  प्रभाव  के  बारे  में  कुछ  ब्यौरा  जानना  चाहता  हैं  और  क्‍या  सरकार  इस  योजना  को
 जारी  रखेगी  ।

 श्री  पी०  चिदम्बरम  :  इसका  दो  तरह  से  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  पहले  तो  यह  कि

 मार्च  और  अप्रैल  के  महीनों  में  किये  गये  इन  नियन्त्रित  छान-बीन  जो  भविष्य  में  फिर  भी
 किये  जा  सकते  के  लिये  गाँव  वालों  का  बहुत  सहयोग  मिला  ।  पूलिस  को  फार्म  हाउसों  और
 संदिग्ध  स्थानों  की  तलाश  के  लिए  बहुत  सहयोग  मिला  ।  ॥॒

 इसका  एक  और  अच्छा  प्रभाव  यह  पड़ा  कि  इन  छानबीन  अभियानों  में  पुलिस  भी  ज्यादती
 की  एक  भी  शिकायत  नही  मिली  क्‍योंकि  हमने  इन  अभियानों  में  ज्ञोगों  को भी  शामिल  किया  है  ।

 मैं  कहूँग  ।  कि  इन  अभियानों  के  यह  दो  अच्छे  परिणाम  हैं  ।

 मास  रेप  आफ  ट्राइबल  विमन  इन  जहानाबाद  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार

 ]
 +902.  श्री  दिनेश  गोस्वामी

 श्री  बलवन्त  सिंह  रामूवालिया  :
 क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '  क्या  सरकार  का  ध्यान  5  1989  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  रेप  आफ

 ट्राइबल  विमन  इन  जहानाबादਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  सरकार  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  किसी  केन्द्रीय  एजेंसी  द्वारा  इन  मामलों  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  निष्कषं  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य

 स्त्री  पीो०  :  सरकार  को  समाचार  की  जानकारी

 अपराध  को  दर्ज  जांच-यड़ताल  पता  लगाना तथा  उसकी  रोकथाम

 करना  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  की  जिम्मेदारी  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 राज्य  सरकार  ने  एक  मामला  दर्ज  किया  और  जांच-पड़ताल  आरम्भ  करदी  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 रे  रद  जनजातोय  लोगों  के  शोतण  और  आदिव/सी  महिलाओं
 के  साथ  सामूहिक  बलात्कार  के  समाचार  अखबारों  में  नियमित्त  रूप  से  छपते  रहते हैं  ।

 मेरे  विचार  से  यह  बात  स्वीकार  करनी  होगी  कि  बहुत  से  बहुत  से  कारणों  से
 समाचार  पत्रों  में  नहीं  छप  पाते  ।  वास्तव  में  एक  समाचार  जो  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित

 हुआ  उसमें  :  ेनजातीय  महिलाओं  के  साथ  सामूहिक  बलात्कार  के  तीन  मामलों  का  जिक्र  है  ऐसा
 प्रतीत  होता  है  कि  प्रशासन  ने  यह  ब।त  स्वीकार  की  है  क्योंकि  इन  महिलाओं  को  2000

 और  कुछ  पाडियाँ  दी  गई  :

 अब  मन्त्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है
 किन्तु  समाचार  पत्र

 में  छपी  खबर  के  अनुसार  एक  अज्ञात  व्यक्ति  के  खिलाफ  मामला  दर्ज  किया  गया  यदि  किर्स
 अज्ञात  व्यक्ति  के  मामला  दर्ज  किया  गया  है  तो  यह  अर्थहीन  है  क्योंकि  आखिरकार  अन्तिम
 रिपोर्ट  दी  जाएगी  ।

 समाचार  पत्र  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  के  उप  महानिरीक्षक  से  इन  छापों  पर
 निगरानी  रखने  और  इसकी  रिपोर्ट  देने  को  कहा  गया  था  ताकि  सी०  आई०  डी०  के  एक  दल

 द्वारा  जांच  की  जा  सके  ।”

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हं  कि  क्‍या  उनके  पास  कोई
 जानकारी  है  या  उप  महानिरीक्षक  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  या  राज्य  सरकार  ने  इस  मामले  की
 जांच  के  लिए  सी०  आई०  डी०  की  सहायता  मांगी  है

 श्री  पी०  चिदम्यरम  :  यह  प्रश्न  गृह  मंत्रालय  को  4  मई  को  अन्तरित  किया  गया  था
 और  हमने  राज्य  सरकार  को  अधिक  जानकारी  भिजवाने  के  लिए  तुरन्त  एक  तार  भेजा  ।  किन्तु
 मेरे  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  आघार  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  396  और  376  के
 अन्तर्गत  पी०  एस०  मामला  संख्या  97  के  द्वारा  1  1989  को  एक  मामला  दर्ज  किया
 गया

 फाग्‌  गोप  और  बंसी  यादव  नामक  दो  अपराधी  गिरफ्तार  किए  गए  हैं
 और  पुलिस  हिरासत

 में  रखे  गए  जिन  महिलाओं  के  साथ  कथित  बलात्कार  किया  गया  उन्हें  डाक्टरी  जांच  के  लिए
 सब-डिविजनल  अस्पताल  भेजा  उन  में  से  प्रत्येक  को  2000  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  दी

 मुझे  अपने  बेतार  सन्देश  का  उत्तर  प्राप्त  होने  की  आशा  यह  मुझे  अभी  तक  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।  ज्यों  ही  मुझे  अधिक  जानकारी  प्राप्त  होती  मैं  इसे  श्री  गोस्वामी  को  भेज  दूंगा  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  क्या  यह  बात  सही  है  कि  ज़ाँच  या  रिपोर्ट  दर्ज  करने  या  गिरफ्तार
 करने  का  प्राथमिक  दायित्व  राज्य  सरकार  को  किन्तु  एक  ऐसे  मामले  में  जहाँ  उ  य
 महिलाओं  का  शोषण  और  बल/त्कार  हुआ  भारत  सरकार  की  भी  कुछ  जिम्मेदारी  है  क्‍योंकि
 जनजातीय  महिलाओं  की  रक्षा  की  संवंधानिक  जिम्मेदारी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  साथ  यह  मामला  प्रा  है  ।  किन्तु  इस  तथ्य  के
 अलावा  कि  आम  जांच  की  जाती  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  दबाने  की  प्रवृत्ति  इस  प्रकार
 की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  और  भारत  सरकार  इस

 मामले में कितनी तेजी से काम कर रही है ?
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 श्री पी०  चिदम्बरम  :  हमारी  नीति  स्पष्ट  हमने यह  बात बिल्कुल  स्पष्ट की  हुई  है
 कि  राज्य  सरकारों  को  इस  प्रकार  के  अपराधी  उन्हें  सजा  जनजातीय  तथा  अन्य
 निराश्रय  लोगों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  में  जरा  भी  ढील  नहीं  ए  ।  मेरे  पास  जितनी
 जानकारी  थी  वह  मैंने  दे  दी  है  ।  मैंने  राज्य  सरकार  को  एक  टेलेक्स  भेजा  मुझे  आशा  है  कि
 पिछले  तीन  सप्ताह  में  कुछ  प्रगति  हुई  होगी  ।  यदि  इस  मामले  की  जाँच  में  कोई  प्रगति  हुई  होगी
 ती  मैं  आपको  यदि  कोई  प्रगति  नहीं  होगी  तो  मैं  निसन्देह  राज्य  सरका  र  के  साथ
 बात  चीत  करूँगा  कि  अपराधियों  को  गिरफ्तार  किया  जाए  तथा  जनजातीय  महिलाओं  और
 निराश्रय  लोगों  को  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  ।

 !

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  रामूवालिया  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  अब  श्री  भद्र  श्वर  तांती  बोलेंगे  ।

 श्री  भद्र  श्वर  तांती  :  जहाँ  तक  महिलाओं  पर  अत्याचारों  का  सम्बन्ध  है  बहत  सख्त  कदम
 उठाए  जाने  की  जरूरत  है  ।  बहुत  से  मामलों  में  गरीब  और  निर्दोष  युवा  तथा  पुरुष
 और  महिलाएं  अपराधियों  और  समाज  बिरोधी  तत्वों  के  हाथों  शिकार  होती  ऐसी  घटनाएँ
 केबल  जहांनाबाद  में  ही  नहीं  वरन  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  होती  हाल  ही  र  में  एक

 ईंटों  के  भटटे  अपराधियों  द्वारा  छः  आदिवासी  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  किया  गया  ।

 यदि  आप  अखबार  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  इस  प्रकार  घटनाएं  हर  रोज  हो  रही
 है  किन्तु  इसका  कोई  उपचार  नहीं  वेशक  कानन  है  आपराधिक  मामलों  के  लिए  अदालतें

 भी

 हैं  ।  किन्तु
 यह  कानून  और  कुछ  नहीं  केवल  कागज  के  टुकड़े  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना

 चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  के  कानूनों-विशेषकर  जो  महिला  ओं  पर  बलात्कार
 से  संबंधित  है--को  लाग  करने  के  कोई  विशेष  प्रस्ताव  है  ताकि  देश  में  पीड़ित  लोगों  तथा

 विशेषकर  महिलाओं  की  रक्षा  की  जा  सके  ।

 क्री  पी०  चिदम्बरम  :  इसके  लिए  यह  राज्य  का  विषय  मैं  नहीं  जानता
 कि  क्‍या  माननीय  सदस्य  यह  सुझाव  दे  रहे

 हैं  कि  हमें  इसे  केन्द्रीय  चिबय  में  शामिल  करना  चाहिए  ।

 यह  राज्य  का  विषय  है  ।  राज्य  सर्रकारों  को  यह  कानून  लागू  करने  हैँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  903  :  श्री  महन्ती  यहाँ  उपस्थित  नहीं  प्रश्न  सूची
 समाप्त हो  गई  है  ।  मैं  यह  फिर से  दोह  डे

 श्री  मुहीराम  श्री  जगन्नाथ  पटनायक  और  श्री  श्रीकृष्णा  श्री

 चन्द  शाह  श्री  श्रो  अनन्त  प्रसाद  डा०  विजय  श्री  वद्धिचन्द्र

 डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  और  डा०  प्रभात  कुगार  श्री  आनन्द  डा०  दत्ता

 श्री  गुरडडी  और  श्री
 और  श्री  विजय  एम०  श्लीमती  जयन्ती  श्री

 प्रसाद  यह  सभी  सदस्य  उपस्थित  नहीं  है  ।

 अब  प्रश्न  संख्या  903  :

 श्री  बृजमोहन  महन्ती  भी  यहाँ  उपस्थितं  नहीं  है  ।_
 प्रश्न  सूची  समाप्त  हुई
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  परिषद्‌  सलाहकार  में  कर्मंचारो  पक्ष  को  सीटों  का  विभिन्‍न
 एसोसिएशनों  को  आबंटन

 *882.  श्री  सुहीराम  सेकिया  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  परिषद्‌  सलाहकार  में  प्रतिनिधित्व  के  लिए  मान्यता  प्राप्त
 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  की  विभिन्न  एसोसियेशनों  को  कर्मचारी  पक्ष  की  सीटों  क ेआबंटन  का
 मानदण्ड  क्‍या  और

 राष्ट्रीय  परिषद्‌  सलाहकार  के  वर्तमान  सदस्यों  का  अद्यतन  ब्यौरा
 क्या  है  ।

 सोक  शिकायत  तया  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्री  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्रो  पी०  :  राष्ट्रीय  परिषद्‌  में  कमंचारी  पक्ष  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले
 सदस्यों  की  संख्या  अधिक  से  अधिक  60  होती  है  जिन्हें  विभिन्न  भागों  के  म.न्यता  प्राप्त  संघों/यूनि-
 यनों  द्वारा  नामित  कियः  जाता  है  ।  1966  में  जब  संयुक्त  पर  मर्शदाता  तंत्र  की
 योजना  को  लाग्रु  किया  गया  था  तो  मोटे  तौर  पर  उस  समय  पाए  कमंचारियों  की  संख्या  को  ई्य  न
 में  रखते  हुये  स्थानों  के  के  बारे  में  सभी  भाग  लेने  वाले  ₹यों/यूतियतों/एसोसिएशनों  ने
 मति  व्यक्त  की  थी  तथा  उसे  अफ्नाया  गया  था  ।

 इस  समय  सरकारी  पक्ष  में  विभिन्‍न  विभागों/मन्त्राद्पों  के
 25  वरिष्ठ  अधिकारी  तथा

 कर्मचारी  पक्ष  में  कमंचा  रियों  के  49  प्रत्निनिधि  मन्श्रिमण्डल  के  सचिव  राष्ट्रीय  परिषद  के

 अध्यक्ष  हैँ  हे

 पमंटकों  द्वारा  जम्म्‌  तथां  कश्मीर  का  स्रमण

 +883.  श्रीं  जगन्नाथ  पटनायक  :

 श्री  परसराम  भारदहाज  :  क्‍या  नागर  विभाभन  झोर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  कश्मीर  घाटी  में  हाल  की
 अश्ञांत  स्थिति  के  कारण  इस  गर्मी  के  मौसम  के  दौरान  इस  घाटी  में  पर्यटकों  की  संख्या  में  कोई  कमी
 म्‌

 क्‍या  विदेश  करों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  विदेशों  में  कोई  प्रचार  अभियान
 '

 आरम्भ  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  मौसम  के  दौरान  पयंटकों  को  कोई  विवेष  सुविधायें  देने  अथवा  टैरिफ  में
 रिथायतें  देने  का  विचार  है  ?
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 सागर  बिमानन  और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्जो  झिविराज  को०  :
 से  भावी  पयंटकों  को  आश्वासन  देने  के  दृष्टिकोण  से  कि  कश्मीर  घाटी  शांतिपूर्ण है  ,  केन्द्रीय
 पर्यटन  विभाग  ने  जम्मू  कश्मीर  सरकार  और  एयरइण्डिया  के  सहयोग  से  बहुत  से  उपाय  किये  हैं  ।
 इन  उपायों  में  स्वदेशी  मार्किटों  में  लगातार  पुनर्आाश्वासन  विदेशी  माकिटों  में  प्रमुख

 विशेष  संवर्धनात्मक  यात्रा  यात्रा  प्रचालकों  तथा  मीडिया  की  कश्मीर  र
 प्रयोजित  आदि  शामिल

 हां  ।

 मंसूर  में  रोबोट  संबंधी  अनुसंधान  प्रयोगशाला  को  स्कापता

 +884.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैसूर  विकास  प्राधिकरण  ने  मंसूर  में  रोबोट  सम्बन्धी  अनुसंधान  प्रयोगशाला  की

 स्थापना  हेतु  भूमि  आबंटित  की

 वास्तव  में  आबंटित  की  गई

 उक्त  प्रयोगशाला  कब  स्थापित  की  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की

 रक्षा  मन्‍्त्नी  कृष्ण  चन्द्र  :  मंसूर  शहरी  विकास  प्राधिकरण  आर्टीफीशियल

 इंटेलीजेन्स  और  रोबोटिक्स  केन्द्र  के  लिये  भूमि  आबंटित  करने  के  लिये  सहमत  हो  गया  है  बशर्ते

 राज्य  सरकार  इसे
 मंजूर  कर  दे  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  ने  लगभग  10.0  एकड़  भूमि  आबंटित  करने  के  लिये  अनुरोध  किया

 था  किन्तु  मैसूर  शहरी  विकास  प्राधिकरण  अब  केवल  75  एकड़  भूमि  आबंटित  करने  के  लिये  सहमत

 हुआ  है  ।

 इस  केन्द्र  का  मुख्यभाग  बंगलोर  स्थित  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  के  परिसर

 में  अस्थाई  आवास  में  महले  से  ही  कार्य  कर  रहा  है  ।

 *
 भूमि

 के  अधिग्रहण  और  निर्माण-कार्यो  के  लिये  !989-90  के  चालू  वित्त  षषं  में

 भारत  पर्यटन  बिकास  निगम  के  होटलों  के  खातों  को  सोखबन्द  करना

 +885.  श्री  अनूपचन्द
 कंडन श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  हे

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  संचालित  दिल्ली  के  तीन  होटलों  द्वारा  दिल्ली

 नगर  निगम  को  जारी  किये  गये  चैकों  का  भुगतान  न  होने  के  कारण  उनके  खाते  सीलबन्द  कर

 दिये  गये
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  होटल  की  ओर  सम्पत्ति
 कर  के  रूप  में  कितनी  धन  राशि  बकाया  है  तथा  यह  किस  अवधि  के  लिए  देय

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  द्वारा  ऐसे  चेक  जारी  करने  के  क्या  कारण

 संबंधित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बो०  :
 से  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  अथवा  इसके  किसी  होटल  द्वारा  जारी  किए  गए  किसी

 भी  चैक  को  भुगतान  किये  बिना  लौठाया  नहीं  गया  अतः  इस  कारण  से  भारत  पयंटन
 विकास  निगम  और  इसके  होटलों  के  खाते  सीलबन्द  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  मार्च  1989

 में  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  भारत  पर्यटन  विकास  ब्मिम  के  निम्नलिखित  तीन  होटलों  के  सम्बन्ध  में
 सम्पत्ति  कर  का  भुगतान  करने  के  लिये  दिनांक  13-3-1989  के  बिल  भिजवाए  जिनकी  राशि

 डनके  नाम  के  सामने  दी  गई  तथा  यह  अपेक्षा  की  गई  कि  अधिकतम  28-3-1989  तक

 उनका  भुगतान
 कर  दिया  जाए/उनकी  मांग/निर्धारण  के  बारे  में  आपत्ति  दायर  कर  दी  जाए  :--

 होटल  का  नाम  मांगी  गई  राशि
 जा

 —
 एण 1.  लोधा  हांटल  11.52  न  ख  रुपये

 2.  रणजीत  होटल  9-34  रे

 3.  कुतब  होटल  2931]
 —

 ।  है  ह
 3-००  --

 भारत  परयंटन  विकास  निगम  ने  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  की  गई  मांग/निर्धारण  पर  अपनी
 तारीख  अर्थात्‌  28 89  तक  दायर  कर  दी  दिल्ली  नगर

 निगम  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  तीन  होटलों  के  बैंक  खाते  फ्रीज  करने  के  लिये  जब्ती
 बारंट  जारी  कर  दिये  जो  3-4-1989  को  मिले  थे  ।  इस  मामले  को  सुलझाने  के  लिए  भारत  पयंटन
 विकास  निगम  के  होटलों  को  वर्ष  1985-86  से  1988-89  तक  के  लिए  सेवा  प्रभार  के  रूप  में
 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  7.80  लाख  रुपये  का  भुगतान  किया  है  जबकि  उन्होंने  सम्पत्ति  कर  के  रूप
 में  50.17  लाख  रु०  की  मांग  की  थी  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  जारी  जब्ती  वारन्ट  12-4-1989
 को  वापिस ले  लिया  गया  है  ।

 दि  करों  और  अन्य  बिलों  का  बंकों  के  माध्यम  से  भुगतान

 *888  डा०  जी०  विजय  रामाराबव  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नागरिकों  से  सभी  प्रकार  के  करों  और  अन्य  बिलों  तथा

 पानी  और  बिजली  के  गृह  सड़क  और  बीमा  प्रीमियम  आदि  की  बसूली के  लिए
 समूचे  देश  में  संयुक्त  एकीकृत  और  कम्प्यूटरीकृत  वसूली  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है  ताकि  उक्त
 करों  की  वसूली  सुगम  हो  सके  और  जनता  को  परेशानियों  से  बचाया  जा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  अपने  राजस्व  में  वृद्धि  करने  ओर  जनता  की  सहायता
 के  लिए  देश  में  सभी  बेंकों  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  :  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  को  कार्यान्वित  करने  में  व्यावहारिक  कठिनाइयाँ  हैं  ।

 बोस-सूत्रो  कार्यक्रम  के  अन्त  गंत  स्व-रोजगार  में  वृद्ध

 890.  श्रो  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  और  उत्तर  प्रदेश  में  बीस
 सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  से

 स्वरोजगार  क्षेत्र  में  सुधार  हुआ  और

 यदि  तो  बीस  सत्री  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  जाने  के  बाद  से  तत्संबंधी  ब्यौरा  *

 क्‍या

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  भन्‍्त्रो  माधव  सिंह  :  हाँ  ।

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  जो  कि  बींस  सूत्री  कार्यक्रम  का  अंग  का  उद्देश्य
 स्वरोजगार  मुहैयया  कराना  वर्ष  1982-83  से  1988-89  तक  के  लिये  एकीकृत  ग्रामीण
 विकास  कायंक्रम  के  कार्यान्‍क्यन  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  तत्र  नोचें  दिया  गया  है  :--

 एकीकृत  है  4  86  |  विकास  कार्यक्रम

 प्राप्त  परिवारों  की

 हजार  संख्या

 वर्ष  े  गुजरात  उत्तर  प्रदेश  राजस्थान
 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 1982-83  130  174  526  555  139  183

 1983-84  3-84  130  184  532.  643  142  165

 1984-85  5  130  172  -  532  695  142...  159

 1985-86  94...  101  543.  581  83  141

 1986-87  123  148  632.  666  156  164

 1987-88  150  154  766.  794  198  214

 1988-89  114131  611  688  150...  191
 3... .  ७  ७  0  र0०ौृ७ृक्‍ृऊ  ७8हफरररर  ::पेभहभपभपफ्क्‍्मभाभाभभभ।हतएफभ::परभ/हफमपूानतनभप:िभिझझभ
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 +४०91  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :

 डा०  प्रभात  कुमार  सिश्र

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  छ  महीनों  के  दौरान  इन्दिरा  गाँधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन

 8  1989

 एयर  इण्डिया  के  कर्मचारियों  के  डिझ्ठ  शिकामरते

 या  नागर  विसानपन्त  और  परणंटव  मन्‍्त्री  यह  बताने  को

 पर  काम  करे
 वाले  एयर  इण्डिया  के  कमंचारियों  के  विरुद्ध  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिनमें  उन  पर  यात्रियों
 के  साथ  दुव्यंवहार  सामान  की  ढुलाई  में  कदाचार  करने  और  ऐसा  आचरण  करने  का  आरोप
 लगाया  गया  है  जिसकी  एक  राष्ट्रीय  विमान  कम्पनी  में  कार्यरत  कर्मंदारियों  से  अपेक्षा  नहीं  की

 4  रिय जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वाले  एयर  इण्डिया  के  कमंचारियों  के  विरुद्ध  17

 -  की  ढुलाई  में  कदाचार  आदि  के  आरोप  लगाये

 को  दर्शाने  वाला  विवर

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  थी०  :

 और  गत  छः  महीनों  के  दौरान  इन्दिरा  गाँघी  अन्तराष्ट्रीय  हवाई  पर  काम  करने

 यात्री  का  नाम

 1.

 2.
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 श्री  विश्वनाथन

 श्री  ए०  जोगी

 थ्री  गुलाटी

 -  सुश्री  स्विटर
 गौर

 सुश्री  ग्रीन्स

 .  डा  चन्द्रशखर
 संसद

 सदस्य  और
 प्रभात  कुमार
 संसद  सदस्य

 ण  और  उन
 गये  थे  ।

 विवरण

 शिकायत  को  किस्म

 बोडिम  काइं  को  पुनः  प्राप्ति

 टेलीफोन  उपयोग  करने  को

 अनुमति  नहीं  दी  गई  थी

 हालाकि  एयर  इण्डिया  का
 कमंचारी  उपस्थित

 कमंचारी  का  अभद्र

 कथित  दुव्यंवहार

 सामान  को  ढुलाई  के
 बारे  में  कथित  दुब्यंवहार

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  :

 प्राप्त  की  गई  शिक
 पर  की  गई  कारंवाई  संलग्न  है  ।

 यंवहा  '+
 यत्तों  की  एक  सूची

 |  की  गई  कारंबाई

 स्पष्टीकरण  मांमा  गया  है  ।

 उपस्थित  कमंचारी  को  उचित
 रूप  से  चेतावनी  दे  दी  गई
 है  ।

 संबंधित  कमंचारी  को  उचित
 रूप  से  चेतावनी  दे  दी  गई

 संबंधित  कमंचारी  को  उचित
 रूप  से  चेतावनी  दे  दी  मई

 शिकायत  की  जाँच  की  जा
 रही  है

 ।
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 10.  थ्रौ  जैंकब  और
 फरेवॉर

 ।.  श्री  हेजेल्डेन

 12.  श्रीमती  एलेक्जेण्डरं

 13.  श्री  महेश्वरी

 2

 आगे  की  यात्रा  की  बुकिंग
 के  लिए  अपेक्षित  सहायता
 नहीं  दी  गई  ।

 उनके  द्वारा  मांगी  गई
 सीट  नहीं  दी  गई  ।

 पैक्स  सेवा  आडंर  जारी
 करने  के  लिए  आगमन  क्षेत्र
 में  कोई  कमंचारी  उपलब्ध

 नहीं  था  ।

 आगे  का  विमान  सम्पर्क

 नहीं  मिल  सका  क्‍योंकि
 दिल्‍ली  यातायात
 चारी  द्वारा  कोई  संदेश

 नहीं  भेजा  गया  ।

 एक्सिक्यूटिवं  भ्रंणी  के
 यात्री  के  और  विशेष

 हैंडलिग  नहीं  दिया
 गया  ।

 अन्य  उड़ान  से  सम्पर्क
 करने  के  लिए  उचित
 और  समय  से  सहायता
 को  व्यवस्था  नहीं  की

 गई  ।

 आगमन  के  समय  एयर
 इण्डिया  ने  पारगमन  '

 बीसा  की  व्यवस्था

 नहीं  की  थी  ।

 गलती  से  गलत

 सूचना  देने  के
 स्वरूप  उन्हें  उड़ान  न
 मिलना  ।

 लिखित  उत्तर

 3

 संबंधित  करमंचारी  को  उचित
 रूप  से  चेतावनी  दे  दी

 गई  है  ।

 संबंधित  कमंचा री  को  उचित
 रूप  से  चेतावनी  दे  दी
 गई  है  ।

 कमंचारियों  के  नोटिस  में
 शिकायत  लाने  और

 वृत्ति  को  रोकने  के  लिए  सभी

 ड्यूटी  प्रबन्धकों  को  पत्र  जारी
 कर  गया  है  ।

 सूंबंधित  कमंचारियों  के
 उचित  रूप  से  चेतावनी  दे

 दी  गई  है/भत्संना  की  गई

 है  ।

 संबंधित  कमंचारी  की  उचित
 रूप  से  भत्संना  की  गयी

 संबंधित  कमं  चारी  की  उचित
 रूप  से  भत्संना  की  गयीं  है  ।

 संबंधित  कमंचा री  को  उचित
 रूप  से  भत्संना  की  गयी  है  ।

 संबंधित  कमंचारी  की
 उचित  रूप  से  भत्संना  की
 गयी  है  ।
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 1  2  3

 14.  श्री  आर०्पी०  बीसा  के  गलत  पढ़ें  संबंधित  कमंचारी  की

 रस्तोगी  जाने  के  कारण  उन्हें  भत्संना  की  गयी

 उड़ान  न  मिलना  ।

 15.  श्री  बी०एल०  उड़ान  रद्द  कर  दी  संबंधित  कमंचारी  की

 रस्तोगी  गई  थी  लेकिन  यात्री  भत्संना  की  गयी  है  ।
 को  उपयुक्त  रूप  से

 रे

 सलाह  नहीं  दी  गयी
 थी  ।

 16.  श्री  अग्रवाल  उन्हें  और  उनके  ऐसी  शिकायतों  की
 यात्रियों  को  विमान  में  वृत्ति  को  रोकने  के  लिये
 अधिक  समय  तक  रखा  सभी  कमंचारियों  को
 गया  बजाए  इसके  कि  युक्त  रूप  से  बता  दिया

 उन्हें  उतारने  की  गया  है  ।
 मति  दी  जाती  और
 मार्गस्थ  लॉज  पर
 आराम  करने  दिया
 जाता  ।

 17.  डा०  बंसल  उनके  पुत्र  को  सहायता  संबंधित  कमंचारी  की

 भान०एम०  नहीं  दी  गई  थी  जबकि  भत्संता  की  गयी
 मास्टर  बंसल  के  ऐसे  यात्रियों  को

 न्‍्यतः  सहायता  दी
 जाती  है  ।

 *892.  श्री  आनन्द  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1986-87,  1987-88  और  1988-89  में  मुरादनगर  आयुद्य  कारखाने  के
 कर्मचारियों  पर  वेतन  और  भत्ते  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ;

 उपर्युक्त  वर्षों  में  कितने  मूल्य  के  प्रयोग  किए  जाने  योग्य  सामान  का  उत्पादन
 और

 क्रियादेश  देने  वालों  द्वारा अस्वीकार किए  गए  सामान  का  मूल्य  कितना  है  तथा  वह
 कुल  उत्पादन  का  कितने  प्रतिशत  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मुरादनगर
 स्थित  आयुध  निर्माणी  में  वेतत  और  उत्पादित  और  अस्वीकृत  सामान  के  मूल्य  पर  ख  की
 गई  राशि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 24
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 रुपयों

 1986-87  1987-88  1988-89
 मुरादनगर  स्थित  आयुघ  9.78  10.84  12.64
 निर्माणी  के  कमंचारियों  (2/89
 के  वेतन  और  भत्ते

 उत्पादन  मूल्य  21.46  23.35  27.62

 3/89

 परेषितियों  द्वारा  शून्य  शून्य  शून्य
 अस्वीकृत  सामान
 का  मूल्य

 महाराष्ट्र  के  कुछ  क्षेत्रों  क ेलिए  विकास  बो्डों  का  गठन

 *894.  डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  मरा  और  क्षेत्रों
 के  लिए  विकास  बोर्डों  के  गठन  के  संबंध  में  पुनः  प्रस्तुत  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  इन  बोर्डों  के  गठन  के  प्रस्ताव  को  कब  तक  अन्तिम  मंजूरी  देने
 का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  संविधान  के
 अनुच्छेद  37  (2)

 के  उपबंधों  को  प्रभावी  बताने  के  लिए  योजना  का  एक  मसौदा  प्रस्तुत  किया  मसौदा  योजना  में
 उक्त  उमबंधों  के  अद्वीत  राष्ट्ररति  द्वारा  जारी  क्रिया  जाने  मप्तौदा  आदेश  तया  राष्ट्रपति  के
 आदेश  के  बाद  राज्पपाल  द्वारा  जारी  किया  जाने  वाले  आदेश  का  मसौदा  है  ।

 इस  समय  मामले  में  उपर्यक्त  निर्गंय  लेने  में  लगने  वाले  निशिचित  समय  को  बताना

 संभव  नहीं  है  ।  ५

 इलक्टरोनिकी  सामान  के  निर्यात  के  बारे  में  आठवबों  योजना  में  अपनाई  गई  नीति

 *896  श्री  एस०  एम०  गुरडडी
 श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आठवीं  योजना  के  दौरान  तीस  प्रतिशत  इलेक्ट्रोनिकी  उत्पादों
 का  निर्यात  करने  का  सुझाव  दिया  है  ?

 ञ्ज््

 यदि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  नीति  तय!र  की  गई  है  जोर
 ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रों  माधव  सिंह  :  से

 आठवीं  योजना  अभी  तक  तैयार  नहीं  की  गयी  है  ।
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 अम्य  देशों  के  साथ  संयुक्त  अन्तरिक्ष

 *897.  भी  विजन  एन०  पाटिल  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  का  विचार  भारत-सोवियत  संब  की  1984  की  संयुक्त  अन्तरिक्ष  उड़ान
 की  तरह  अन्य  देशों  के  साथ  भविष्य  में  संयुक्त  अन्तरिक्ष  उड़ाने  आयोजित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  किन-किन  देशों  ने  संयुक्त  अन्तरिक्ष  उड़ान  के  प्रस्तावों  की  पेशकश  की  हैं
 और  इन  प्रस्तावों  का  ब्यकैरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  सरकार  ने  भविष्य  में  समग्रुक्त  अन्तरिक्ष  उड़ानों  हेतु  भेजे  जाने  बाले  व्यक्तियों  की
 प्रशिक्षण  के  दोरान  कार्यकुशलता  की  जांच  की  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  प्रशिक्षण  का  ब्योरा  क्‍या  है
 ?

 विज्ञान  और  प्रोधोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गहासागर  परमाण  उर्जा शक
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  बिभागों  भें  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  नहीं  ।

 का
 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 घिहार  और  मध्य  प्रदेश  में  आवार  चिटालय

 +899  श्रोमतो  जयन्ती  पटनायक  :  कया  कल्याण  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  और  बिहार  के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंसातबीं  योजना  के  दौरान  अब
 तक  कितने  आंवासीय  विद्यालय  खोले  गये

 उक्त  राज्यों  में  ये  विद्यालय  किन-किन  स्थानों  पर

 क्‍या  सातवीं  की  शेष  अवधि  के  दौरान  इन  राज्यों  में  कुछ  और  आवासीय
 विद्यालय  खोले  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  की  राज्य  मनन्‍्त्रो  राजेन्द्र  कुमारी  :  से  राज्य
 सरकारों  से  प्राप्त  सूचनाओं  के  आधार  पर  निम्नलिखित  तीन  विवरणों  में  अन्त्विष्ट  राज्य  वार

 सूचना  सभा  पटल  पर  रखी  गई  है  ।

 उड़ीसा

 बिहार

 *  मध्य  प्रदेश
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 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  आश्रम
 स्कूलों/कन्या  आश्रमों  को  आवासीय  हाई  स्कूलों  में  उन्‍नत  किया  गका  +

 क्रम  जिले  का  नाम  स्कूलों  की  संख्या

 मयूरभंज  2.
 2...  क्योंझर  3
 3.  सुन्दरगढ़  6

 4...  गंजम  4
 5.  कोरापुट  8
 6...  फूलवनी  2.

 कुल  24
 डससससससफसफफफक ver 7  ४र  सौ  ज  केघससकसयचन_नक..........नकहखखे

 (2)  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  आवासीय
 सेवाश्रमों  को  आश्रम  स्कूलों  में  उन्‍तत  किया  गया  तथा  नए  कन्या  आश्रम  खोले

 जिलेकानाम  स्कूलों  की  लब्ण

 कालाहांडी  4
 2  सुन्द  रगढ़  7,
 3  क्योंझर  उड़ीसा के आदिवासी  उपयोजना
 4  संबलपुर  श
 5  फूलबनी

 ई
 4

 6  कोरापुट
 7  मयूरभंज  3
 8  गंजम  ।

 कुल |  ॒क्‍कहछ््॒ऋां.4+ 34
 __  सेवाश्र  हैपद्नपप+ृ१कत---_-ऊ...े

 (3)  सातर्वी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  उड़ीसा  के  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में
 सेवाश्र में  को  आवासीय  सेवाश्र म॒  में  परिवर्तित  किया  गया  ।

 __ फकनपडनड्सफथप7_7हफपुपपपप।:पख/।+;३]" व  पप:भऊभमफनल  लडेएह“>५एैएै।फणय";

 क्रम जिले का नाम | स्कूलों की संख्या क्योंझर 2 मयूरभंज 3 3 सुन्दरगढ़ 2 4 गंजम 5 कोरापुट 3 6 फूलबनी 2 योग 27
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 (५)  1989-90  के  लिये  उड़ीसा  के  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  क ेलिए  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  हैं  :-

 (1)  8  आश्रम  स्कूल/कन्या  आश्रमों  को  आवासीय  हाई  स्कूल  में  परिवर्तन  ।

 (2)  10  आश्रम  स्कूल/कन्या  आश्रमों  को  खोलना  (सेवाश्रम/आवसीय  सेवाश्रम  को  आश्रम

 स्कूल/कन्या  आश्रम  में  उन्नत  करना  भी  शामिल

 (3)  आवासीय  सेवा  आश्रम  खोलना  आश्रमों  को  आवासीय  सेवाश्र  मों  में  परिवर्तित
 >.  करना  भी  सम्मिलित

 (1)  बिहार  में  80  आदिवासी  आवासीय  स्कूल  हैं  जिनके  स्थान  पर  नीचे  दिये  गये  हैं  :-

 क्रम  जिले  का  नाम  विद्यालयों  की

 1.  रोहतास
 ह

 10

 2...  पूर्व  चम्पारन  1

 3...  पूर्णिया  2

 4...  कटिहार  1

 5.  मुगेर  हे  1

 6.  डुम्का  हि  14

 7...  गोइंडा  ह॒  4

 8.  साहेबगंज  10

 9.  हजारीबाग  2

 10...  क्लारिडीह  1

 11.  रांची  8

 12...  गुमला  8

 13.  लोहरडागा  3

 14...  सिहभूमि  8

 15...  पालामऊ  7

 योग  80

 इनमें  से  24  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  खोले  गये  हैं  ।

 '  (2)  राज्ग  में  1989-90  में  और  अधिक  आदिवासी  आवासीय  स्कूल  खोलने  का
 राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  उनकी  संख्या  तथा  स्थान  निश्चित  नहीं  किये  गये  हैं  ।
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 ह
 ा

 (1)  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्र  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  अब  तक  109

 आश्रमस्कूल  खोले  गये  हैं  ।

 क्रम  जिले  का  नाम  विद्यालयों  की  संख्या

 1.  इन्दौर  1
 2...  घार  5
 3...  झाबुआ  7

 4.  खारगोन  5

 5...  खण्डवा  2

 6.  रतलाम  2

 7.  शाजापुर
 2

 8.  ग्वालियर  2

 9.  मौरेना  न  1

 10...  गुना  हु  1

 11...  रींबा  2

 12...  शिवपुरी
 हा

 13.  शहडोल  3

 14...  सीधी  4

 15.  .  पन्‍ना  1

 16...  सिहोर
 17.  रायसेन  2

 18:  बेतूल
 3

 19.  राजगढ़
 20...  होशंगाबाद

 2

 21.  जबलपुर
 2

 22...  नरसिहपुर
 23  छिदवारा

 4

 24...  सिओनी  3

 25...  माण्डला  3

 26...  बिलासपुर
 10

 27  रायगढ़
 28...  सरगुजा

 9

 29...  रायपुर
 3

 30.  राजनांदगांव
 3

 31.  बस्तर  am TTT  .  109

 प्लोग ॑ौ॑ौाश[अअ शी
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 (2)  1988-89  में  मध्य  प्रदेश  के  आविकासी  क्षेत्रों  क ेलिए  स्वीकृत  किये  गये  आश्रम  स्क्ल
 जिन्हें  प्रारम्भ  किया  जा  रहा  है  ।

 (1)  प्रत्येक  आश्रम  स्कूल  में  100  स्थान  :-

 क्रम  जिले  का  नामः  विद्यालयों  की

 धार
 *

 झाबुआ
 खारगोन

 ग्वालियर
 बेतूल
 माण्डला

 शहडोल

 जबलपुर
 छिदबारा

 10...  ब्वालाघाट
 11...  बिलासपुर
 12.  रायगढ़
 13...  रायपुर
 14.  दुर्ग
 15.  राजनांदगांव
 16.  बस्तर
 17.  सिओनी

 ७०००७

 ०७
 #
 ०
 ०

 =

 —
 ९.७
 =
 =
 काने
 कान

 जैक

 कान
 कै

 क+
 की
 का
 का

 है
 ये

 (3  कल कुल

 (2)  आश्रम  स्कूल  प्रत्येक  में  30  स्थान  :-

 खण्डवा
 रींबा

 सतना

 सागर

 होशंगाबाद

 नरसिंहपुर

 रायगढ़

 दुगगं
 सीधी

 कुल

 ७

 9७७:

 तन

 |

 कर कतत-+ ७७. गा कर ३ 30
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 (3)  इसके  अतिरिक्त  निम्नलिखित  आवासीय  स्कूल  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  खोले  गये  है  :-

 1.  मॉडल  हायर  सेकेण्डरी  जिला-होशंगाबाद  ।
 कि  हर  ~  ब्

 2.  गल्से  एज्‌केशन  जिला-बस्तर  |  '

 3.  गल्‍से  एजकेशन  काम्प्लेक्स  जिला-शहडोल  । i  *  9

 (4)  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  1989-90  में  100  स्थान  वाले  31  आश्रम  स्कूल
 तथा  20  स्थान  वाले  11  आश्रम  सकल  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रेडियी  लेक्ल्ड  केमिकल्स  की  सप्लाई

 +901,  क्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  कया  प्रधान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लेबल्ड  कैमिकल्सਂ  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  और
 पर्यावरण  तथा  स्वास्थ्य  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिये  प्रतिबन्धित  एन्जाइमों  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  लिये

 कोई  योजना  तैयार  की  गई
 .

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और  ल्‍

 यह  आम  जनता  के  लिये  किस  प्रकार  उपयोगी  होगी  ?

 विज्ञान  ओर  भ्रौद्योगिकों  भस्खालब  में  राज्य  मष्त्ती  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्रो  के०  आर०  :
 वरण  और  चिकित्सा  के  क्षेत्रों  मे ंजीवन  से  संबन्धित  विज्ञान  की  शाखाओं  में  किए  जाने  वाले  मूलभूत
 और  अनुपयुक्‍त  अनुसंधानों  में  उपयोग  के  लिए  250  से  अधिक  रेडियो-चिन्हित  योगिकों  का  उत्पादन
 और  उनकी  सप्लाई  नेमी  रूप  से  किए  जाते  हैं  ।

 रेडियो-चिन्हित  जेव-अणओं  का  उत्पादन  करने  के  लिए  में  हैदराबाद
 में  एक  प्रयोगशाला  में  काम  शुरू  क्रिया  गया  था  तथा  वहाँ  कुछ  महत्वतूर्ण  फास्फो  चिन्हित

 जेब  अणुओं  का  उत्पादन  और  उनकी  सप्लाई  नेमी  रूप  से  किए  जा  रहे  वाशी  में  एक  नई
 प्रयोगशाला  में  अनुसंधान  शुरू  करने  का  काम  चल  रहा  है  ।  इस  प्रयोगशाला  में

 और  चिन्हित  यौगिकों  का  उत्पादन  करने  का  विचार  जब  यह
 प्रयोगशाला  पूरी  तरह  से  कार  करने  लगेगी  तब  देश  की  आवश्यकता  को  परा  करने  के  लिये
 चिन्हित  यौगिकों  के  उत्पादन  के  मामले  में  आत्मनिर्भ रता  काफी  हद  तक  हासिल  कर  ली  ।

 विज्ञान  की  जीवन  शाखाओं  में  किए  जाने  वाले  मूलभूत  और

 ही  प्रकार  के  के  लिए  रेडियो-चिन्हित  यौगिक  एक  अनिवाय॑  साधन  ये  यौगिक  नई
 ओऔषधियां  त॑य;र  विकिरण  की  सहायता  से  की  जाने  वाली  प्रतिरक्षा

 नंदानिक  अ  ग्‌  बशिक  अपसमान्यताओं  के  निदान  के  लिये  रेडियो
 का  विकास  फफ  र  वायरस  से

 प्रभावित  जन-संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए
 हुपयोगी  हैं  ।  कृषि  के  क्षेत्र  रेडियो-चिन्हित  यौगिकों  को  काम  में  लाकर  किए  गए  अध्ययन  पौधों
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 की  ऐसी  कौशिकाए बनाने  में  सहायता  देत ेहैं  जिनसे  पौधों  में  पौष्टिक  दाब  को  सहने की
 जैसे  अपेक्षित  गुणधर्मं  पैदा  हो  जाए  |  उन  अध्ययनों  से  पौधों  के  विकास  हेतु  उनमें

 आदि  का  प्रतिरोध  करने  में  भी
 . सहायता  मिलती  है  ।  नाइट्रोजन  के  जेव

 स्थिरीकरण  में  भी  सहायता

 चिन्हित  यौगिक  कीटनाशियों  के  नियन्त्रित  उपयोग  में  भी  सहायक  रहे  ये  यौगिक

 इन्टर-फै  आदि  का
 दन  औद्योगिक  स्तर  पर  करने  में  सहायक  सूक्ष्म  जैविक  प्रणालियों  को  विकसित  करने  में  भी
 दायक हैं  .।

 4  j उड़ीसा  में  पर्यटन  सुविधाओं

 [  अनुवाद  ]

 +903.  थ्रो  बृज  सोहन  महंती  :  क्या  नागर  विमानन  और  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  पर्यटन  सुविधाओं  के  विकास  हेतु
 कौन-कौज़  सी  यौजनायें  शुरू  की  गई

 क्‍या  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिये  गये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  वो०  :
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  दौरान  अभी  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  उड़ीसा  में  पर्यटन  आधार
 संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  परिये  t  स्वीकृत  की  हैं  :-

 1.  चिल्का  झील  के  लिए  मोटर  याट  की  खरीद

 2.  सिमलीपाल  के  लिए  मिनी  बसों  और  हाथियों  की  खरीद

 3.  नन्दन  कानन  चिड़िया  घर  के  लिए  नौकाओं  की  खरीद

 4.  सतपदा  में  यात्री  निवासी

 5.  भुवनेश्वर  में  शौचालय  और  पेयजल  की  सुविधायें
 6.  कोणाक्क  में  शोचालय  और  पेयजल  की  सुविधाएं
 7.  कोणाक  में  यात्री  निवास

 8.  कोणाक्  में  ओपेन  एयर  थियेटर  नि

 9.  सूनाबेड़ा  में  मार्गस्थ  सुविधाएं
 10.  तप्तपानी  में  मार्गंस्थ  सुविधाएं
 11.  अंगुल  में  मार्गस्थ  सुविधाएं
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 12.  रामेश्वर  में  मार्गस्थ  सुविधाएं
 13.  भितारकनिका  वन्य  जीव  अभ्यारण्य  के  लिए  नौकाए

 14.  चिल्का  झील  में  जल  क्रीड़ाए

 15.  भरद्गक में  मार्गस्थ  सुविधा

 यह  विभाग  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं
 करता  ।  ड़

 प्रश्न  नहीं
 उठता  ।  ि

 ब्हेन  क्राइम  हैज  आफिसियल  बेकिंग  शीषक  से  समाचार

 8373.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ।,

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  27  1989  के  डेਂ  में  क्रइम हैज
 आफिसियल  बैंकिंगਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आबंटित  किया  गया  और

 इस  मामले  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायुंवाही  की
 गई  है  ?  ५

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मस्‍्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  शिवराज  वो०  :

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  एयर  इण्डिया  के  कार्मिक  अधिकारी  सवंश्री  फरेरा
 और  जाजं  के  विरुद्ध  एक  मामला  दर्ज  किया  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  केन्द्रीय

 अन्वेषण  ब्यूरो  ने  इन  अधिकारियों  के  खिलाफ  अल्प  सजा  के  लिये  नियमित  विभागीय  कारंवाई  करने
 क्री  सिफारिश  की  थी  ।  रिपोर्ट  को  देखने  के  बाद  दोनों  अधिकरियों  की  जांच  के  दौरान  दिए  गए

 वक्‍तव्यों  को  देखते  हुए  एयर  इण्डिया  ने  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  अपनी  सिफारिश  को  संशोधित

 करने  के  लिए  कहा  ।  मामले  के  तथ्यों  को  केन्द्रीय  सतंकता  आयोग  के  ध्यान  में  भी  लाया  गया
 ने  कि  विचार  घ्यक्त  किया  कि  जहां  तक  सवंश्री  फरेरा  और  जार  का  सम्बन्ध  है  उनके

 खिलाफ  न  तो  कोई  नियमित  विभागीय  कायंवाई  आवश्यक  संमझी  जॉँछती  है  और  न  ही  सम्भव  है  तथा
 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  की  सिफारिशों  को  संशोधन  करने  के  लिये  एयर  इण्डियां  के  विचार  का
 समर्थन  किया  ।  आयोग  ने  एयर  इण्डिया  और  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरी  को  यह  निश्चय  करने  को  भी

 सलाह  दी  कि  दोनों  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्यः  कॉरंवाई  की  आयोग  की  सलाह  को  देखते

 हुये  मामला  बन्द  कर  दियां  गया  ।  चू  कि  दोनों  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कुछ  भी  प्रतिकूल  नहीं  था  ।

 इसलिये  उन्हें  उप  कार्मिक  प्रबन्धक  के  में  पदोन्‍नत  कर  दिया  गया  था

 दिल्‍ली  पुलिस  दहेज  निषेध  कक्ष  ३

 8374.  श्री  डाल  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जा

 क्‍या  सरकार  को  दिल्‍ली  पुलिस  के  दहेज  निषेध  कक्ष  के  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायतें
 प्राप्त  हुई

 ए



 लिखित  उत्तर
 $&  1989

 क्या  सरकार  इस  कक्ष  के  कार्यकरण  में  सुधार  लॉने  के  लिये  इसका  शुनर्ठन  करने  पर

 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  स्मत्रो  तथा  मृह  अन्‍्क्रालय  में  राज्य

 अहक्की  :  जी  श्रीमात  ।

 और  कक्ष  के  कार्यकरण  में  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिये  जहां  खामिमां  हैं
 तथा  उन्हें  दूर  करने  के  उपाय  सुझाने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किग्रा  जा  रहा

 स्रंध  खोक  शेवा  आप्योग  द्ारा  उस्मोद्रबारों  का  साक्षाक्कार

 8395.  श्रो  सेशुद्दोत  जलौज़री  :  तया  अध्सन  ऊत्की  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  सीधी  चयन  प्रक्रिया  में  साक्ष  त्कार  का  क्‍या  उद्देश्य  है  ;

 पदोन्नति  के  मामले  में  उपयुक्तता  का  आधार  क्‍या  है  और  सीधी  भर्ती  में
 नियुक्ति  अथवा  खली  भर्ती  के  पद  पर  सीधी  भर्ती  के  उपयुक्तता  वा  आधार  क्‍या  होता  है  ;

 क्‍या  ली  भर्ती  से  भरे  जाने  वाले  फ्द  और  प्रतिनिवुक्ति  से  भरे  जाने  काले  पंद  के
 लिए  सीधी  चयन  में  केवल  साक्षात्कार  ही  एक  मानदंद्र  है  अथवा  शक्षिक  योग्यता  भौर

 ख़्भव  को  भी  महत्व  या  जाता  है

 यदि  तो  शैक्षिक  योग्यता  और  साक्ष  कार  को  कितना-कितना  महत्व

 दिया  जाता  है  ?

 लोक  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज़्य  प्लंत्रो  तथा  गृह  मंत्रान्तय  में  शाज्य
 मंत्री  :  से  संघ  लोक  सेवा  आयोग  खुली  प्रतियोगी  परीक्षा  तथा

 खुले  विज्ञापन  के  माध्यम  से  आवेदन-पत्र  मंगवाकर  सीधे  चयन  द्वारा  दोनों  ही  तरीकों  से  सीधी  भर्ती

 क्रता  ऐसी  परीक्षाओं  के  संबंध  में  जिनमें  परीक्षा  की  योजना  में  लिखित  परीक्षा  के  पश्चात्‌
 साक्षात्कार  परीक्षा  की  ब्यवस्था  होती  है  वहां  उन  उम्मीदबारों  को  जो  लिखित  परीक्षा  संघ  लोक
 सेवा  क्ायोग  द्वारा  यथा  निर्धारित  न्यूनतम  अहँक  अंक  प्राप्त  करते  साक्षात्कार  तथा  व्यक्तित्व
 परीक्षण  के  लिए  बुलाया  जायेगा  ।  इन  त्ियमों  में  ग्रह  भी  व्यवस्था  है  क्ि  आयोग  द्वारा  अनुसूचित
 ज्रातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  मामले  में  शिथिल  मानक  लागु  क़रके
 व्यक्तित्व  परीक्षण  के  लिए  साक्षात्कार  पर  बुलाया  जाए  बशतें  कि  आयोग  का  यह  मत  हो  कि
 सामान्य  मानक  जाग  किए  जाने  क्षर  इत्त  समुदायों  के  उम्मीदवारों  को  पर्याप्त  संख्या  में  व्यक्तित्व
 परीक्षण  के  लिए  साक्षात्कार  पर  बुलाए  जाने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 चयन  द्वारा  सीधी  भर्ती  के  लिए  पदों  को  भर्ती  नियमों  में  उल्लिखित  अहंताओं  तथा  अनुभव
 के  संदर्भ  में  विज्ञापित  किया  जाता  यदि  न्यूमतम  बहूंता  तथा  अनुभव  प्राप्त  उम्मीदवारों  की
 संख्या  बहुत  ज्माद्रा  होती  आयोग  उम्मीदवारों  द्वारा  प्राप्त  अहंता  तश्रा  अनुभव  के  आधार
 और  अभ्नन्ना  इस  प्रयोजत्र  के  लिए  स्क्रीनिंग  टेस्ट  आंग्रोजित  करके  प्ाक्षात्कतार  क्े  लिए  बुलाए
 जाने  वाले  उम्मीदवारों  की  संख्या  को  एक  सर्मा  चत  सीमा  के  भीतर  रखता  है  ।

 ऊन



 हु 18  1911  _____ _  सिंखित  उतरे

 मौटें  तौरें  पर  सौक्षात्कार  का  उर्द्दिश्य  उम्मीदवार  की  मार्नेिक  प्रतिभी  जैसे  कि  मानसिक

 लद॒शीक  रण  की  सूक्ष्म  स्पष्ट  और  तक  संगत  निणव  बोऱिंक
 तथा  नैतिक  सत्यनिष्ठा  आदि  का  मरुल्यांकम  करना  होता  है  ।

 जहाँ  तक  पंदोन्‍नति  का  संबंध  जहां  पदौन्‍नति  गैरचंधनौत्मंक  किरधिं  द्वोरीं  कीं  जाती
 वहाँ  पदोग्नति  की  योग्यता  का  मुल्यांकन  विभागीय  पदोन्‍मति  समिति  द्वांरी  उम्मीवधरों  की  वोधिके
 गौपनीय  रिपौर्टी  में  यथा  निर्दिष्ट  उनके  कोर्थनिष्पादम  के  अधारें  परं  किंबा  जाँता  हैं  और  जिन्हें
 पदोन्नति  के  योग्य  पाया  जाता  है  उन्हें  रिक्तियों  की  उपेलेब्धंतों  के  अभध्यंधीन  वंरिष्ठेंशां  के  क्रम
 में  पदोन्नति  कर  दिया  जाता  है  ।  चयन  विधि  के  अन्तगंत  पदोन्नति  के  लिए  योग्य  ठहराए  जाने  के
 अध्यधीन  तुलनात्मक  योग्यता  अँथंबा  वीषिंक  गोपनीय  रिपौ्टा  के  मुल्यांकन  के  आधार  पर
 रित  बंचमार्क  की  पूर्ति  के  आधार  पर  पदोन्‍्नक्लि  की  जाती  है  ।

 प्रतिनियुक्ति  पर  स्थानांन्तरंण/स्थानान्तरंण  के  लिए  चयेनें  संघ  लोक  सेवां  आयोग  द्वारा
 पात्र  अद्यिकारियों  की  वाषिक  गोपनीय  रिपोर्टो  तथा  जीवनवृत्त  कें  आधार  परं  किया  जाता
 जहाँ  कहीं  आवश्यक  होता  आयोग  चयन  को  अन्तिम  रूप  देनें  से  पहले  पांत्र  उम्मीव्वार्सी  के  साथ
 व्यक्तिगत  रूप  से  ब7तचीत  भी  कर  सकता  यह  तरीका  साधधरणतया  उन  मामलो  में  अपनाया
 जाता  है  जहां  विचाराधीत  पात्र  उम्मीदवार  विभिन्‍न  ख््रौतों  अर्थात  केन्द्रीय  राज्य  सरकॉर

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  जुड़े  होते  हें  तंथा  जिनमें  पद  तकनीकी/वंज्ञानिक  प्रकृति
 का  तथा  अपेक्षाकृत  वरिष्ठ  स्तर  का  होता  है  ।

 अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  के  कमंचारियों  को  वरिष्ठता  का  पुननिर्धारण  करना

 8376.  सुधोर  राय  :  क्या  प्रधान  मंन्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे-कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  घिंभागों  को  22  1972  को
 कमंचारियों  की  उन  सभी  श्रेणियों  की  वरिष्ठता  पुनः  निर्धारित  करने  के  निर्देश  जारी  किये
 जो  22  1959  से  पूर्व  नियमित  आधार  पर  नियुक्त  किये  गये  थे  और  जिंनकी  बरिष्ठ्ता
 उच्चतम  नन्‍्ययालय  के  4  1972,  के  विनिर्णय  के  आधास्पर  22  1949  के  गह
 मंतालंय  के  संख्या  के  अन्तगंत  निर्धारित  नहीं  की  गयी

 यदि  तो  उन  अधिकारियों/विभागों  के  नाम  कक  हैं  जिन्होंने  इन  आवेशों  कौ  लागू
 नहीं  किया  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्या  प्रभा
 वित

 कमचारियों  ने
 एसे  कर्मचारियों

 के
 मामले  में  उपय्‌'क्त  आदेश

 करने  के  लिए  अंडमान  निंकोबॉर  को  अभ्यावेदन  भेजा  थ  जिनकी  वरिष्ठता  आदेशों  के
 गलत  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  कारण  गलत  निर्धारित  कौ“गयी थी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इन  आंदेंगों  के  अनुसार  बरिंष्ठता  पुनः
 निर्धारित  करने  के  लिए  क्‍या  कंदम  उठाये  गये  हैं  ?

 35
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 ४ਂ  -  कालिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 -  :  जी  हां  ।

 ऐसे  अनुदेशों  का  कार्यान्वयन  केन्‍्द्रीकृत  रूप  से  मानीटर  नहीं  किया  जाय  ।

 :  '  «  से  अंडमान  व  निकोबार  प्रंशासन  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  उन्होंने  उपयਂ क्त
 अनुदेशों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  प्रशासन  को  इस  संबंध  में  केवल  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 जिस  पर  उसके  द्वारा  विचार  किया  गया  और  उसे  इस  आधार  पर  कर  दिया  गया  कि
 उपय्‌  क्‍्त  अनुदेश  उस  मामले  में  लागू  नहीं  होते  ।

 -  सेना  में  भर्ता  के  लिए  न्यूनतम  योग्यता

 8377.  श्री  सैयद  शाहब॒द्दीन
 :  क्‍या  रक्षा  भैत्री  जैसलमेर  और  बाड़मेर  जिले  से  सेना  में

 युवकों  की  भर्ती  के  बारे  में  27  1989  के  ताराकित  प्रश्त  संख्खा  353  के  उत्तर  के  संबंध  में
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेना  में  भर्ती  के  लिए  न्यूनतम  योग्यता  निर्धारित  किए  जाने  के  लिए  देश  के
 विभिन्‍त  भागों में  तुलनात्मक  श  क्षिक  पिछड़ेपन  के  बारे  में  कोई  सुव्यवस्थित  ढुंग  से  अध्ययन  किया

 *  गया

 1 ।  ।

 राजस्थान  राज्य  और  देश  की  दो  सीमावतती  तहसीलों  की  प्रति  यूनिट  जनसंख्या  के

 अनुसार  दसवीं  ओर  आठवीं  कक्षा  उत्तीर्ण  व्यक्तियों यों  की  औसत  संख्या  कितनी  है  ओर  उक्त  राज्य
 के  तथा  देश  के  दो  जिलों  से  संबंधित  उक्त  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्‍या

 देश  में  भ्रन्य  तहसीलों  और  जिलों  के  २

 संख्या  के  हिसाब से  दसवीं  कक्षा  उत्तीर्ण  व्यक्तियों  की  संख्या  के  सं

 अथवा  इससे  अधिक  पिछड़े  हुए  है

 क्‍या  उक्त  तहसीलों/जिलों  से  भर्ती  के  लिए  आने  वाले  युवक  यदि  अन्य  योग्यताएं
 पूरी  कर  तो  बे  समान  रियायत  के  हकदार  हों  और

 क्या  हैं  जो  प्रति  यूनिट
 में  शैक्षिक  रूप  से  एक  समान

 3  है|  |

 गत  तीन  व  न  सेना  में  वबंवार  और  राज्यवार  कुल  कितने  प्रतिशत  युवक
 भर्ती  किए  गए  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :-
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 इस  सूचना  को
 प्रकट  क  हित  में

 नहीं  है
 ।

 «.-
 सोमनाथ  ट्रस्ट  के  लिए  ट्रस्टियों का  नामांकन

 8378.  डा०  दिग्विजय  सिंह  :  क्या  यृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  21  1950  को  सौराष्ट्र  में  पंजीकृत  सोमनाथ  ट्रस्ट
 के  खण्ड  7  के  अन्तगंत  4  ट्रस्टियों  को  नामांकित  करने  का  अधिकार
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 यदि  तो  इस  ट्रस्ट  में  इसके  पंजीकरण  की  तिथि  से  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 नामांकित  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 .  क्‍या  किन्‍्हीं  रिक्त  पदों  को  भरा  नहीं  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 यूह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केरल  में  वर्षा

 8379.  श्री  भुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1986,  1887  और  1988  में  क्रमशः  द्कक्षिण-पश्चिम  भानसून  और  उत्तर-पूर्व  मानसून  के  दौरान

 केरल  में  कितनी  वर्षा  ?  |

 .  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकों  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  उर्जा

 इलैक्ट्रोनिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  आर०  :

 सूचना  निम्नलिखित  हैः

 1986  1987  1988
 से०मी०

 (1)  दक्षिण  पश्चिम  मानसून  169  148  212

 से

 (2)  उत्तर-पूर्व  मानसून  40  66  19

 से

 गंस  पीड़ितों  को  सुआवजा

 8380.  थ्री  सत्यनारायण  पंवार  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  कैलाश  नगर  में  6  1988  को  हुई  दुर्घटना  गस

 में  गांधी नगर  पुलिस
 स्टेशन  में  प्रति  व्यक्ति  3000  रुपये  की  दरं

 से
 जमा  कराई  गई  राहत  सहायता

 दुर्घटना  में  मरने  वालों  के  परिवारों  तथा  घ।यलों  को  अभी  तक  नहीं  दी  गईः  और  ॥

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं  और  दू  ब्रंटना  में  मरने  वाले  तथा  यायल  व्यक्तियों

 के  परिवारों  को  राहत  सहायता  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  और  गँस  के
 शिकार  हुए  लोगों  के  लिए  ऐसी  कोई  राहत  राशि

 गांधी  नगर  पुलिस  स्टेशन  में  जमा  नहीं  करायी  गई  अतः  मृतकों  के  परिवारों  को
 अथवा  घायलों

 को  उसे  दिये  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 8381.  श्री  रामाश्रय  प्रसांदे  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यहे  बताने कीं  कुँपी  करेंगेਂ  कि  :

 क्या  फ्रांस  के  वैज्ञानिकों  ने  आनुवांशिक  इन्जीनियरीं  तकनीकों  का  उपयोग  करके

 शोध-बी  टीकेਂ  का  घिकांसਂ  किये  जेशा  कि  23.

 1989  के  हेराल्डਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  देश  में  भी  इस  तरह  के  कोई  अध्ययन  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  तथा  महासागर  पंरंमाणु
 इलेक्ट्रोनिको  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  और०  :  ओर

 जी  फ्रांसीसी  वैज्ञानिकों  ने  आनुवंशिक  इंजीनिधरी  के  माध्यम॑  से  हेंपेटाईटिंस-वी  ठीके  का  विकास
 किया  है  ।  हेपेटाईटिस-बी  के  विषाणु  के  तलीय  प्रोटीन  के  लिए  जीन  की  एक  पशु
 कोशिका  प्रणाली  में  अभिव्यक्ति  की  गई  थी  ।  यह  टीका  एक  शोधित॑  प्रोटीन  है  ।

 और  हेपेटाईटिस-बी  पर  अनुसंधान  और  विकास  कार्यंकलाप  राष्ट्रीय  इम्यूनो
 लॉजी  नई  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  राष्ट्रीय  विषाण
 विज्ञान  संस्थान-पुणों  आदि  जंसे  संस्थानों  में  प्रगति  पर  राष्ट्रीय  इम्यूनोलॉजी  संस्थै।र्न  में  जिस
 जिस  टीके  का  विकास  किया  जा  रहा  वह  गो-चेचक  विषाण्‌  में  हेपेटाईटिस-बीं  के  तलीय  प्रोटीन
 के  लिए  जीन  की  अभिव्यक्ति  पर  आधारित  जिसका  उपयोग  पहले  चेंचक  के  उन्‍्मूलनਂ  के  लिए
 किया  जाता  इस  टीके  के  पशुओं  पर  प्रतिरक्षा  जीनीक्रियां  और  सुर॑क्षां  अध्ययन  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 खान-पान  संस्थानों  में  छात्रों  को  प्रवेश

 8382.  श्री  एन  डेनिस  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  होंटल  खान-पान  एवं  पोषांहार  संस्थानों
 में  कितने  छात्रों  को  प्रवेश  मिला  हुआ

 क्‍या  सभी  संस्थानों  में  एक  समान  पाठ्यक्रम  की  व्यवस्था  की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंजालब  के  राज्य  मंत्रों  शिंवरशाज  बौ०  :

 मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  12  होठल  खान-पान  एबं  पोषाहार  संस्थांनोँ  में  शैक्षिक  वर्ष
 1988-89  के  दौरान  विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों  में  जिन  छात्रीं  को  प्रवेश  मिला  है  उनकी  संडकाी

 नुसार  है  :-
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 1.  3  वर्षीय  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  855

 2.  क्राफ्ट  पाठ्यक्रम  913

 3.  दिल्ली  बम्ज्ई  संस्थानों  में  चलाए  ज़ा  रहे  पोस्ट
 डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  85

 4.  अन्य  प्रादयक्रम  855

 और  :  होटल  प्रबन्ध  के  सभी  संस्थानों  द्वारा  पोस्ट  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  तथा  3
 वर्षीय  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  के  लिए  एक  समान  पाठ्यक्रम  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ।  पाठ्यक्रम
 में  होटल  ब्रम्नन्प्न  से  स्रस्त्नन्धित  क़िभित्न  क्िययों  में  सेद्धांतिक  संस्थानों में  व्यावहारिक
 क्षण  तथा  एक  उपयुक्त  कार्य  वाताबरण  में  औद्योगिक  प्रशिक्षण  की  अवधि  शामिल  है  ।

 आयुध  उपकरण  कानपुर  ढ्वारा  प्राप्ल  निविदाए

 8383.  श्री  एच  जी  रामुलु  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  आयुध  उपकरण  कानपुर  के  बारे
 में  दिनांक  3  1989  को  पूछे  गए  अत॒रांकित  प्रश्न  संख्या  4389  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 गत  वित  वर्ष  के  दौरान  कारखानों  को  स्टोर  सामग्री  की  सप्लाई  हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के
 फिन-किन  उपक्रमों  ने  अपनी  निविदाएं  भ्रेजी  थीं

 इन  एककों  को  कितने  आर्डर  प्राप्त

 क्‍या  उपक्रम्तें/क्रम्पतियों  क्रो  मूल्य  में  कोई  प्राथमिकता  दी  जाती

 क्‍या  कारखाक्ता  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  से  समान  ख़रीदने  हेतु  एक  निविदा  प्रणाली

 को  लागू  नहीं  कर  रहा

 ग्रदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 आयुध  कारखानों  को  अपेक्षित  मल  की  सप्लाई  करने  के  इच्छुक  सरकारी  क्षेत्र  के

 एक़कों को  ब्रढ़ावा  देना  सुनिश्चित  करने  हेतु  और  क्‍या  प्रयास  किए  ज़ा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  परत  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  :

 पिछले  त्ित्तीय़  वर्ष  के  दौरान  समन  क॑  लिए  निर्माणी  द्वारा  मांगी  गई
 तिन्निदाओं  के  लिए  क्तिस्नलिख्लित  स्रहकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/कम्पनियों  ने  बोलियां  प्रस्तुत
 कीं  :--

 स्द्रीः  कृपड़ा  निम्रम  ।

 आरत  एल्ब्म्विनियस  द्विल्लो  ।

 एंड  फुडवीयर  क़ाक्पुर  ।

 ब्रश  कात्तपूर  ।

 स्टील  अक्षारिटी  अरेफ़  इन्डिग्रा  क़ानपुर  ।

 जत्तर  प्रदेश  राज्य  चमड़ा  विकास  निगम  कानपुर  ।
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 पिछले  वर्ष  के  दौरान  इन  एककों  को  25  संविदाएं  दी

 हां  ।
 प्रत्येक  मामले  के औचित्य  के  आधार  पर  10%  तक  |

 और  (=)  :  सरका  गति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  एकल
 निविदा  क्रय  की  कोई  पद्धति  नहीं  केवल  ऊपर  उल्लिखित  राष्  ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  मामले  में

 ऐसी  पद्धति  है  जिससे  कि  पहले  निविदाएं  मंगाई  जाती  हैं  और  यदि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  अपेक्षित
 मात्रा  प्रस्तुत  करने  में  या  सुपुदंगी  समय  पर  करने  में  असफल  रहता  है  तों  उसके  बाद
 निविदाएं  अन्य से  मांगी  जाती  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  औचित्य  के  आधार  पर
 कीमत  में  10%  तक  प्राथमिकता  दी  जाती

 दिल्‍लो  में  भिक्षावत्ति
 -

 8384.  श्री  सरफराज  अहमद
 :

 क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  भीख  मांगना  अपराध
 ह

 ,  यदि  तो  क्‍या  दिल्ली  में  अनेक  भिखारी  इधर  उधर  घूमते  नजर  आते  यदि
 तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  में  को  पूर्णरूप  से  समाप्त  करने  के  लिए  कोई
 विशेष  उपाय  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  समतिं  :

 (a)  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भिखारियों  को  गिरफ्तार  करने  के  बा  सामाजिक  आर्थिक
 कारणों  के  फलस्वरूप  अन्य  राज्यों  से  दिल्ली  में  निरन्तर  आप्रवास  करने  वाले  भिखारियों  के  कारण

 कुछ  स्थानों  पर  नजर  आते  हैं  ।

 ५.  दिल्ली  में  सिक्षावुत्ति  को  रोकने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  पहले  ही  निम्नलिखित
 उपाय  किए गए  हैं  :-

 1.  दिल्ली  प्रशासन  का  भिक्षाव  त्ति-विरोधी  भिखारियों  को  वियमित  रूप  से  गिरफ्तार
 करना  दिल्ली  के  सभी  थाना  अध्यक्षों  को  भिक्षावृत्ति  पर

 नजर  रखने  तथा  भिखाऱियों को
 गिरफ्तार  करने  के  निदेश  दिए  गए  हैं

 2.  बम्बई  भिक्षावृत्ति  निवारण  1959  के  उपबंधों  के  दिल्ली  प्रशासन
 ने  12  भिश्षुक  गृह  स्थापित  किए  हैं  जहां  गिरफ्तार  तथा  सिद्धदोषी  भिखारियों  को  रखा  जाता  है  :

 3.  अभिज्ञात  तथा  पकड़े  गए  भिखारियों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  प्रदान  जाता  है  ।

 उन्हें  प्रशिक्षण-तथा-उत्पादन  केन्द्रों  मे ंकाम  करने  के  लिए  मजदूरी  भी  दी  जाती  है  ।

 4.  भिखारियों  को  अन्य  राज्यों  में  भी  भेज  दिया  जाता  है  ताकि  वे  दिल्‍ली  में  भीख न
 मांग  सकें  ।
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 ह  कानपुर  में  शोचालयों को  फ्सश  शोचालयों  में  बदलना

 ।

 *

 8385.  श्री  वी  दॉनिवास  प्रसाद  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  कानपुर  छावनी  में  शौचालयों  को
 प्रलश  शौचालयों  में  क्दलने  क्रे  बारे  में  3  89  के  अताराँकित  प्रश्न  संख्या  4426  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छावनी  क्षेत्र  में  प्रति  व्यक्ति  जल  सप्लाई  की  दर  कितनी  है  तथा  क्‍या  उत्तर  प्रदेश
 निगम  सप्लाई  के  सम्बद्ध  स्रोतों  पर  छावनी  बोडं  द्वारा  निरीक्षण  की  कमी  के  कारण  पानी  की

 सप्लाई  में  अनियमितता  हुई

 क्‍या  छावनी  बो्  जल  निकासी  की  उचित  प्रणाली  के  बिना  जल  निगम
 द्वारा  जल  की  धंटे  के  हिसाब  से  सप्लाई  के  आधार  पर  अत्यधिक  बकाया  राशिं  भुगतान  कर
 रहा  है  तथा  कुछ  पम्प  सदव  काम  नहीं  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बोड्ड  द्वारा
 वर्ष  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 क्‍या  शॉतिनगर  के  सभी  निवासी  न॑पियर  रोड  जी  पाक  के  के
 नान्‍तर  नई  बिछायी  गई  मल  निकासी  लाइन  कः  प्रयोग  कर  रहे  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  सभी  निवासी  ईन

 शौचालयों
 क  प्न्‍र  ही  फ्लश  शौचालयों  में  बदल  दें  तथा  मल  सिर  पर  ले  जाने  की  प्रथा  को

 समाप्त  करने  के  लिए  मल  निकासी  लाइन  का  प्रयोग  करें  ?

 रक्षा  मनत्री  कृष्ण  चख  :  छावनी  क्षेत्र  में  जल  सप्लाई  की  दर  प्रति

 व्यक्ति  65  लीटर  जल  की  अनियमित  सप्लाई  का  कारण  निरीक्षण  कीं  कमी  नहीं  है  बल्कि
 इसका  मख्य  कारण  सावंजनिक  हाइडुं  टों  से  बिब-काक  की  चोरी/उतार  लिया  जाना  है  ।

 और  कानपुर  जल  संस्थान  को  भुगतान  मीटर  रीबिंग  के  आधार  पर

 नहीं  करता  बल्कि  प्रत्येक  पम्प  की  प्रति  घंटा  जल-निकासी  के  आधार  पर  करता  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  राशि  का  भुगतान  किया  गया  :-

 8  8-89
 <  64,265/-5  5,4  5

 बोर्ड  ने  कानपुर  जल  संस्थान  को  कहा  है  कि  खराब  पम्पों  की  म्रम्मत/बदलाव  तत्कालिक  आधार

 पर

 नहीं  ।  किया

 |  मल  उठाने  की  समस्या  का  समाधान  पूरो  छावनी  क्षेत्र  में  मुख्य  सीचरेज  लाइन

 बिछ;ने से हो जाएगा | इसके लिए उत्तर प्रदेश जल निगम प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है । 4



 लिखित  उत्तर  8  1989

 जता

 जम्मू-कश्मीर
 के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  पेंशन  के  मामले

 8386.  थी  पीयूष  तिर॒की  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू-कश्मीर  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  से  पेंशन.के  लिए  31  1982  तक  और
 इसके  अलग-अलग  कितने  आवेदन  पत्र  ग्राप्त  हुए

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जम्मू-कश्मीर  जांच  समिति  विघटित  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  :  और  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  जांच  समिति
 का  पुनगंठन  करने  का  है  ?

 ह

 »  गृह  भन्‍्ज्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  संतोष  मोहन  :  सम्मान  पेंशन  1980
 के  मधीन  पेंशन  की  मंजरी  के  लिए  जम्म  और  कश्मीर  से  निर्धारित  अन्तिम  तारीख  तक  3143

 जबेदन  प्राप्त  हुए

 31-3-1982  के  लगभग  10  हजार  आवेदन  प्राप्त  हुए

 और  गैर  सरकारी  जांच  समिति  ने  अपनी  बेठकों  में  31-3-1982  से  पूर्व
 जम्म  और  कश्मीर  से  प्राप्त  सभी  लम्बित  मांम  वि॥र  फिया  और  उन  पर  अपनी

 सिफारिंशें  जिन  पर  सरकार  द्वारा  कारंवाई  की  गई  समि  त  को  पुनर्गंठित  करने  का  कोई
 विचार  नहीं  है  । ्

 हैदराबाद  में  भारतीय  सूचना  प्रौद्योगिको  संस्थ:न  की  स्थापना

 8387.  श्री  पलाकोंडायुड  :  क्‍या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हैदराबाद
 आन्प्र  प्रदेश  में  भारतीय  सूचना  प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  अब  तक
 कितनी  प्रमति  हुई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौशोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर

 इलेक्ट्रानिकों  और  अन्तरिक्ष  बिभ्ागों  में  राज्य  मन्त्रो  भारतीय  सूचना
 प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थ।पित  करने  की  दिशा  में  आरम्भिक  मूल  कार्य  कर  लिए  गए

 भारतीम  सूचना  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  की  स्थापना  में  अन्तग्रंस्‍त  भःरी  मात्रा  में  पृ  जीनि  तथा
 कुविचारित  दिशा-निर्देश  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 इलेक्ट्रॉनिकी
 विज्ञान  ने  सूचना-विज्ञान  के  कार्यान्वयन  और  अनप्रयोग  तथा  सम्बन्धित  शाखाओं के  क्षेत्र
 ले  जुड़े  विभिन्‍न  व्यक्तियों  से  इन  संस्थानों  के  उहं  भौगोलिक  स्थिति  तथा  प्रशासन
 के  सम्बन्ध  में  उनके  विचार  अमन्त्रित  किए  थे  ।  उनके  विचारों  की  इस  समय  जाँच  की  जा  रही

 इन  संस्थानों  के  लक्ष्यों  के  लिए  केन्द्राभिभुखी  विचार  बिकसित  करने  के
 उहूं  श्य  से  इलेक्ट्रानिकी

 विज्ञाग  ने  एक  कार्यशाला  का  आयोजन  किया  जिसमें  संस्थानों  की  स्थापना  से  संबंधित  विभिन्न

 पहलुओं  पर  भी  विचार-विमर्श  किया  इन  सभी  सिफारिशों  की  और  आगे  जांच  की  जा

 रही

 62



 18  1911
 _  __  लिखित  उत्तर आज

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  जोरहाट  में  बंक्टीरिया  से  नये  कौटनाशक  की  खोज

 8388.  श्री  रासचन्द्र  रेडडो  बया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रु

 क्या  क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट  में  बेक्टी  रिया  से  एक  नया  कौटनाशक
 -  तैयार  किया  गया  जैसा  कि  3  1989  के  में  समाचार  छपा

 यदि  तो  इस  कीटनाशक  की  कारगरता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में
 किए  गये  परीक्षण  और  विषाक्तता  अध्ययनों  के  निष्कर्ष  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  कीटनाशक  का  परीक्षण  करके  इसका  बड़े  कैंमाने  पर
 उत्पादन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु  ऊर्जा
 लेक्ट्रानिकों  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  (  :  क्षेत्रीय

 संधान  जोरहाट  ने  चाय  बागान  मिट्टी  से  कीटनाशीय  गुण-धर्मं  वाले  बैक्टीरिया
 क  को  प्रयोगशाला  स्तर  पर  निलगित  किया

 चाय  की  झाड़ियों  की  दीमक  पर  प्रारम्भिक  क्षेत्रीय  परीक्षण  चल  २
 है  हैं  ।  कीटनाशी

 यौगिकों के  जैबनाशी  गुण-धर्मों  का  अध्ययन  करने  के  लिऐ  प्रयोगशाला  परीक्षणों  का  अन्वेषण  किया

 और  अनुसंधान  कार्य  प्रारम्भिक  अवस्था  में  है  और  वाणिज्यिक  कीटनाशक
 के  रूप  में  इसकी  संभाव्यता  को  स्थापित  करने  के  लिए  आगे  कार्य  करने  की

 पृचित  जातियों/अनुसू  चित  जनजाति  के  लिए  नई  कल्याण  योजन बनाए

 8389.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 tara  हाल  ही  में  देश  में  अनुसचित  जातियों/अनसचित  जनजातियों  के  कल्याण  के

 लिए  कुछ  योजनाओं  की  घोषणा  की  गई

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बच इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ
 कल्याण  मनन्‍्त्रालय  में  उपमन्त्री  सुमति  :  औ  हाल  ही  में  .

 सरकार  द्वारा  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  किसी
 योजना  की  घोषणा  नहीं  की  गई  फिर  रोजगार  की  एक  नई  योजना
 की  घोषणा  की  गई  है  जिप्तमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनज/तिथों  सहित  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एफ  सदस्य  को  पूरी  तरह  से  रोजगार  के  प्रदान  करने
 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 योजना  कार्यान्वयन  की  रूपरेखा  सरकार  द्वारा  तैयार  की  जा  रही

 ज्ब्न
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 8390.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्या  नागर  बिसानन:ओर  पर्यटन  मन्त्री  यात्रा  एजेंटों
 की  नियुक्ति  के  वारे  में  पूछे  गये  दिनाँक  3  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  440  के

 £
 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनूसुक्तित  जनजातियों  के  किन  व्यक्तियों  को  इन्डियन

 एवरलाइन्स  की  यात्रा  एजेंसी  आवंटित  की  गई

 रसोई  गैस  एजेंसी  पैट्रोल  पम्प  के  आवंटन  के  मामले  किये  गये  आरक्षण  की  भांति

 यदि  अनूसूचिए  जातियों  तथा  अनुसचित  जनजातियों  के  के  लिए  यात्रा  एजेंटों  के  रूप

 में  उनकी  नियुक्ति  हेतु  कोई  कोटा  आरक्षित  किया  गया  है  तो  वह  कितना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  क्‍या  इस

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  कोई  कोटा  निध

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :

 इन्डिंयन  एयरलाइन्स  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  अन  सूचित  त/अनुसूचित  जनजाति
 समुदाय  से  सम्बन्धित  किसी  ब्यक्ति-के  पास  कीई  ट्रंवल  एजेंसी  है  ।

 अनुसूचित  जाति/|अनुसूचित  जनजाति
 के

 व्यक्तियों  को  ट्रेवल  एजेंटों  के  रूप  में

 नियुक्त  करने  के  लिए  इन्डियन  एयरलाइन्स  में  कोई  आरक्षण  नहीं

 द्रेवल  एजेंसी  एक  सावंजनिक  लिमिटेड  अपनी  या  प्राइवेट
 लिमिटेड  कम्पनी  से  सम्बन्धित  हो  सकती  है  |  इस  प्रकार  फर्म/कम्पनी  के  भागीदार
 की  जाति  हैसियत  को  देखने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 दिललो  विश्व  पर्यटन  को  बेठक

 8391.  श्री  अशोक  शंकरराव  चाव्हाण  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  हाल  ही  में  विश्व  पर्यंटन  संगठन  की  कोई  बैठक  हुई

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  देशों  के  प्रतिनिधियों  न ेभाग  और

 बंठक  में  हुई  बातचीत  का  क्‍या  परिणाम  निकला  ।

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  शिघरजज  बो०  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 दिल्ली में  केन्द्रीय  भण्डार  को  शाखा  खोलना

 8392.  श्री  भीहरि  राव  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  भण्डार  की  नई  शाखाएਂ  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ये  शांखाएँ  कहां-कहां  खोली  जाएंगी  ?

 कार्सिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मसन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  सन्‍्त्रालय  में  राज्य
 अन्‍्त्री  पीो०  :  जी

 केन्द्रीय  भण्डार  की  शाखाएं  निम्नलिखित  स्थानों  पर  खोलने  का  विचार  है  :

 केन्द्रीय  सरकारी  कालोनियों  में

 1.  पेशवा  रोड

 आराम  बाग

 .  थ्यागराज  नगर

 -  भारतीय  राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  ब्राधिकरण  की  आई०  एन०  ए०  कालोनी  ।

 जी०  पी०  कश्मीरी  गेट  ।

 डो०  डो०  ए०  कालोनियों  में

 चालू  सहकारी  वर्ष  के  दौरान  कम  से  कम  5  शाखायें  खोलने  का  बिचार  है  बशर्ते
 कि  इन  शाखाओं  के  लिए  स्थान  उललब्ध  हो  ।

 पा

 w

 (०9

 3

 वकक्‍फ  1954  में  संशोधन

 8393.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वक्‍फ  1954  में  संशोधन  करना  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उसकी  वतंमान  स्थिति  क्‍या  और

 संशोधन  करने  विधेयक  संसद  में  कब  तक  पुरःस्थापित  कर  दिया  जायगा  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  की  राज्य  मन्त्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  से  वक्‍फ
 1954  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  य्ृरकार  के  विचाराधीन  इस  स्तर  और

 आमे  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यह  उल्लेख  करना  भी  संभव  नहीं  है  कि  यह  विधेयक
 संसद  में  किस  तारीख  तक  प्रस्तुत  किया
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 दक्षिण  दिल्लो  मे ंआपराधिक  मामले

 8394.  श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  दक्षिण  पुलिस  जिले  के  विभिन्‍न  पुलिस  स्टेशनों  में  कितने  व्यक्तियों  पर
 आपराधिक  मामलों  सम्बन्धी  मुकदमे  चलाये  जा  रहे

 ऐसे  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  पुलिस  किस-किस
 किस्म  के  आपराधिक  मामले  चलाए  जा  रहे  हैं  ;

 ow

 ऐसे  कितने  मामलों  में  गत  छह  महीनों  के  दौरान  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  है  ;

 ऐसे  कितने  मामलों  किन-किन  कारणों  से  कायंवाही  बन्द  कर  दी  गई  है  ;  और

 कायंवाही  बन्द  करने  सम्बन्धी  आदेश  किस  स्तर  पर  लिए  गए  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्‍्त्रात्रय  में  राज्य

 सन्‍्त्रो  :  202.

 अपेक्षित  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है
 में  रखी  गयी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7992/89]

 1-10-1988  से  31-3-1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  विचारण  के  लिए  65

 मामले  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  ।

 वेजशञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  का  बाँकुड़ा  परियोजना  सम्बन्धी  दल

 8395.  श्रो  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  कया  प्रधान  सन्त्नो  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  का  बांकुड़ा  परियोजना  सम्बन्धी  दल
 कब  से  कार्य  कर  रहा  है  और  इसकी  वतंमान  स्थिति  क्‍या

 क्या  इस  परियोजना  का  मूल  लक्ष्य  एक  ऐसा  राष्ट्रीय  माडल  त॑यार  करना  है  जिसका

 अनुसरण  किया  जा  और

 यदि  तो  लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  हुआ  है  ?

 विज्ञान  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलंक्ट्रॉनिकी  अं।र  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  :  उद्योग
 मन्त्रालय  द्वारा  प्रायोजित  बांकुरा  परियोजना  सी  एस  आई  आर  से  इस  परियोजना  दल  में  2  से  3
 बेज्ञानिकों को  लेकर  वर्ष  1981  में  प्रारम्भ  की  गई  अभिनिर्धारित  अनुसंघान  और  विकास
 कार्य  की  आबश्यकताओं  के  अनुसार  परियोजना  दल  के  संघटन  में  समय-समय  मर  परिवतंन  होता
 रहा है  ।  वर्तमान  स्थिति  में  परियोजना दः  ग्रोजना में  नियुक्त  किए  गए  तीन  व्यक्तियों
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 सहित  केन्द्रीय  कांच  और  सिरेमिक  अनु  संघान  केन्द्रीय  यांत्रिक  इन्जीनियरी
 अनुसंधान  राष्ट्रीय  घातुकमं  जमशेदपुर  और  राष्ट्रीय  विज्ञान
 प्रौद्योगिकी  और  विकास  अध्ययन  संस्थान  नई  दिल  हैं  । ती  के  वंज्ञानिक्र  हैं  ।

 और  कारीगरों  और  शिल्पकारों  की  प्रौद्योगिकी-उन्नयन  के  लिये  एक  मॉडल
 का  विकास  करना  इस  परियोजना  का  उहे  श्य  था  ।  बांकुरा  के  अनुभव  और  इस  मॉडल  की  शक्ति
 और  कमजोरी  के  बिश्लेषण  से  परम्परागत  क्षेत्रों  की  प्रौद्योगिकी-समुन्नति  के  लिए  सी  एस  आई
 आर  और  अन्य  एजेंसियों  के  कार्यक्रमों  को  उपयोगी  निवेश  मिला  है  ।

 गोरखालो  भाषा  का  संविधान  को  आठवों  अनुसूची  में  शासिल  जाना

 8396.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गोरखाली  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल
 करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  :  और R'  छ  यु

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्र

 :  गोरखाली  भाषा  को  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शांमिल  करने  की

 मांग  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चे  द्वारा  उठाई  गई  थी  ।

 संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  और  भाषाओं  को  शामिल  करने  से  प्रतिक्षेण  और

 प्रतिक्रियाएं  उत्मनत  होगी  ।  सरकार  का  यह  प्रयास  होता  हैं  कि  भाषाओं  को  आठवीं

 सूची  में  शामिल  करने  का  कोई  छ्याल  किए  बिनः  उनकी  सांस्कृतिक  और  साहित्यिक  परम्परा  का
 विकास  किया  जाए  ।

 दिल्‍लो  में  स्मंक  का  पकड़ा  जाना

 8397.  श्री  कृष्ण  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  9  1989  को  चांदनी  महल  पुलिस  स्टेशन  द्वारा  एक  महिला
 से  एक  करोड़  रुपये  मल्य  की  स्मंक  पकड़ी  गई  थी

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  पूछताछ  करने  पर  की  तस्करी  करने  वाले

 एक  गिरोह का  पता  चला  है  ;
 और

 इस  बुराई  को  दूर  करने  हेतु
 आगे  क्‍या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्र,लय  में  राज्य  मल्त्री  तथा  गृह  मन्‍्त्रा  8
 सन्‍्त्रो  :

 जी  श्रीमान्‌  ।
 अच्तर्राष्ट्रीय

 बाजार  के  अनुसार  ,

 जी  श्रीमान्‌  ।

 संदिग्धों  पर  सतत  निगरानी  रखी  जाती  है  और  अन्य  प्रवर्तत  एजेन्सियों  के  साथ

 गहन  सम्पर्क  रखा  जाता  है  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  विभान  सेवा

 8398.  भरी  महेन्द्र  सिह  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  के  किन  नये  स्थानों  को  इस  वर्ष  विमान  मानचित्र  पर  लाने  का  विचार  है
 और  इस  सम्बन्ध में  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  शिबराज  वी०  :

 आधारभूत  संरचनात्मक  सुविधाओं  और  विमान  क्षमता  को  उपलब्धता  के  आधार  वायुद्त
 की  चालू  योजना  की  शेष  अवधि  में  भिलाई  और  सागर  को  विमान  सेबा  से  जोड़ने  की
 योजनाए  हैं  ।

 वि  >>  न
 नाश्ता

 चच्‌
 इन्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  बिना  ब्रैंड  वाले  सकक्‍्खन  के  साथ  नाश्ता  परोसना

 8399,  श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  8  1989  को  कलकत्ता  से  दिल्ली  जाने  वाले  263)  विमान
 में  यात्रियों  को  न्यूट्राल  अल्युमिनियम  फाइल  में  रखकर  बिना  ब्रंड  वाले  मक्खन  के  साथ  नाश्ता
 परोसा  गया

 यदि  तो  क्या  इन्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  ऐसा  मक्खन  खरीदना  आरम्भ  कर
 दिया  गया  है  जिसके  निर्माण  का  पता  न  लगाया  के  और  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  ऐसा  परोसने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  :
 नर

 नहीं  ।
 हु  कु

 26-3-89  से  9-4-89  तक  कलकत्ता  में  इन्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  मंजूर  किए
 गए  अमूल  और  विजय  मक्खन  को  किस्म  (10  को  अत्यधिक  कमी  हुई  तथापि  अमल
 मक्खन  के  बड़े  पैकेट  उपलब्ध  प्र  थे  और  इन्डियन  एयरलाइन्स  के  खान-पान  प्रबन्धकों  न  बड़े  पैकेटों
 के  मक्खन  को  10  ग्राम  के  टकडों  में  काट-काट  कर  ढ़ककन  वाले  प्लास्टिक  के  डिब्बों  में  विधिवत
 सप्लाई  किया  था  ।  7  और  8  1989  को  प्लास्टिक  के  डिब्बे  पूरी  तरह  से  खतम  हो  गए
 थे  और  वंकल्पिक  साधन  के  रूप  में  खान-पान  प्रबन्धकों  इन्यिन  एयरलाइन्स  की  पूर्व  अनुमति

 ॥  अम्‌ल  मक्खन  को  |  म  में  काट-काट  कर  घ्मिनयम  प्वाइल  में  विधिवत  लपेट  क़र
 सप्लाई  किया  था  ।  च  कि  8-4-89  को  सप्लाई  किये  गये  मक्खन  की /  किस्म  इंडियन  एयरलाइन्स

 के  विनिर्देशन के  अनुसार  थी  अर्थात  अमूल  और  चूकि  इन्डियन  एयरलाइंस  के  सुबह के
 नाश्ते  में  मक्खत  को  सप्लाई  अनिवायं  होती  इसलिए  10  ग्राम  अमूल  मक्खन के  टुकड़ों  के
 अभाव  में  उसको  सप्लाई  बन्द  नहीं  की  जा  सकी  ।  9-4-89  से  इन्डियन  एयरलाइन्स  ने  अपनी
 उड़ानों  पर  यात्रियों  को  अमूल  मक्खन  के  टुकड़ों  को  सप्लाई  करनी  शुरू  कर  दी
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 सैन्य  कामिकों  को  गृह  निर्माण  अप्रिम

 8400.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  श्रेणियों  के  सैन्य  कमंचारियों  के  लिए  गृह  निर्माण  हेतु  रैंक
 तम  कितनी  घनराशि  का  अग्रिम  स्वीकृत  किया  जाता  है  और  केन्द्रीय  सरकार  के  असैनिक
 रियों  के  लिये  इसी  प्रयोजन  हेतु  श्रेणीवार  अधिकतम  कितनी  घनराशि  का  अग्रिम  स्वीकार  किया
 जाता

 क्‍या  गृह  निर्माण  अग्रिम  दिये  जाने  के  मामले  में  सेन्‍्य  कमंचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार
 के  असनिक्‌  कमंचारियों  के  बराबर  घनराशि  प्रदान  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सशस्त्र
 जैज रक्षा  मनन्‍्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  से  वतंमाने  आदेशों  के  अनुसार  सशस्त्र  सेना

 कार्मिकों  को  गृह-निर्माण  के  लिए  अधिक  से  अधिक  70,000  के  या  75  महीने  के  मूल  वेतन  के
 बराबर  की  इनमें  से  जो  भी  कम  गृह-निर्माण  अग्निम  के  रूप  में  स्वीकार  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय
 सरकार  के  सिविलियन  कमंचारियों  के  लिए  अधिकतम  2.50  लाख  रुपए  की-राशि  या  50  महीने

 *  का  मूल  जो  भी  कम  स्वीकायं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  सिविलियन  कमंचारियों  के  मामले
 में  70,000  की  अधिकतम  स्वीकृत  राशि  को  इस  शर्त  पर  बढ़ाया  गया  है  कि  इस  प्रकार  की

 वृद्धि  के  लिए  अपेक्षित  अतिरिक्त  निधि  केन्द्रीय  सरकार  की  कमंचारी  वीमा  योज़ना  निधि  से
 वर्तित  करके  उपलब्ध  की  जाएगी  ।  चू  कि  सशस्त्र  अपनी  ही  सामूहिक  बीमा  योजनाए  चल चला

 रही  हैं  और  वे  इस  कार्य  के  लिए  कोई  भी  निधि  परिवर्तित  करनें  के  लिए  सहमत  नहीं  हुई  इसलिए
 उनके  लिए  मकान-निर्माण  अग्निम  की  राशि  को  70,000  से  अधिक  नहीं  वढ़ाया  गया  है  ।

 आदिवासी  अनुसंधान  संस्थाएं

 श्री  हरिहर  सोरन  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आदिवासी  कला  और  संस्कृति  को  बढ़ावा  देंने  कें  लिए  क्या  कदम
 उठाए  5  हे

 देश  में  अब  तक  कितने  आदिवाःर  प्रान  संस्थाएं  और  संग्रहालय  स्थापित  किए
 गए  तथा

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  कु  रक्त  आदिवासी  अनुसंघान  संस्थाएं  और  संग्रहालय
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ये  अनुसंधान  संस्थाएं  और संग्रहालय  कहां-कहां  खोलने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सुभति  :  भारत  सरकार  द्वारा
 वासी  कला  तथा  संस्कृति  को  सुरक्षित  रखने  और  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  अनेक  उपाय  किए  गए  है

 । इन उपायों राज्यों में आदिवासी भोजों का आयोजन संग्रहालयों की स्थापना करना 49
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 पथ

 आदिवासी  उत्सवों  आदिवासी  जाीँजन  तंग्रा  संस्कृति  पर  वृश्त  तैयार  पंजीकृत  स्वयंसेवी
 संस्थाओं तथा  व्यक्तियों  सी  कला  एवं  संस्कृति को  प्रोत्साहन  देने  और  सुरक्षित

 रखने  के  लिए  अनुदान  आध्िक  संहांयता  प्रदांन  क  ग्मिल  है  ।

 भारत  सरकार  सहायंता  से  राज्यों  में  ।3  आदिवाभी  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित

 किए  गए  ईन  आदिवासी  अनुसंधान  संस्थानों  में  से  दस  में  संग्रहालय  हैं  ।

 तमिलनाडु  तथा  मणिपुर  में  दो  आदिवासी  संग्रहालय  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रत्ल  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  यातांयात  पुलिस  हारा  वाहनों  का  हेटायां  जाना

 8402.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  क्साने  की  कूंपा  करेंगे  कि  :

 क्पां  गे  र-पाकिंग  क्षेत्रों  में  पार्क  कि  एं  गए  वाहनों  को  हटाने  के  लिए  दिल्ली  बलिर  द्वारा
 कोई  यौंजना  आरम्भ  की  गई

 (a)  याद  तो  वाहनं  हटाने  की  तकनीक  सहित  इस  योजना
 का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन

 बाहनों  के  मालिकों  द्वारा  इन  हठाये  गये  वाहनों  को  किस  प्रकार  प्रप्त  किया  ज:येगा;  और

 दिल्‍ली  यांतःयातलं  अधिकारियों  द्वारा  इस  वाहन  हटानें  की  योजना  को  किन-किन  क्षेत्रों
 में  लांगू  किया  गंथा  है  ?

 कोक  शिकायत  क्या  पेंशन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सतत्नी  तया  गृह  मन्वालय  में  शज्य
 भम्त्री  पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 जहां  भी  कोई  वाहन  गैर  पाकिग  क्षेत्रों  में  गलत  ढंग  से  खड़ा  किया  हुआ  पाया  जाता
 है  परन्तु  इससे  यातायात  में  अवरोधंक  नहीं  होता  हैं  तो  कहन  के  अगले  पहिये  पर  एक  क्लंम्प  लगा
 दिया  जाता  इसके  ड्रावर  की  विन्डोਂ  पर  एक  बड़ा  स्टीकर  लगा  दिया
 जाता  है  ताकि  ड्राइवर  को  चल  जाये  कि  कक्‍्लेंप  लगा  दिया  गया  है  और  वह  वाहन  स्टार्ट  न
 कहे  ।  सट्रीकर  से  गलती  हुइने  काले  वह  सूचना  भी  मिल  जाती  है  कि  क्जेंप  हट्वाने  के  लिये  वह
 पालिका  बाआर  के  सामने  य  तायःत  पुलिस  के  बथ  पर  पहुँचे  ।  बथ  पर  पहुँचने  पर  गलती  करने
 वाला  व्यक्ति  गाड़ी  गलत  खड़ी  करने  के  अपराध  के  लिये  कम्पाऊंडिग  फीस  अदा  करता  है  और
 एक  पुलिस  कर्मी  गलती  करने  वाले  के  साथ  आता  है  और  क्लप  खोलता  है  ।

 दिल्‍ली  यातायत  पुलिस  द्वारा  क्लैंप  प्रणाली  कनाट  प्लेस  क्षेत्र  क ेआन्तरिक  तथा
 बाहरी  सकिलों  में  शुरू  की  गई  है  ।  4

 सहग्यक  ग्रेड  1981  को  अनुध्रक  सूची

 8403.  प्रकाश  छन्‍ह्र
 :

 क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (es)  क्‍यों  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ग्रेड  परीक्षाਂ  1981  की  कोई  अनुपूरक
 सूंची  जारी  की  गई
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 यदि  तो  अनुश्यूचित  भर  अदुमूचित  ज़तजातियों  के  लिये  आरक्षित  कोटे
 पर  नियुक्ति  के  लिये  कितने  अभ्यर्थियों  की सिफारिश

 विभिन्‍न  संवर्गों/मन्त्रालयों/विभागों  आदि  में  नियुक्ति  सम्बन्धी  मानदण्ड  क्‍या

 भारतीय  क्दिश  सेवा  के  सामान्य  संवर्ग  के  कें  नियुक्ति के  लिये  कितने
 अर्भ्याधयों  को  नामजद  किया  और

 यदि  किसी  को  नामजद  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  प्रेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्ब्री  तथा  गृह  पत्ालय  में  राज्य
 मन्त्नी  पो०  :  जी  हां  ।

 अनुम्नू  चित
 अनुसूचित

 विभिन्‍न  सेवाओं  में  नामांकन  के  आधार  पर  किमा  जाता  है  ।

 भारतीय  विदेश  सेवा  में  78  उम्मीदवारों  को  नामित  किया  गया

 यह  प्रश्न  नहीं  उढता  ।

 बिल्ली  छावनी  में  अवध  निर्माण  के  मामले

 8404.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  दिल्ली  छावनी  में  अवैध  निर्माण
 के  मामलों  के  बारे  में  27  1987  के  अताराकित  प्रश्नें  संख्या  536  औरं  7  1987
 के  अंतारांकित  प्रश्न  संख्या  1757  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बंताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  प

 इस  सूची  में  दिल्‍ली  छावनी  में  सदर  बाजार  के  तांग्रास्टेंड  सहित  अवध  निर्माण  के
 मामलों  की  संख्या  कितनी  है

 अब  तक  कितने  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  और

 किन  परिस्थितियों  में  गर-आवंटितियों  अथवा  गेर-किरायेदारों  को  छावती  बोर्ड  की
 सम्पत्ति  का  कब्जा  सौंपा  गया  और  उन्हें  बेदखल  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 रक्षा  मम्त्रो  कृष्ण  चण  :  27.

 4.

 छावनी  बोर्ड  के  कुछ  किरायेदारों  ने अपनी  सम्पत्तियों  को  अजैध  रूप  से
 दारी  पर  दिया  बोर्ड  ने  सक्षम  विधि  प्राधिकारियों  के  सक्षम  ऐसे  अनधिक्ृत  कब्जेदा र/ग
 टियों  के  खिलाफ  उन्हें  बेदखली  कारंवाई  दायर  की

 $1



 हि

 उत्तर  ॥  ॥  है  1989

 हिंट  एण्ड  रन  बुघंटनाओं  से  संबन्धित  शिकायतें

 8405.  ओर  सेवा  सिह  गिल
 :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  के  प्रथम  सप्ताह  तथा  इसके  पश्चात  पुरम  और
 संसद  मार्ग  थाने  के  क्षेत्राधिकार  में  हिट  एण्ड  रन  दुर्घटनाओं  के  मामलों  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें
 दर्ज  की

 उन  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  दोषी  वाहनों  के  नम्बर  प्लेटों  से  नम्बर  नोट
 करके  प्रत्यक्ष्दाशियों  द्वारा  पुलिस  नियन्त्रण  कक्ष  अथवा  थाने  को  इसकी  सूचना  दी  गई  और
 *'  .

 दोषी  बाहन-चालकों  को  पकड़ने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 जोग  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्‍्त्रालय  में  राज्य

 सन्‍्तो  पो०  :  इन  थानों  में  1988  के  अन्तिम  सप्ताह  में  ऐसे  दो
 मामले  और  उसके  बाद  46  मामले  दर्ज  किए  गये  ।

 एक  विवेरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 प्रत्यक्ष  गवाहों  द्वारा  आर/थाने  को  दी  गई  सूचना  के  ब्यौरे

 तारीख  और  अपराध  की  की  गई  कारंबाई

 पुलिस  स्टेशन  घारा

 न  2  £]  ह  4

 308/24-9-1988  थाना  279/337  कार  डी  ई  डी  7598  जब्त  कीं  गई  और

 पुरम  भा.द॑ं.सं  अपराधी  गिरफ्तार  किथा

 2.  162/28-9-1988  थाना  अथक  प्रयासों  के
 ब/बजूद  सूरमा  का  पता  नहीं

 नरैना  चल  पाया  इसलिये  कोई  गिरफुतारी  नही  ।

 1-10-1988  से  26-4-1989  के  बाद  सचित  मामले

 3.  321|1-10-1988  थाना  279|337  75  सी  डी  2127  कार  जब्त  नहीं
 पुरम  की

 4.  329/7-10-1988  थाना  279/337  वाहन  डी  डी  काई  7393  जब्त  किया  गया
 पुरम  ओर  अपराधी  गिरफ्तार  किया

 5.  339/14-10-1988  थाना  बस  सं  डी  ई  जब्त  किया  गया  और
 पुरम  अपराधी  गिरफ्तार  किया

 6.  344/17-10-1988  थाना  स्कूटर  डी  डी  ओ  654  जब्त  किया  गया  और
 पुरम  अपराधी  ग्रिःफूतार  किया
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 7.  402/19-11-1988  थाना  279|337  बस  657  जब्त  किया  गया

 पुरम  अपराधी  गिरफ्तार  किया  गया

 8.  403/20-11-1988  थाना  279/337  टी  एस  आर  डी  ई  जब्त  किया
 पुरम  गया  और  अपराधी  गिरफ्तार  किया

 9.  407/26-11-1988  थाना  279/33  एम/|साईकिल  |  5998  जब्त
 पुरम  नहीं  किया  गया  गया  परन्तु  .  अपराधी

 ग  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 “  10.  416/30-11-1988  थाना  279/337  कार  डी  आई  जी  5116  जब्त  किया .
 पुरम  भा.द॑ं.सं  गया  और  अपराधी  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 11.  436/9-12-1988  थाजा  279/337  टी  एस  आर  डी  आई  आर  696  जब्त  किया
 पुरम  भा.द॑.सं  गया  और  अपराध  रफ्तार  किया  गया  ।

 12.  439/10-12-1988  थाना  279/337  न  डी  ए  ई  2540  जब्त  किया  गया

 पुरम  ऐर  अपराधी  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 13..  21/13-1-1989  थाना  279/33:  र  डी  ई  ए  8986  जब्त  किया  गया
 पुरम  भा.दं.सं .  और  अपराधी  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 14.  23/15-1-1989  थाना  279|337  कार  6898  जब्त  किया  गया  और

 पुरम  भा.द॑  राधी  गिरफ्तार  किया  <

 :.15.  27/16-1-1989  साईकिल  7337  जब्त  किया  गया

 पुरम  और  अपराधी  गिरफ्तार  किया  गया  ।

 16.  32/18-1-1989  _  कार  डी  एच  2047  जब्त  किया
 पुरम  गया  ।

 17.  47/1-2-1989  थाना  डी  3315  वाहन  लापता
 पुरम

 18.  57/11-2-1989  कार  डी  डी  दी  3740  जब्त  किया  गया

 पुरुम  और  अपराधी  गिरफ्तार  या

 19.  87/6-3-1989  थाना  सं  एज  एन  जी  1701  ५.हन  जब्त  किया

 पुरम  ह॒  जाना  है  ।

 20.  89/7-3-1989  थाना  बस  डी  ऐच  3870  जब्त  किया  गया  और
 अपराधी  गिरफ्तार  किया  गया  ।
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 21.  99/18-3-1989  कार  डी  ए  बाहम  जब्त  किया

 पुरम  जाना  है  ।

 22.  120/28-31989  5944  डी  आई  आर  वाहेम  जब्त  किया

 पुरम  जाना

 23.  227/30-12-1988  थाना  279/337/|

 नरेना

 24.  58/17-3-1989  थाना  279|337  इन  मामलों  में  दोषी  वाहन  किसी  के  ध्यान  में

 नरेना  आई  पी सी  नही  आये  इसलिये  अभी  तक  इन  मामलों

 25.  8  थाना  279|337  में  कोई  गि  रफ्तार  हीं  किया  गया  ।

 नरैना  आई  पी  सी

 26.  458/26-11-1988  थाना  279/337  जांच  पड़ताल  के  दौरान  दोषी  कार  जब्त  की

 स्ट्रीट  भा.द॑.सं  गई  और  मामले  का  चलान  किया
 दोषी  न्यायालय  में  विचारणाधीन  है  ।

 27.  481/17-12-1988  थाना  बस  सं  डीई  पी  2364  का  ड्राईवर  गि  रफ्तार
 पी  टी  स्ट्रीट  किया  गया  और  बस  जब्त  की  गई  ।  मासला

 अब  विचारणाधीन  लम्बित  है  ।

 28.  494/25-12-1988  थाना  279/337  दोषी  कार  डी  डी
 ई  5157  के  ड्राईवर

 स्ट्रीट  भा.द॑ं.सं  का  पता  लगाकर  गिरफ्तार  किया
 कार  जब्त  की  गई  और  अपराधी
 घीन  है  ।

 पंजाब  में  आतंकवादियों  के  शिकार  लोगों  की  विधवाओं  को  वित्तीय  संहायता

 8406.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  जातेकवादियों  के  शिकार  लोगों  की  विक्वाओं  की  परेशानियों
 और  उनके  स/थ  किए  जा  रहे  दुव्यंबहार  की  ओर  दिलाया  गंयो  है  :  और

 यदि  तो  क्या  इन  विधवाओं  को  कार्यालयों  में  प्राधिकारियों  से  याचना  करने  की
 स्थिति  से  बचाने

 ओर  उन्हें  बित्तीय  और  अन्य  प्रकार  की  सहायता  भ्दान  करने  हेतु कोई  समयबद्ध
 कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  और  उसका  स्वरूप  क्‍या  है  ?

 34



 18  1911  लिखित  उत्तर

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  नेत्रालय  में  ररंय  मंत्रो  तथा  महे  मंत्र।ल 4  में  राज्य  मंत्रो
 पी०  :  और  पंजाब  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  में  सभी

 उपमण्डलीय  मजिस्ट्रेटों  को  निदेश  दिए  गए  है  कि  वे  मारे  गए  व्यक्तियों  की  विधवाओं  को  आवेदन
 प्राप्त  होने  के दस  दिन  के  भीतर  अनुग्रह  अनुदान  वितरित  करा  दे  ।  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गए

 नागरिकों  की  विधवाओं  को  रियायतें  तथा  सुविधाएं  दी  जा  रही  जिनमें  ये  शामिल  हैं  :  20,000

 रुपए  का  अनुग्रह  जिन  विधवाओं  के  पास  अपना  घर  अथवा  उसे  सहारा  देने  लायक  स्वस्थ्य
 सदस्य  नहीं  हैं  उनको  मुफ्त  एल०  आई०  जी०  मकान  का  आबंटन  अथवा  राजपुरा  में  पेप्स्‌
 शिप  विकास  बोडं  द्वारा  200  वर्ग  गज  भूखण्ड  का  मुफ्त  तक  की  ऋण

 जिसके  साथ  जमानत  अथवा  सीमान्त  घन  के  बिना  25  से  50  प्रतिशत  की  परिदान  राशि
 तीन  वर्षो  की  अवधि  के  लिए  250  रुपए  प्रतिमाह  की  दर  से  बेटी  की  शादी  के  अवसर

 पर  5,000  रुपए  का  अनुग्रह  राज्य  सरकार  के  तथा  सहायता  प्राप्त  संस्थामों  में  बच्चों  को

 निःशुल्क  शिक्षा  तथा  पंजाबी  टंकण  में  एक  वर्ष  की  अवधि  तक  की  छाट  के  साथ  प्र  थमिकता  के
 आधार  पर  रोजगार

 वेल्लोर  हवाई  पट्टी  का  विस्तार

 9407.  भ्रो  ए०  जयमोहन  :  क्या  नगर  व्मिवत  ओर  पयंटव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाड़  में  अब्दुल्लापुरम्त  वेललोःर  हवाई  पट्टी  का  आठवीं  योजना  अवधि  ने
 बिस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :  से
 वेल्लोर  हवाई  पट्टी  से  कोई  अनुसूचित  उड़ानें  परिचालित  नहीं  की  जा  रही  इण्डियन

 एयर  लोइन्स  और  वायुदृत  लिमिटेड  ने  अनुसूचित  विमान  सेवाएं  परिचालन  करने  में  कोई  रूचि

 नहीं  दिखाई  इसलिए  इस  समय  इस  हवाई  अइड  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तिब्बतियों  द्वारा  प्रदंशन

 8408.  भीमती  फ्टेल  रसाबेत  रामजो  भाई  सावणि  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  1989  में  नई  दिल्‍ली  में  इंडिया  गेट  पर  बड़ी  संख्या  में  तिव्बतियों  ने

 प्रदर्शश  किया  था  ;

 यवि  तो  उनकी  मांगें  कया

 क्‍या  सर्रकार  को  उनसे  कीई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तंत्स॑वंधी  ब्यौरा  क्यां  ह ैऔर  इस  संदंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कायंवाही
 की
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 क/मिक,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्री  मान  ।

 मुख्य  मांगें  निम्नलिखित

 1.  तिब्बत  में  तिब्बतियों  के मानवीय  अधिकार  बहाल  करना  ।
 |

 2.  तिब्बत  में  तिब्बतियों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  को  रोकना  ।
 '

 »3.  तिब्बत  को  स्वतन्त्र  करना  ।

 4.  तिब्बत  से  फौजी  शासन  उठाना  ।

 5.  पन्चनलामा  की  मृत्यु  की  जांच  कराना  ।

 6.  दलाईलामा  के  पांचसूत्री  कार्यक्रम  और  संयुकक्‍त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  1959,  1961  और

 1965  में  पारित  संकल्पों  को  कार्यान्वित  करना  ।

 7.  तिब्बत  के  राजनतिक  कैदियों  को  रिहा  करना  ।

 8.  संयुक्त  राष्ट  संघ  द्वारा  हस्तक्षेप  |

 और  :  सरकार  को  प्रश्न  से  संबंधित  ज्ञापन  की  जानकारी  सरकार  तिब्र्बत
 को  चीन  का  स्वायत्त  क्षेत्र  म।नती  है  ।  व

 दहेज  के  कारण  होने  वालो  मौतों को  जाँच

 8409.  झ्रो  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  8  के  दौरान  दिल्‍ली  में  विवाहित  यवा  महिलाओं  की  ज़लने  के  कारण

 मृत्यु  क ेकितने  मामलों  की  जांच  के  स्तर  पर  की  गई  ु

 ऐसे  कितने  मामलों  की  जांच  पुलिस  के  सहायक  उंपनिरीक्षक  स्तर  पर
 की  गई  :  और

 रीक्षक
 ु

 इन  सभी  मामलों  की  जांच  स्तर  पर  न  कराये  जाने  के  क्या  कारण  हे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  1987  में  ऐसे  59  तथा  1988  में  71  मामले  थे  ।  इन  सभी  मामलों

 मे  सब  डिबीः  जनल  मजिस्टटो  द्वारा  अपमृत्यु  विचारिणा  संबंधी  कारवाई  की  गई  हैं  ।
 गं

 ऐसे
 अगभग  सभी  मामलों  की  जांच-पड़ताल

 एच
 एच  ओ/सहांय  पुलिस  के

 पूर्ण  देखरेख  में  उप-निरीक्षकों/सहायक  उप-निरीक्षकों  द्वारा  की  जाती  है  आयुक्तों  ।

 ऐसे  सभी  म  मलों  में  केवल  अपमत्य  विचारणा  ही  ए  म  द्वारा  की  जाती  है  जैसा
 कि  अपराध  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  अपमृत्यु  के  अधीन  अपेक्षित  जबकि  आगे  की  तहकीकात
 उप-निरीक्षकों/|सहायक  उप-निरीक्षकों  द्वारा  पुलिस  अधिकारियों  की  रेख  में  की
 जाती है  ।
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 सद्रास-तंजावर  के  बीच  बायुवृत  सेवा

 8410.  श्री  एस०  सिगरावड़ीबल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 क्या  वायुदूत  सेवा  द्वारा  वायु  सेवाओं  में  सुधार  हेतु  मद्रास-तंजावूर  क्षेत्र  में  चलने
 बाली  सेवा हेतु  डानियर॑  विमानों  के  स्थान  पर  एवरों  विमान  प्रयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में  सेवा  की  बारम्बारता  बढ़ाने  और  विमान  पत्तनों  पर

 अधिक  यात्री  सुविधाएं  देने  का  विचार  और

 विमानपत्तनों  में  सुधार  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्सटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज  वी०  :
 जी  ,  नहीं  ।

 और  मद्रास-तंजावर  सक्टर  पर  मौजूदा  भार  इतना  नहीं  है  कि  आवृत्ति  में

 वृद्धि  की  जाए  या  बड़े  आकार  का  विमान  लगाया

 जब  कि  मद्रास  स्थित  अन्तर्देशीय  टमिनल  पर  उपलब्ध  सुविधाओं  को  पर्याप्त  समझा  गया

 लेकि  पंछावूर  में  एक  नए  यात्री  टर्मिनल  परिसर  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  में  हेड  कांस्टेबलों  को  सहायक  सब  के  पद  पर  पदोन्नति

 8411.  श्री  भरत  सिह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  में  वर्ष  1980  तक  भर्ती  किए  गए  हैड  कांस्टेबल  और
 वर्ष  1984  तक  भर्ती  किए  गए  हैड  कांस्टेबल  की  सहायक  सब  इंस्पेक्टर  के  पद  पर
 पदोन्नति  हो  गई  है

 ।
 क्‍या  वर्ष

 1973  में  भर्ती  हैड  कांस्टेबल  वायरलंस  अभी  भी  हैड  कांस्टेबल  के  पद  पर
 कार्य  कर  रहे

 यंदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  पास  वर्ष  1986  के  हैड  कांस्टेबल  के  पदों के
 उन्नयन का  प्रस्ताव  लंबित  पड़ा  हुआ  औ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  निणंय  लिए  जाने  में  हुई  देरी
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  वर्ष  1980  तक  नियुक्त  किए  गए  सभी  हैड  कांस्टेबलों

 को  पदोन्‍तत  नहीं  किया  1984  तक  नियुक्त  किए  गए  सभी  हैड  कांस्टेबलों
 को  सहायक  उप  निरीक्षक  के  पद  पर  पदोन्‍नत  कर  दिया  गया  है  ॥
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 वर्ष  1973  के  दौोराम  नियुक्त  किए  गएਂ  183  हैडः  क्ोस्टेबलों  में  से 49  हैड
 बलों  को  पदोन्‍नत  किया  जाना

 इन  हैड  कांस्टेंक्लों  के  लिए  1986  तक-पदोन्‍नति  के  अवसर  सींमित  थे  ।  जब इस  विंग
 के  लिए  नए  पयंवेक्षीय  पदों  को  स्वीकृत  किया  गया

 और  तथांपि  1987  में  हैड  वायरलंस  के
 180  पर्दों  को  सहायक  उप  निरीक्षकਂ  के  पदों  में  पदोन्‍नत  सहायक  उप

 निरीक्षक/उप-निरीक्षकः  30  पदों  को  उपनि:ीक्षक
 के  पदों  में  पदोन्‍नत  करने  और  सह।यक  उप-निरीक्षक  के  10  पदों  को  उप
 निरीक्षक  के  पदों  में  पदोन्‍न्‍नत  करने  का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआं  इस
 पर  इस  मंत्रालय  में  विचार  किया  गया  ।  दिल्ली  प्रशासम  से  कुछ  और  सूचना  मांगी  गई  है  ।

 पश्चिमी  तट  पर  नौसेना  पत्तन  )

 ।  श्रो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 841:

 री
 था  भर  .

 क्‍या  सरक-र  का  विचार  भारत  के  पश्चिमी  तट  पर  एक  ऐसा  नौसेना  पत्तन  स्थापित
 करने  का  जिसका  उपभोग  केवल  नौसेना  द्वारा  ही  किया  जा

 यदि  छो  प्रस्तावित  पत्तंन  का  ब्यौरा  और
 वह  कहां  स्थापित  किया

 और

 यह  कार्य  कब  से  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  में  राज्य  मंत्री  चितामणि
 :  से  कर्नेटक  में  क'रवारं  नामक  स्थान  पर  एकਂ  एकीकृत  नौसैमभां  अड्डा

 स्थापित  करने  का  निर्णय  लिये  गये  वुंहत  योजना  औरे  विस्तृत  परियोजना
 रिपोर्ट  तैयार  करने  के  संबंध  में  कार्य  आरम्भ  हो  चुका

 हु

 कृत्रिम  वर्षा

 8413.  श्री  बी०  तुलसीराम  :  क्या  प्रधान  मम्त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  सूखा  की  स्थिति  में  कृत्रिम  वर्षा  करने  के  लिए  कुछ  उपकरणों
 का  विकास  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 कृत्रिम  वर्षा  का  फसलों  तथा  मानव  जीवन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 '  विज्ञान और  प्रीधोगिकी  मंप्नालय  में  राज्य  मंत्री  तंथा  महासागर  परमाणु
 इलैश्ट्रानिको और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्रौ  आर  :  और
 जी  नही  ।  शुष्क  मौसम॑  मेंਂ  कृत्रिम  वर्षो  कराने  के  लिए  अबਂ  तक  किसी  उपकरण  का  विकास  नहीं
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 हुआ  है  |  मानसून  के  मौसम  में  बादलों  की  नमी की  आदि  से
 संबंधित  कुछ  अनुकूल  परिस्थितियों  में  वर्षा  कराने  के

 लिए  देश  में  कुछ  परीक्षण  अवश्य  किए
 गये  हैं  ।

 वातावरण  और  मानव  जीवन  पर  कृत्रिम  वर्षा  का  श्रभाव  सामान्य  वर्षा  के
 प्रभाव  जैप्ता  ही  होगा  ।  इससे  कित्री  प्रकार  के  प्रतिकल  प्रभाव  की  संभावना-नहीं है  ।

 पंजाब  में  आतंकवादियों  द्वारा  जबरदस्ती  वसूली  को  घटनाएं

 8414.  विजय  रास्ता  राव  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  की  पंजाब  ने  आतंकवादियों  द्वारा  की.ज़ा  रही  वसूल  की
 घटनाओं  की  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  क्या  उपचार
 त्मक“कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 :  से  पंजाब  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  डर  के  कारण  लूट
 -  खस्रोट के  अधिकत्तर  मामले  पुलिस  सूचित  नहीं  किए  जाते  जब  कभी  इस  प्रकार
 मासले  सूच्षित  किए  जाते  आवश्यक  करवाई  की  जाठ्ी  अतंकवादियों  ,  की  इस़  प्रकार
 की  गतविधियों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  संवेदनशील  क्षेत्रों  में

 छानवीन  आतंकवादियों  के  छिपने  के  स्थानों  पर  छापे  गहन  गात  तथा  नाकेबंदी  और
 घात  लगाना  सम्मिलित  है  ।  +

 कल्माणमयी  का  कार्यकरण

 8415.  श्री  गंवारास  :  क्‍या  सागर  बिमानन  और  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ः

 भारत  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  में  कल्याणमयी  के  कार्यकरण  और  कतंव्य
 क्या  क्‍या  हैं  ;

 क्‍या  भारत  अ
 तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  घिकरण  के  प्रबंध  मंडल  द्वारा  कल्याणमयी

 म्ान्‍्मता  दी  गयी  और  गंत  दो  वर्षों  के  दोरान  वर्षबार  कल्थाणमयी  को  सह्मता  स्वरूप  कुल
 कितनी  धनराशी  और  अन्य  सुविधाएं  दी  गई  है  और  इस  संगठन  के  आय  के  अन्य  स्त्रोत  क्या है  ;  और

 कल्याण  बैनर  के  अ  तंगत  सप्रू  हाउस  नयी  दिल्‍ली  और  अ तर्राष्ट्रीय
 f पत्तन  की  कालोंनिय  जत  किए  गए  समारोहों  पर  कुल  कितना  खर्चा  हुआ  और  इसकी

 रसीदों  के  माध्यम  से  कितनी  धनराशि  एकत्र  की  गई  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :
 के  मुख्य  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं  :-

 .  $9
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 (1)  महिलाओं  और  बच्चों  के  कल्याण  को  प्रोत्साहन  देने  में  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 पत्तन  प्राधिकरण  को  महिलाओं के  प्रयासों  को

 (2)  बच्चों  के लए  रनिंग  नसंनी/के.  कक्षाएं  और  महिलाओं  के  लिए  अध्ययन
 WT

 यक्रम  चलाना  ;

 (3)  सांस्कृतिक  खेल-कूद  आदि  आयोजित

 (4)  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  क्रय-विक्री  ;

 कु  (5)  पुस्तकालयों  विभागीय  दुग्ध  केन्द्रों  आ  की  स्थापना  करना  ;  और  उनका

 रखं-रखाव  करना  ।

 इस  संस्था  को  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  प्रब॑न्धक  मंडल  का  संरक्षण

 प्राप्त  वर्ष  1987-88  और  1988-89  ने  दौरान  इस  संस्था  को  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 पत्तन  प्राधिकरण  से  सहायता  के  रुप  में  1.09  लाख  रुपए  की  राशि  और  अन्य  सुविधांओं  के  लिए
 1.58  लाख  रुपए  की  राशि  प्राप्त  हुई  है  ।  संस्था  को  सदस्यता  अशदान  और  उसकी  वस्तुओं

 की  विक्री से  53,98  रुपए  की  राशि  प्राप्त  हुई  है  ।

 संष्रु  न  यी  दिल्‍ली  और  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  में  आयोजित  समारोहों  पर
 क्रमशः  1,42,3  र  23,308  रुपए  व्यय  हुए  ।  इसकी  रसीदों  के  माध्यम  से  4,68,000
 रुपए  की  राशि  एकत्र  को  गयी  थी  ।

 आदिवासियों  के  विरुद्ध  वन  भूमि  के  अतिक्रमण  के  मामले

 8416.  श्री  भ्रद्ग  श्वर  तांती  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  झाबुआ  जिले  के  अलीरजपुर  के  आदिवासी  हाल  ही  में
 कालीन  हड़ताल  पर  थे  ;

 (a)  यदि:हुक  तो  क्‍या  वे
 116  आदिवासियों  तथा  समाज  कार्य  और  अनुसंधान के  केन्द्र

 के  कार्यकर्ताओं  के  विरुद्ध  वन  भूमि  के  अतिक्रमण  के  ब।रे  में  दायर  किए  गए  मामलों  को  वापस  लेने
 की  माँग  कर  रहे

 क्‍या  इस  केन्द्र  द्वारा  भेजे  गए  एक  अभ्यावेदन  में  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  बारे  में
 यतां  माँगी  .  गई  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुमति  और  झाबुआ  जिले  में
 अलीराजपुर  तहसील  के  मठवाड़  क्षेत्र  क ेआदिवासी  7  1989  को  अनिश्चितकालीन  हड़ताल
 पर  चले  गये  राज्य  वन  मंत्री  द्वारा  आश्वासन  दिए  जाने  पर  यह  17  1989  को  समाप्त
 हो  गई
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 अन्य  मांगों  के अतिरिक्त  आदिवासियों  ने  116  आदिवासियों  तथा  क्षेत्र  के  अन्य  सामाजिक
 कार्यकर्ताओं  के  विरुद्ध/अतिक्रमण  के  बारे  में  दायर  किए  गए  मामलों  को  वापस  लेने  की  मांग  की

 भारत  को  ऐसा  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 हिन्दी  कर्मचारियों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर

 8417.  मनोज  पांडे  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  केन्द्रीय  हिन्दी  समिति  की  बैठक  में  राजभाषा  के
 केन्द्रीय  सचिवालय  संवर्ग  में  शामिल  न  किए  गए  कार्यालयों  में  हिन्दी  कमंचारियों  को  पदोन्नति  के
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  आदेश  जारी  करने  का

 निर्णय  लिया  गया  था  ;  > हु

 यदि  तो  क्‍या  दिल्ली  में  ऐसे  कार्यालय  हैं  जिनमें  हिन्दी  के  पदों  पर  नियुक्त
 अधिकारी  उसी  पद  पर  नौ  वर्षो  से  भी  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  मंत्रालय/विभागवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  उक्त  विर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पदोन्नति  के  उद्देश्य  से  ऐसे  कमंच।रियों  के

 मामलों  की  समीक्षा  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  !

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जी  श्रीमान  ।

 ओर  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केन्द्रीय  हिन्दी  स  मिति  के  निर्णय  के  अनुसार  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  वे  अपने-अपने  अਂ  धीनस्थ  कार्यालयों  में  जो  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में

 लित  नहीं  हिन्दी  पदों  पर  कार्य  रत  कमंचारियों  की  पदोन्‍नति  के  अवसरों  की  जांच  करें  और

 यदि  यह  पाया  जाये  कि  पदोन्‍नति  के  अवसर  अपर्याप्त  हैं  तो  कार्यभार  और  पदोन्नति  की  जरूरत

 देखते  हुए  इन्हें  बढ़ाने  के  उपाय  करें  ।

 स्पुक्लियर  रियेक्टर  के  इंधन  के  रूप  में  परमाणु  अपशिष्टों  का  उपयोग

 8418.  श्री  भूषति
 :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रियिक्टर  ऊर्जा  के  ष्ट
 का  विद्युत

 रियेक्टर  ईंधन  के  रूप  में  पुनः  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  परमाणु  ऊर्जा  के  अपशिष्ट

 पदार्थों  को  संसोधित  कर  न्यूक्लिलर  रियेक्टर  ईछन  के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  से  संबंधित

 अनुसंधान  कार्य  कर  लाभ  उठाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रौधोगिको  प्रंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  क्ष्या  सरहासायर  परमाणु
 इलेक्ट्गनिकी  और  अन्तरिक्ष  विश्ञागों  में  राज्य  मंत्री  :  भुक्लशेष
 नाभिकीय  ईंधन  से  प्लटोनियम  को  अलग  किया  जा  सकता  है  और  उसका  उपयोग  विद्युत
 क्टर  के  ईघन  के  रूप  में  किम्रा  जा  सकता  है  ।

 भुक्तशेष  नाभिकीय  ईंधन  से  अलग  किए  प्लूटोनियम  का  उपयोग  कास्ट  ब्रीडर
 में  ईंधन  के  रूप  में  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  में  नेमित्तिक  मजदूरों  को  मज्री

 8419.  श्री  धर्मंपाल  सिह  मलिक  :
 भ्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  इस  समय  कितने  नेमिर्तिक  मज़दूर  कार्य

 क्‍या  नंमित्तिक  मजदूरों  को  नियमित  कमंचारियों  के  समान  वेतन  नहीं  दिया
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हहैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तया  गृह  मन्ख्रालय  में  राज्य

 सम्त्री  पी०  चिदस्बरम  )  :  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  में  कार्यरत  नैमित्तिक
 मजदरों  की  संख्या  के  संबंध  में  सूचना  क़ेल्द्रीकृत-रूप  से  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 और  कामिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  के  दिनांक  7-6-88  के  कार्यालय  ज्ञापन
 संख्या  में  दिये  गये  आदेशों  के  अनुसार  नैमित्तिक  मजदूर  से  केवल  ऐसा
 कार्य  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  जो  आकस्मिक  अथवा  आवतंक-अथवा  आन्तरायिक  प्रकृति  का

 हो  और  जो  पूर्णकालिक  प्रवृति  का  न  हो  ।  उन  मामलों  जहाँ  न॑मित्तिक  मजदूर  द्वारा

 किए  जाने  वाला  काय॑  नियमित  कमंचारी  द्वारा  किए  जाने  वाले  कप्रयं  से  भिन्‍न  उनमें  नेमित्तिक
 मजदूर  को  राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  न्यूनतम  मजद्री  अधिनियम  1984  के
 अर्धीन  अधिसूचित  केवल  न्यूनतम  दी  जा  सकती  है  ।  फिर  जहां  नेमित्तिक  मजदूर  और
 नियमित  कमंचारी  को  सौंपे  गये  कार्य  की  प्रकृति  एक  समान  हो  उस  स्थिति  में  नेमित्तिक  मजदर
 को  एक  दिन  के  आठ  घण्टों  के  काययं  के  लिये  मंहगाई  भत्ते  सहित  संगत  वेतनमान  के  न्यूनतम  का

 भाग  दिया  जाना  चाहिए  ।

 केरल  को  निर्मण  के  लिए  धनराशि

 8420.  श्री  के०  मोहनवास
 :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  को  अनुसूत्वित  जातिगों/अनुसूचचित  जनजातियों  तथा  बगं  के  के
 लिये  मकान  हेतु  घनराशि  आबंटित  की

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इस  संबंध  में  वर्ष  1989-90 -  के  लिये-कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  सनन्‍्त्रालय  में  उपमन्‍्त्रो  सुमति  :  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान
 केरल  राज्य  को  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  बन्धक  मुक्त  श्रमिक  जो  ग्रामीण
 क्षेत्रों  मे ंगरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  को  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारल्टी  कार्यक्रम  की

 इन्दिरा  आवास  योजना  की  उपयोजना  के  अन्तर्गत  मकान  बन।ने  के  लिए  निम्नखित  धनराशि

 आबंटित  की  गई  है  :--

 वर्ष  आवंटन

 लाखों

 1986-87  470.00

 1987-88  470.00

 1988-89  470.00

 1989-90  के  लिए  केरल  राज्य  को  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  अभी  तक

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  को  कार्यक्रम  के लिए  धनराशि

 8421.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  बिहार  को  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  विकास

 योजनाओं  के  लिए  कित्तमी  घनराशि  का  नियतन  किया  गया  था  और  1988  तक  कुल
 कितनी  धनराशि  खर्च  की  और  ्

 इस  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्य्रम  कार्यास्वयन  सनन्‍्त्री  साधव  सिंह  :  बिहार  को

 1988-89  के  लिए  राज्य  य  में  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं
 लिये  आबंटित  निधियों  तथा  1  तक  प्रत्याशित  व्यय  संलग्न  विवरण  --1  में
 गये  हैं  ।

 वर्ष  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्यों  की तुलना  में  की  गई  वास्तविक  प्रगति  के  सूत्रधार
 ब्यौरे  संलग्न  2  में  दर्शाएं  गए  हैं  ।
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 सूत्र  मद
 परिव्यय  1988-89  89

 संख्या  प्रत्याशित  व्यय

 गरीबी  के  खिलाफ  संघर्ष

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  4697.  4227

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  3773  5440

 सीडी  तथा  पंचायतें

 ग्राम  तथा  लघु  उद्योग
 ह  मु

 2.  वर्षा  पर  निर्भर  कृषि  विकास  405  365

 3.  सिंचाई  जल  का  बेहतर  उपयोग  43750  34630

 4.  उन्नत  कृषि  6264  5268

 5.  भूमि  सुधार

 7.  पीने  का/पानी|साफ  2950  2625
 स्वच्छता

 8.  सभी  के  लिये  स्वास्थ्य

 9.  थे  ब्रच्चों  का  परिवार-पोषाहार  900

 6965

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  को  न्याय

 यूवा  वर्ग  के  लिए  नए  अवसर

 सबके  लिये  मकान  200

 गंदी  ग्यों  का  सुधार

 वानिकी

 पर्या  की  रक्षा  28

 कल्योंण  403  363

 ग  2250  2237
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 सूत्र  सं०  मद |  सूत्र
 -

 __  89)

 le  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  हजार  संख्या  430  428

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कायंक्रम  लाख  संख्या  416  404.3
 1a  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारनन्‍्टी  कार्यक्रम  लाख  संख्या  304.6  310.6
 पच  लघु  उद्योग  इकाईयां  हजार  संख्या  11.0  10.2

 फालतू  भूमि  हुजार  संख्या  15.1.  154
 6.  पनवार्सित  बंधूआ  मजदूर  संख्या  492  494

 पीने का  साफ  जल  उपलब्ध  गांव  हजार  संख्या  11.0  9.9

 प्तामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संख्या  20  31

 8  ख  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  संख्या  400  407

 उपकेन्द्र  हजार  संख्या  2  2

 बच्चों  को  रोग  से  बवाने  के  लिए  बचाव  हजार  संख्या  2083  2350
 के  टीके

 परिवार  नियोजन  वंध्याकरण  हजार  संख्या  513  465

 9a  खा  बंध्याकरण  के  समत्ल्य  हजार  163  93

 आई  सी  डी  एस  ब्लाक  संख्या  142  143

 आंगनवाड़िया  हजार  संख्या  14.4.  13.5

 11  क  सहायता  प्राप्त  परिवार  हजार  संख्या  279.3  270.4

 11  ख  प्राप्त  हजार  128.1  144.0

 जनजाति  परिवार

 14  क  आबंटित  आवासी  भूमि  हैजार  संख्या  25.0...  25.9

 14q  ग  इन्दिरा  आवास  योजना  हजार  19.3  15.7

 14  घ॒  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  का  मकान  हजार  संख्या  10.0  10.1

 15.  गंदी  बस्तियों  का  सुधार  हजार  संख्या  43.0.  43.5

 14  ड॒  एल  आई  जी  मकान  777  710  ,
 16  वृक्षारोपण  करोड़  _36  36

 18  खोली  गई  उचित  दर  की  दूकाने  संख्या  50  322

 19  क  बिजली  की  सप्लाई  किये  गये  गांव  संख्या  3342...  2708

 19  ख  ऊर्जा  से  चालू  किये  गये  पम्पसट  हजार  संख्या  20.0.  15.0

 19  ग॒  विकसित  चूल्हे  हजार  संख्या  100.00  116.9

 19  घ॒  बायोगैस  संख्या  8000  6189
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 दिल्‍ली  में  डाइविंगਂ  प्रणाली

 लअिनुषाद
 ]

 8422.  भरी  एच०  ए०  डोरा  :  क्‍या  भृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 _  क्‍या  यह  सच  है  कि  यातायात  पुलिस  ने  दिल्ली  में  ड्राइविंगਂ  प्रणाली  शुरू  की
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ? &

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  चौराहों  के  त्र॒ठिपूर्ण  यातायात  के  नियमों  की
 तथा  वाहन  चल,ने  की  गलत  आदतों  के  कारण  बाहन  चालक  चौराहों  पर  गाड़ियों

 के  रास्ते  पर  में  ब,धा  उत्पन्त  करते  सड़कों  पर  यातायात  को  सुविधापूर्वक  चलाने  को

 सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  द्विल्ली  पुलिस  ने  विभिन्‍न  माध्यमों  के  जरिये  वाहन  चालकों  को

 निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  चौ  हों  पर  पहुँचने  से  पहले  ठीक  समय  पर  अपनी  में  आ  जाए
 जिससे कि  यातायात  सुग  ततः  से  चलता  रहे  ।

 भारी  संदुया  में  ईरानियों  का  भारत  में  आना

 8424.  श्री  चन्दशेखर  मूर्ति  :

 हे  करो  शांतिलाल  पटेल  :
 थ्रो  बासवराज  :
 श्री  श्रोनिवास  प्रसाद
 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍्या.सरकार  भारी  संख्या  में  ईरानियों  के  पाकिस्तान  गुरदासपुर  तथा

 पड़ौसी  जम्मू  क्षेत्र  विशेष  रूप  से  प्‌ुछ  और  राजोरी  की  ओर  से  भारत  में  प्रवेश  करने  की  जानकारी
 जैसा  कि  9  1989  के  टाईम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  समय  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  कितने  ईरानी  मो  जूद  और

 ०»  सरकार  ने  इन्हें  वापिस  भेजने  और  ऐसे  गैर-क/नूनी  आप्रवासन  को  रोकने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  और  सरकार  को  अभी  तक  ईरानियों  के  भारत  में  प्रवेश  करने

 की  सूचना  नहीं  हैं  ।  भारत-पाकिस्तान  सीमा  से  ईरानियों  के  छुप-छुाकर  आने  के  प्रयासों
 की  कुछ  छूट  पुट  घटनाएं  सूचित  की  गई  हैं  ।  पिछले  दो  वर्षों  (1987-1988)  के  दौरान  गुरदासपुर
 अमृतसर  तथा  जम्मू  में  ऐसे  25  ईरानियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
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 _18  1911 (me) लिखित  उत्तर

 लिखित  उत्तर

 दिदेशी  अधिनियम  के  उपयुक्त  उपबंधों  के  अधीन  पकड़े  गए  ईरानियों  के  विरुद्ध
 मामले  दर्ज  किए  जाते

 सोमा  सड़क  संगठन  द्वारा  उत्तर  प्रवेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  मे ंसड़क  निर्माण

 8425.  श्री  हरीश  राबत  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स़रकार  को  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  कुछ  सड़कों
 का  निर्माण  करने  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 ग्रदि  तो  क्या  इन  सड़कों  में  टनकਂ  ्
 पुर-कचेश्व  र-पड्डा-झूलाघाट-जौलजी  की  सड़क

 का  निर्माण  भी  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  सड़क  का  निर्माण  सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  कराए  जाने  का
 विचार  और

 कार्यक्रम
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 से  इस  क्षेत्र  में  टनकपुर  और  जो  नीवी  के  बीच  एक  सीमा  सड़क  है  जो  घाट

 और  पिथौरागढ़  होकर  गुजरती  है  ।
 सीमा  सड़कों  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  उपयुक्त  दोनों  स्थानों  के

 बीच  दूसरे  किसी  रास्ते  से  गुजरने  बाली  कोई  अन्य  सड़क  शामिल  नहीं  की  गई  है  ।
 |

 परीक्षा  केन्द्रों  का  चयन

 8426.  श्री  चन्द्र  किशोर  पाठक  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्मचारी  चयन  आयोग  द्वारा  परीक्षा  केन्द्रों  का  चयन  किस  आधार  पर  किया

 जाता

 इस  समय  बिहार  में  किन-किन  स्थानों  पर  आयोग  के  परीक्षा  केन्द्र  स्थित

 क्‍या  सरकार  का  सहरसा  में  इस  आ  योग  का  एक  परीक्षा  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 और
 ॥॒

 यदि  तो  कब  तक  ?

 कामिक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तया  गृंह  मंत्रालय  में  राज्य

 संत्री  पी०  :  कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  परीक्षा  केन्द्रों का  चयन

 थियों की  संख्या  की  बहुलता  तथा  उस  क्षेत्र  परीक्षा  केन्द्रों  की  उपलब्धता को  ध्यान  में  रखते हुए

 किया जाता है । है ।
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 पटना  तथर  रांची  +

 और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  निकटवर्ती  दरभंगा  जिले  में  आयोग

 का  परीक्षा  केन्द्र  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  रिहायशी  प्लाटों
 का  वितरण

 8427.  डा०  पी०  वललल  पेरुभन  :
 श्री  अंजय  मुशरान  :  क्‍या  कल्याण  म॑त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  के  अनुसार  दिल्ली  शासन  ने  ग्राम  सभा

 भई  दिल्‍ली  गढ़  के  अन्तगंत  रहने  वाले  अनुसूचित  जातियों/अ  नुसू  चित  जनजातियों
 और  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  अन्य  लोगों  को  रिहायशी  प्लांटों  का  वितरण  किया  यदि  नहीं  तो

 इसके  क्या  कारण

 क्‍या  दिल्ली  प्रशासन  ने  ग्राम  नई  दिल्ली  द्वारा  तेयार  की  गई  सूची
 और  दिनांक  25  फरवरी  1984  को  पारित  किए  गए  प्रस्ताव  पर  विचार  किए  बिना  ऐसे  प्लाटों
 के  प्रस्तावित  लाभार्थियों  की  अपनी  सूची  त॑यार  की  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  दिल्‍ली  प्रशासन  की  प्रस्तावित  सूची  सुपांत्र  निवासियों  को  लाभ  पहुँचाने  हेतु
 ब्॒त्यन्त  छोटी  जबकि  ग्राम  सभा  के  प्रस्ताव  के  अनुसार  काफी  फालतू  भूमि  उपलब्ध

 यदि  तो:झस़के  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  बंत्राॉलय  में  उपमंत्रों  संमति  से  (7)  दिल्ली  प्रशासन  से
 सचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  जब  प्राप्त  हो  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 परामर्श  सेवाओं  का  निर्यात

 8428.  श्री  जो०  एस०  बासवराज  :
 की  एस०  बी०  सिदनांल  :  क्या  प्रधान  भन्‍्न्नो  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  परामर्श  सेवाओं  का  निर्यात  वांछित  स्तर  तक  नहीं  पहुँच  सका  है  क्‍योंकि
 तकनीकी  नीति  कार्यस्वियन  सम्बन्धी  समितिं  की  सिफारिशों  को  लोग  नहीं  किया  गया

 त्केसमिति  की  सिफारिशों  को  अब  तक  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  और

 इन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 ज्किव-और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  रॉज्य  मंत्तीं  क्या  महासागर  परमाणु
 इलैक्ट्रीनिकी ओर  विभाभों  में  राज्य  मंत्रीਂ  के०  आरं०  :  जी  नहीं  ।

 पिछले  कुछ-कर्षोंਂ  में  परामर्श  सेआाओं  के  निर्यात  से  होनें  बाली  विदेशी  मुद्रा  की  आमदनी  में  बृद्धि
 हुई  है  ।
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 ओर  प्रौद्योगिकी  नीति  कार्यान्वयन  समिति  ने  परामर्श  सेवा
 वी  मुक्य  सिफारिश  की  है

 गमर्शं  वा  क्षेत्र  के  बारे  में

 (1)  परामर्श  सेवा  आरक्षित  निधि  का  सजन

 (2)  निर्यात  से  होने  वाली  आय  को  आयकर  से  शत  प्रतिशत  छूट

 (3)  एक  भारतीय  परामश  सेवा  केन्द्र  की  स्थापना

 सिफारिश  सं०  (1)  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  सिफारिश  (2)  के

 संबंध  सरकार  ने  निर्यात  से  होने  वाली  आय  पर  आयकर  में
 50  प्रतिशत  की  छूट  पहले  ही  दे

 रखी  है  ।  जहां  तक  सिफारिश  (3)  का  प्रश्त  वेंत्निक  और  औद्योगिक  अनुसंघान  विभाग
 की  सहयता से  परामर्श  सेका  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  की  गयी

 प्राइवेट  सेक्रेटरी  के  नए  ग्रेड  में  पदों  का  सुजन

 8429.  श्री  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  मन्त्रालयों/विभागों  की  प्रत्येक  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  संवर्ग
 में  प्राइवेट  सेक्रेटरी  के  नयें  ग्रेड  3000  हपये  से  4500  रु०  के  कुल  कितने  पदों  का

 सृजन  किया  गया

 क्‍या  इन  पदों  पर  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्नति  की  प्रक्रिया  में  कुछ  केन्द्रीय  सचिवालय

 आशुलिपिक  सेवा  संवर्गों  वे  कुछ  वरिष्ठ  व्या  क्तयों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  और  कुछ  कनिष्ठ
 व्यक्तियों  को  इन  पदों  पर  पदोन्‍नत  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सेवा  के  सभी  संवर्गों  में  सभी  पदोन्नति  थाने  वाले  व्यक्तियों  में  सबसे  कनिष्ठ  ब्यक्ति
 के  संदर्भ  में  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्‍नतत  न  किए  गए  ऐसे  वरिष्ठ  व्यक्तियों  की  संवर्ग-चार  संख्या
 कितनी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राय  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य
 पो०  :  विभिन्‍न  मन्‍्त्रालयों/विभागों  चिब  के  नए  ग्रेड  में

 भग  90  पद  हैं  ।

 से  भर्ती  निय  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  तक  मंत्रालयों/विश:.,  को  विकेन्द्रीकृत
 आधार  पर  पात्र  अधिकारियों  को  तदर्थ  पदोन्‍नतियां  करने  की  सलाह  दी  गई  थी  ।  विकेन्द्रीकृत
 व्यवस्था  में  कनिष्ठता/वरिष्ठता  केवल  उसी  संवर्ग  के  भीतर  के  अधिकारियों  के  बीच  ही  संगत  है  ।
 विकेन्द्रीकृत  आधार  पर  की  गई  तदर्थ  पदोन्‍नतियों  के  बारे  में  सूचना  केन्‍्द्रीकृत  रूप  नहीं  रखी
 जाती
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 विमान  परिचारिकाओं  को  भर्तो  के  लिये  गठित  पेनल

 8430.  श्रो  के०  प्रधानी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  में  विमान  परिचारिकाओं  की  भर्ती  के

 लिए  पैनल  गठित  करने  हेतु  कोई  नियम  विद्यमान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  मुख्य  विमान  परिचारिका  नियुक्ति  करने  के  लिए  कोई  प्रावधान  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंट  न  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वो०  :

 और  हां  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एअर  इंडिया  में  विमानपरिचारिकाओं  की

 भर्ती  और  पदोन्नति  नियमों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।  जब  कभी  रिक्तियां  उपलब्ध  होती  हैं  तो  इन
 पदो  के  लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  हेतु  विज्ञापन  जारी  किया  जाता  है  ।  पांत्र  उम्मीदवारों  को

 ग्रुप  चर्चा  करनी  होती  है  और  जो  योग्य  पाए  जाते  हैं  उनका  भर्ती  और  पदोन्‍नति  नियमों  में
 वस्थित  चयन  बोडं  द्वारा  साक्षात्कार  किया  जाता  है  ।  जो  उम्मीदबार  उपयुक्त  पाए  जाते  हैं  उनका
 नाम  विमान  परिचारिकाओं  के  रूप  में  नियुक्ति  की  सूची  में  लिख  दिया  जाता  इंडियन
 लाइन्स  और  एयर  इंडिया  के  चयन  बोडं  में  निम्नलिखित  होते  हैं  :-

 ;  इष्डियन  एयरलाइन्स

 1.  क्षेत्रीय  निदेशक  या  उनका  नामित  व्यक्ति

 2.  परिचालन  प्रबंधक  या  उनका  नामित  व्यक्ति

 3.  कामिक  सेवा  या  उनका  नामित  व्यक्ति

 4.  परिचालन  निदेशक  या  उनका  नामित  व्यक्ति

 एयर  इण्डिया

 1.  उड़ानगत  सेवा  विभाग  से  सदस्य

 2.  मानव  संसाधन  विकास  विभाग  से  सदस्य

 3.  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति से  सम्बन्धित  सदस्य

 सदस्य  वरिष्ठ  स्टेशन  प्रबन्धक  या  उसके  समकक्ष  स्तर  का  होता  है  ।

 इस  समय  विमान  परिचारिकाओं  की  चयन  सुची  में  मुख्य  विमान  परिचारिकाओं  को
 शामिल  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।
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 अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजा  तियों  के  लिए  विशेष  न्यायालय

 श्री  लक्ष्मण  रलिक
 श्री  परसराम  भारद्ाज  :  क्‍या  कल्याण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित
 जातियों  के  लोग  उनके  प्रति  हुए  दुव्यंवहार  की  शिकायतें  पुलिस  में  दर्ज  करने  में  झिझकते

 यदि  तो  क्या  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  लोगो  के  प्रति  दुव्यंवहार  के

 मामलों  की  सुनिवाई  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  सुमित
 :  सरकार  के  ध्यान  में  कोई

 विशिष्ट  मामला  नहीं  आया  है  ।

 और  सभी  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासनों  को सलाह  दी  गई  है  कि
 वे  नागरिक  अधिकार  संरक्षण  सरकारों/केन्द्र  के  अन्तर्गत  अपराधों  तथा  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  के  मामलों  से  निबटने  के  लिए  विशेष  न्यायालय  विशेष
 राचल  न्यायालय  स्थापित  करें  ।  अभी  तक  ऐसे  न्यायालय  आन्ध्र  मध्य  प्रदेश

 राजस्थान  तथा  तमिलनाड  में  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 एअर  इण्डिया  द्वारा  अधिक  किराया  लिए  जाने  की  शिकायतें

 8432.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 एअर  इंडिया  की  गत  तीन  वर्षों  की  परियोजनाओं  का  वर्ष-वार  और  क्षेत्र-वार  ब्यौरा

 क्‍या

 -  क्‍या  एयर  इंडिया  के  किराये  को  युक्तियुक्त  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  यदि  तो
 इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  एअर  इंडिया  द्वारा  किसी  क्षेत्र  में  अधिक  किराये  लिये  जाने  के  बारे  में  कोई
 शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  शिकायतों  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवःही
 की  गई  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :
 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  ऐयर  इंडिया  की  लगातार  चल  रही  और  नई  योजनाओं  के  लग्न
 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।



 लिखित  उत्तर  .  ह  8  1989

 से  किन्‍्हीं  भी  दो  देशों  के  बीच  विमान  किराये  का  निर्धारण  किसी  भी  एक
 लाइन्स  द्वारा  एकपक्षीय  तौर  से  नहीं  किया  जाता  बल्कि  अयाटा  फोरम  १र  इसकी  सहमति  को  जानी

 होती  है  और  इसे  सम्बन्धित  देशों  की  सरकारों  द्वारा  समर्थन  दिया  जाना  होता  तिवेन्द्रम  खाड़ी
 सैक्टर  पर  एयर  इंडिया  द्वारा  वसूल  किये  जाने  वाले  किराग्रे  के  बारे  में  23  1988  को

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  इस  शिकायत  का  उत्तर  भेज  दिया  गया  था  और  जिसमें  स्थिति  स्पष्ट
 करदी  गई

 विवरण

 पिछले  तीन  बर्षो  की  परियोजनाएं

 क-चालू
 ह

 1986-87  1987-88  .  1988-89

 747  विमान  के  पूर्व  ऋग  की  वापसी  27.78...  26.78  23.20
 ए  300  बी  विमान  के  ऋण  की  वापसी  14.26.  37.70.  34.99

 ए  310-300  विमान  की  ऋण  की  वापसी  13.59  24.71.  17.68
 2.  उपरी  डेक  सुधार  2.49  2.59  +++

 3.  कार्यशाला  उपस्कर  सुविधाएं  5.85  0.86  1.95
 4.  अन्य  परिचालनात्मक  भवन  1.54  0.61  0.81
 5.  भूमि  सेवा  विभाग  0.66  0.13  0.34
 6.  अन्य  सहायक  सुविधाएं  0.17  0.76  2.58
 7.  कम्प्यूटर  सुविधाएं  उपस्कर  ९००  *००  5.00
 8.  भारतीय  होटल  निगम  में  निवेशक  हे

 न  0.90

 उप  योग  63.92  94.14  87.45

 ख-नई  योजनाएं
 :

 1.  विमान  परियोजनायें  :
 1989/90  में  दो  के  हल

 ना
 कक

 समकक्ष  क्षमता
 1988/89  में  दो  कोम्बी  के  समकक्ष  क्षमता  0.53  3.50  5.00
 1988  में  एक  747-200  के  समकक्ष  क्षमता  ना  7

 2.  कार्यशाला  अभियात्रिक  सुविधायें  0.69  1.19  1.84
 3.  अन्य  परिचालानात्मक  भवन  हु  0.26  0.23  1.97
 4.  भूमि  सेवायें  विभाग  _  0.58  1.10  0.89
 5.  अन्य  सहायक  सुविधायें  3.49  2.62  1.25
 6.  कम्प्यूटर  सुविधायें/उपस्कर  10.26  3.15  हे

 7.  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  उड़ान  अकादमी  को

 अंशदान  3.75  1.50  2.43
 8.  व/युदृत  को  अंशदान  _  2.00  2.35  an

 उप  योग  21.56  15.64  13.58

 कुल  योग  --  85.48  109.78  100.83
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 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन  के  जालो  मामलों  को  केम्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 8433.  कल्पना  देवी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  वर्ष  1984  में  आन्श्र  प्रदेश  में  जाली  स्वतंत्रता  सेनानियों
 को  पेंशन  की  अदायगी  की  शिकायतों  की  जांच  की  थी  ;

 यदि  तो  कक्‍्य  ब्य्‌  रो  ने  अपनी  >  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  ;

 सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  क ेआधार  पर  कया  कार्यवाही  की  जा

 रही  और

 *«  यदि  रिपोर्ट  अभी  तक  पेश  नहीं  की
 गई  इसके  क्या  कारण  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  आन्ध्र  प्रदेश  में  कुछ  व्यक्तियों

 द्वारा  जाली  स्वीक्ृतियों  के  प्रति  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंणन  लेने  से  संबंधित  एक  मामला  केन्द्रीध  जांच

 ब्यूरो  को  जनवरी  1985  में  सोंपा  गया  था

 से  जाँच  पड़ताल  पूरी  करने  के  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जाली  स्वीकृतियों
 के  लाभ  जालसाजों  और  षडयंत्रकारियों  के  खिलाफ  एक  आरोप  पत्र  दायर  किया  है  ।

 भूतपूर्व  अकबर  होटल  के  कम  चारियों  का  खपाया  जाना

 8434.  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  को  यह  वचन  दिया  था  कि  अकबर  के
 सभी  भारत  पयंटन  विकास  निशम  के  भूतपूत्र  गे  मंत्रालयों  और  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  के  होंटलों  में  खपाया  जाएगा

 क्‍या  विदेश  मंत्रालय  में  नियुक्त  भारत  पयंटत  विकास  निगम  के  भूतपूर्व  अकबर
 होटल  के  137  कमंचारियों  को  वर्ष  1986  से  उनके  देय  वेतन  ओर  भत्ते  नहीं  दिए  जा  रहे  हैं
 और  उन्हें  अभी  #  ते  कमचारी  के  रूप  में  नियक्त  नहीं  किया  गया  है  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटर  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज  :  .

 अकबर  होटल  के  कम  चारियों  द्वारा  वर्ष  1986  में  दायर  की  गई  रिट  की  उच्चतम  न्यायालय  में

 हुई  सुनवाई  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  और  विदेश  मंत्रालय  की  ओर  से  यह  बयान

 दिया  गया  था  कि  तत्कालीन  अकबर  होटल  के  समस्त  कमंचारियों  को  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 और  विदेश  मंत्रालय  में  वंकल्यिक  रोजगार  प्रदान  करने  की  पेशकश  की  गई  यह  मामला

 तम  न्यायालप्र  द्वारा  28.1.1988  को  खारिज  कर  दिया  गया  था  ।

 9



 लिखित  उत्तर  8  1989

 और
 :  137  कमंचारियों  में  से  नौ  को  भारत  पर्यंटन  विकास  निगम  ने  व/पिस

 ले  लिया  था  और  विदेश  मंत्रालय  ने  दो  कम  चारियों  की  अनुशासनिक  आधार  पर  समाप्त
 कर  दी  थीं  ।  शेष  कमंचारी  तदर्थ  आधार  पर  चल  रहे  1.7.1986  से  1.7.1988

 के  दौरान  मंहगाई  भत्ते  की  5  किस्तों  सहित  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  उनके  द्वारा  लिए  गए
 अ'तिम  वेतन  के  अनुरूप  वेतन  का  भुगतान  किया  गया  उन्हें  वर्ष  1987  और  1988  में  बोनस

 भी  दिया  गया  है  ।

 विदेश  मंत्रालय  कमंचारियों  के  नियमित  करने  के  लिए  पदों  के  सुजन  के  प्रश्न  पर  कारंवाई
 कर  रहा

 विमान  अनुरक्षण  समिति

 8435,  रामकृष्ण  मोरे  :

 श्री  बसोर  :
 श्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कि कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरदार  ने  नेशनल  प्रोजेक्ट्स  कंसट्रक्शन  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  और
 प्रबंध  निदेशक  के  सभाए  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  फ्री  है  जो  इंजीनियरों  की  निशुथित
 और  के  उपकरणों  की  स्थिति  तथा  इंडियन  इंस  के  विमानों  के  समुजित
 अनुरक्षण  से  सम्बद्ध  अन्य  विभिन्‍न  कार्यंकलापों  की  जांच  करेंगी  ;

 यदि  तो  समिति  की  रचना  क्‍या  है  और  यहं  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत
 करेगी  ;  और

 समिति  द्वारा  जांच  किये  जाने  वाले  अन्य  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पणंटन  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :

 समिति  का  गठन  इस  प्रकार  है  :-

 1.  श्री  मेहरा  अध्यक्ष

 2.  गौरी  वायुसेना  मुख्यालय  सदस्य

 3.  श्री  एयर  इंडिया  के  सेवा  निवृत्त  अधिकारी  *  सदस्य

 4.  श्री  भूतपूर्व  कार्यवाहर्क  नागर  विमानन  सदस्य

 5.  श्री  उप  नागर  विमानन  सदस्य

 समिति  को  4  महीनों  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  देने  के लिए  कहा  गया  है  ।

 समिति  के  विचारार्  विषय  इस  प्रकार  हैं  :-

 74
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 इंजीनीयरों  कीं  भर्ती  और  प्रशिक्षण  वर्कशाप  और  उपस्करों  की  हालत  विभिन्‍न  लाइसेंस  और
 पृष्ठांकन  प्रदान  रखरखाव  संबंधी  कार्यविधि  और  इंडियन  एयरलाइंस  में  विमानों  के  पर्याप्त
 अनुरक्षण  संबंधी  मामलों  की  जाँच  करना  ।  यह  समिति  विमान  उड़ान  योग्यता  संबंधी  विनियामक
 नियंत्रण  एवं  निगरानी  संबंधी  कार्यविधि  की  भी  जांच

 हैदराबाद  हवाई  अड्डे  में  उड़ान  के  घण्टों  में  कमी

 8436.  श्रीमती  एन०पी०  झाँसी  लक्ष्मी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  हैदरावाद  हवाई  अड्डे  पर  वर्ष  1985  में  उड़न  के  23,116  घन्टे  थे  जो
 1988  में  कम  होकर  केवल  10,000  घन्टे  रह  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  कप

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बो०  :  (we
 और  1985  में  11  विमान  बेड़े  की  तुलना  में  इण्डियन

 एयरलाइन  हूँ पास  1988  में  केवल  4  एवरो  विमानों  था  ।  1985-1988  के  दौरान
 एयरलाइन्स  द्वारा  वायुदृत  को  चरणबद्ध  रूप  से

 7  एवरो  विमान  सौंपे  गये  थे  ।  इन
 विमानों  गई बह  पैमाने  पर  परिवर्धन  और  मरम्म्  क्रायं  अभी  भी  इण्डियन  एयरलाइन्स

 अपने  हैदराबाद  के  बेस  स्टेशन  पर  किया  रहा  है  1985  इण्डियन  एयरलाइन्स  के
 सभी  ।।  एवरों  विमान  23,116  घण्टों  की  उड़ान  भर  चके  थे  ।  1988  में  इण्ि  यरला  इन

 के  विमान  बेड  के  4  एवर  के  उ  घन्टे  13,902  थे  जिसमें  वायुदत  के  एवरों  ‘
 की  उड़ान  घन्टे  जामिल  नहीं  इसके  8  के  अन्त  उक  इण्डियन  एयरलाइन्स
 पास  उपलब्ध  4  एवरो  विमानों  की  प्रति  विमान  वाषिक  उपयोगिता  2,09  बढ़कर  23%
 घने  हो  यई  ।  इसके  अतिरिक्त  इण्डियन  एयरलाइन्स  सीमा  सुरक्षा  बल  के  ।  विमानों के  बह
 पैमाने  पर  संधारण  का  कार्य  अपने  हैदराबाद  बेस  स्टेशन  पर  कर  रहा  इसलिये  हैदराबाद
 स्टेशन  का  कार्यभार  बल्कि  दूसरी  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  वायुदूत  दोनों
 एवरो  विमानों  की  उपयोगिता  में  वृद्धि  के  कारण  कायंभार  में  बढ़ोत्तरी  ही  हुई  है  ।

 चण्डोगढ़  में  आरक्षण  नीति  का  कार्यान्वयन

 8437.  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चउण्डीगढ़  प्रशासन  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 ।

 |
 को  आरक्षण  नीति  के  अन्तर्गत  रोजगार  के  अवसर  और  पदोन्नति  के  लाभ  नहीं  दिए  जा  रहे

 ४...

 यदि तो चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों के मामले में आरक्षण का पालन न किये जाने के क्या कारण सरकार का चण्डीगढ़ में आरक्षण नीति को कार्यान्वित करने के लिये क्‍या कदम उ का विचार है



 -  लिखित  उत्तर  .  8  1989

 चण्डीगढ़  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  में  आज  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों
 के  लिये  आरक्षित  कितने  पद  रिक्त  पड़  और

 (2)  इन  रिक्तियों  को  भरने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  संतोष  मोहन  :  से  तक  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसच्ति  जनजातियों  के  लिये  सेवाओं  में  आरक्षण  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय
 द्वारा  जारी  की  गई  जाति  और  अनुसूचित  जंनजाति  के  लिये  सेवाओं  में  आरक्षण

 पुस्तिकाਂ  में  निहित  अनुदेशों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  इसमें  निर्धारित  नीति  सभी  केन्द्रीय
 और  सभी  संघ  शासित क्षेत्र  प्रशासनों  के  लिये  समान  रूप  से  लाग्‌  हैँ  ।  5  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए'सेवाओं  में  आरक्षण  विभिन्‍न  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  के  वास्तविक  अनू  पात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 किया  जाता  पुस्तिका  के  संघ  शासित  क्षेत्र  चण्डीगढ़  में  स्थानीय  आधार  पर  किए
 जाने  वाले  भर्ती  -  मामलों  में  अनुसूचित  के  लिये  कोई  आरक्षण  नहीं  हैं  और  इसलिए

 सें  छूद  देने  से  इन्क्रर  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  )

 विमान  परिचारिकाओं  के  विवाह  पर  प्रतिबन्ध

 8438.  श्री  निर्मेल  खत्नो  :  क्या  नागर  विमानन  और  पग्रंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  दि

 क्‍या  एअर  इण्डिया  को  परिचारिकाओं  को  तीन  वर्ष  की  सेवा  जो  पहले  चार  वर्ष  की

 सेवा  करने  के  विवाह  करने  को  अनुमति  है  किन्तु  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  विमान

 को  ऐसा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई

 यदि  हाँ  इस  प्रकार  को  असगतियाँ  कब  तक  रकर
 दी

 क्‍या  अन्य  देशों
 की

 राष्ट्रीय  एयरलाइनों  में  भी  इस  प्रकार  का  प्रतिवंध  और

 यदि  तो  भारत  में  इस  प्रकार  का  प्रतिवन्ध  लगाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मागर-बिमानन  और  पर्यटल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  बी०  :  और

 इण्डियन
 एय  का  निदेशक  मण्डल  भी  मौजद  के  स्थान  विमान

 |
 का  आों  को  सेवा  के  3  वर्ष  के  बाद  विवाह  करने  की  अनुमति  देने  पर  सहमत हो  गया  है  ।

 और  :  विमान  परिचारिकाओं  के  विवाह  के  सम्बन्ध  में  सभी  एयरलाइनों  द्वारा

 एक  ही  प्रकार  की  प्रक्रिया  नहीं  अपनाई  जाती  जबकि कुछ  विदेशी  राष्ट्रों  की  राष्ट्रीय  विमान

 कम्पनियाँ  विमान  परिचारिकाओं  को  विवाह  की  अनुमति  देती  कुछ  अन्य  विमान  कम्पनियाँ
 फरिचारिकाओं  को  विवाह  की  अनुमति  नहीं  देती  अथवा  वे  उनके  बिवाह  करने

 रित  सेवा  अबधि  का  प्रतिबन्ध  लगा  देती  हैं  ।
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 अनुसू चित  जातियों/अनूसू चित जनजातियों  की  संख्या
 8440.  श्री  सी०  सम्बु

 :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  राज्य-वार  जनसंख्या  कितनी  है  और  वह
 देश  में  इनकी  कुल  जनसंख्या  की  कितनी  प्रतिशत

 वर्ष  1981  से  आज  तक  अनुसूचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  में
 *  राज्य-वार  कितनी  प्रतिशत  वृद्धि

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  पुरुष  तथा  महिलाओं  से  राज्य-वार
 साक्षरता  का  प्रतिशत  अलग-अलग  कितनी  और

 ल्‍
 रूरकार  ने  उनके  उत्थान  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  सुमति  :  पिछली  बार  की  गई  1981
 हफी  जनगणना  पर  आधारित  आंकड़े  संलग्न  में  दिये  गये  हैं  ।

 ब  पिछली  जनगणना  1981  में  की  गई  थी  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसके  बात  कोई
 तन्नगणना  न  करने  के  कारण  इस  मन्त्रालय  में  कोई  ऐसे  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पिछली  जनगणना  1981  पर  आधारित  आंकड़े  संलग्न  में  दिये  गय्  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसचित  जनजःतितों  के  उत्थान  के  लिग्र  जो  उपाय  किए  जा
 उनमें  मंट्रिक-पूर्व  और  मंद्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियां  मडिकल  एवं  इंजीनियरिंग  जेसे  विशिष्ट

 तक्रमों  में  झेक्षिक  अवसर  निर्धारित्त  करने  जैसे  विभिन्‍न  उपायों  के  माध्यम  से  उनकी  शैक्षिक
 ।  पर  महत्व  देना  शामिल  है  ।  इन  उपायों  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  विशेष  धनराशि
 वत  करते  हुए  और  प्रदान  करते  हुए  उनदे  आशथिक  विकास  के  लिए  सह  यता  प्रदान  करना  और

 व  योजनाओं  को  तंयार  करना  तथा  उनकी  न्यूनतम  आवश्यकताओं  पर  विधिग्त  ध्यान  देना

 ह्ञामल  है  |  शुप्क  जौचालयों  को  परिवर्तित  करते  हुए  सफाई  कर्मचारियों  की  मुक्ति  जंसे  कार्यक्रमों
 का  उद  श्य  उनका  साम।जिक  विकास  करना  है  और  उनमें  गतिंगीलता  भी  ल।नी  हे  ।  मुख्यतः  अपनाई
 गई  नीति  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  विशेष  संघटक  योजनायें  हैं  और  आदिवासियों  के  लिये
 आदिवासी  उप  योजनायें  है  ।  विशेष  संघटक  योजनाओं  और  आदिवासी  उपयोजनाओं  एवं  अनुसूचित
 ज्ञाति  तथा  अनुसुचित  जनज।ति  विकास  निगमों  के  अतिरिक्त  विशज्ेप  देन्द्रीय  सहायता  भी  नीति  में

 अपनाई  गई

 राज्य  राज्य  क्षेत्रक  ताव॒
 7561

 क्ष  जनगणना
 वर

 ;  ब्रारित

 कुल  जनम  का  प्रतिशत

 अनुसूचित  अनुसूचित  अनुयूत्ति  अनुसूचित
 जाति  जनजाति  जाति  जनजाति

 पररः  2.  3  4  5
 ह

 भारत*  104754623  51628638  15.75.  7.76

 1.  आंध्र  प्रदेश  7961730  3176001  14.87  5.93
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 2.  बिहार  10142368  5810867  14.51  8.31  y
 3.  गुजरात  2438297  4848586  7.15  14.22

 4.  हरियाणा  2464012  19.07  of  +ै

 5.  हिमाचल  प्रदेश  1053958  197263  24.62  461

 6.  व  काश्मीर  497363
 ने

 7.  कर्नाटक
 _

 497363  tae  8.31  ने

 8.  केरल  2549382  1825203  15.07  4.91

 9.  मध्य  प्रदेश  7358533  22.97

 महाराष्ट्र  4479703.  5772038

 मणीपुर  387977  27.30

 मेघालय  5492
 '

 80.58
 8.  नागालैंड  ***  650885  **  83.99  चअक

 उड़ीसा  3865543  650885  **  22.43

 14.  पंजाब  3865543  5915067  26.87  22.43

 राजस्थान  5838879
 सिक्किम  73623  5.78  23.27

 तमिलनाडु  5  520226

 15.  त्रिपुरा  4511703  583920.  28.44  «

 20.  उत्तर  प्रदेश  23453339  583920  15.12  28.44

 पश्चिम  बंगाल  3070672  5.63

 22.  अण्डमान  व  निकोबार  ***

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  0.46.  69  82₹
 24.  चण्डीगढ़

 ।
 6362.  232705

 स्तर
 25.  दादरा व  नागर  हवेली  2919  441167  0.46  78.82  #
 26.  दिल्‍ली  63621  aa  14.09

 27.  गोवा  दमन  और  दीव  23432  0.99

 28.  लक्षद्वीप  *  93.82
 29.  मिजोरम  0.03  93.55
 30.  पंंडिचेरी  96636  37760...  1.97

 कि

 स्रोत  :  भारत  की

 +असम  को  छोड़कर  जिसे  जनगणना  में  शामिल  नहीं  किया  जे

 तथा
 चीन  के  गैर  कानूनी  कब्जे  के  क्षेत्र  की  जनसंख्या  शामिल  नहीं  है

 यहां जनगणना  नहीं  की  जा  सकी  ।

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  कोई  जनसंख्या  नहीं  ।
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 .  बस
 हु

 बह  1981  की  जनगणना  पर  आधारित

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम
 साक्ष  रता  प्रतिशत

 अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 पुरुष  महिला  पुरुष  महिला

 भारत  है  31.12  10.93  24.52  8.04
 1.  आनध्न  प्रदेश  24.82  10.26  12.01  3.46
 2.  असम  न  ज+  कि

 न+

 3.  बिहार  18.02  2.51  26.17  7.75

 40°  गुजरात  53.14  25.61  30.41  11.64
 #  5८.  हरियाणा  31.45  7.06  --

 6.  हिमाचल  प्रदेश  41.94  20.63  38.75  12.82

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  32.34  11.71  ना
 ना

 8.  कर्नाटक  29.35  11.55  29.96  10.03
 9.  केरल  62.33  49.73  37.52  26.02

 10.  मध्य  प्रदेश  30.26  6.87  17.74  3.60
 11.  महाराष्ट्र  48.85  21.53  32.38  11.94

 12.  मणिपुर  41.94  24.95.  47.88  30.35

 13.  मेघालय  33.28  16.30  34.19  28.91
 14.  नागालैंड  '  न  न+  47.32  32.99
 15.  उड़ीसा  35.26  9.40  23.27  4.76
 16.  पंजाब  30.96  15.67  न  गा

 17.  राजस्थान  24.40  2.69  18.86  1.20

 718.  सिक्किम  35.74.  19.65  43.10  22.37
 -19.  तमिलनाडु  40.65  18.47.  25.72.  14.00

 20.  त्रिपुरा  43.92  23.24  33.46  12.27
 21.  उत्तर  प्रदेश  24.83  3.89  31.22  8,69
 22.  पश्चिम  बंगाल  34.26  13.70  21.16  5.01
 23.  अण्डमान  और  निकोबार  —  न  38.43  23.24
 24.  अरुणाचल  प्रदेश  45.88  22.38  20.79  7.31
 25.  चण्डीगढ़  46.04  25.31  गा  गा
 26.  दादरा  और  नगर  हवेली  58.52  44.74  25.46  8.42
 27.  दिल्‍ली  50.21  25.89  ता  ्ा

 28.  गोवा  दमन  और  दीव  48.79  27.84  33.65  18.89
 29.  लक्षद्वीप  न  न  63.34  42.92

 -30.  मिजोरम  88.33  53.33  64°12  55.12
 31.  पांडिचेरी  ह  43.11  21.21  ना

 ना

 स्रोत-भारत  की
 ।

 >  जनगणना  नहीं  की  जा  सकी

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  जनसंख्या  नहीं  है  ।
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 न

 किशोर  न्याय  अधिनियम  1986  में  संगोधन  क

 8441.  श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  »
 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  ्पराधिक  न्याय  में  मानवाधिकारों  के  संरक्षण  पर  अन्तर्राष्ट्रीय

 *

 षज्ञों  द्वारा  सुताई  गई  और  अपनाई  गई  नीतियों  और  कार्यक्रमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किशोर
 न्याय  1986  में  संशोधन  करने  का

 हैं  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मनन्‍्त्रो  सुमति  :  किशोर  न्याय  1986
 को  भारत  के  संविधान  में  निहित  बच्चों  के  कल्याण  के  लिये  उपबन्धों  तथा  राष्ट्रीय  बाल  नीति  के

 अनुफूल  बनाया  गया  था
 ।  चू  यह  अधिनियम  ब।ल  अधिकारों  से  सम्बन्धित  संयुक्त  राष्ट्र  घोषणा

 की  भावना  से  जुड़ा  हुआ  है  तथा  इसमें  किशोर  न्याय  प्रशासन  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  मानक
 न्वूनतत् नियमों  के  तत्व  भी  शामिल  अतः  इस  प्रयोजन  के  लिये  अधिनियम  में  कोई  संशोधन  करना

 आवश्यक  नहीं  है  ।

 ढ़

 इष्डियन  एयरलाइन्स  के  लाभकारी  हवाई  मार्ग  चर

 .  8442.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्धों  के  दोरान  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  किन  पांच  हवाई  मार्गों  पर
 वार  और  वपषं-वार  सवसें  अधिक  लाभ  हुआ  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किन  पांच  मार्गों  पर  सबसे  अधिक  घाटा  हुआ  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :  ;
 वर्ष  1985-86  से  1987-88  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  निम्नलिखित  पांच  मार्गों  पूर
 अधिकतम  लाभ  हुआ  है  :-

 1987-1988  88  1986-87

 1.  बम्बई-दिल्ली  i  1.  बम्बई  दिल्ली
 2.  बम्बई-मद्रास

 ह
 2.  बम्बई-मद्रास

 3.  कलकत्ता-दिल्ली  3.  कलकत्ता-दिल्ली
 4.  बम्बई-बंगलौर  4.  बम्बई-कोचीन
 5.  बम्बई-कोचीन  5.  बम्बई-बंगलौर

 198  5-86

 1.  बम्बई-दिल्ली  ॥
 2.  बम्बई-मद्रास  है
 3.  बम्बई-कौचीन  ४
 4.  कलकत्ता-दिलली  |

 5,  बम्बई-ब्िवेन्द्रम
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 वर्ष  1985-86  से  1987-88  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  निम्नलिखित  पांच
 मार्गों  पर  अधिकतम  हानि  हुई  :-

 1987-88.

 दिल्ली-जयपुर-जोधपु  र-उदयपुर-औ  रंगाबाद-बम्बई  ।

 कलकत्ता-भुवनेश्वर-नागपुर-हैद  राबाद-बम्बई  ।  ,

 कलकत्ता-पटना-कानपुर-लखनऊ-अहमदाबाद-बम्बई  ।

 कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपुर-जो  रहाट-गरुवाहटी-कलकत्ता  ।

 दिल्ली-जयपु  र-जोधपुर-अहमदाबाद-बम्बई  ।

 1986-87

 1.  कलकत्ता-हैदराबाद-बंगलौर  ।

 दिल्ली-जयपुर-जोधपु र-उदयपुर-ओ  रंगाबाद-बम्बई  । 2.

 3.  दिलली-पटना-वागडोग  रा-गुवाहाटी-इम्फाल  ।

 4

 5

 ए

 की

 ७४

 ऐ

 ४-

 दिल्‍ली-लखनऊ-इलाहाबाद-गो  रखपुर-पटना  ।

 दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौ र-बम्बई  ।

 1985-86  5-86  ः

 1.  दिल्ली-ग्वालियर-भोपाल-इन्दौ  र-बम्बई  ।

 दिल्ली-जयपुर-जोधपु  र-उदयपुर-औरंगाबाद-बम्बई  ।

 कलकत्ता-गुवाहाटी-तेजपु  जौ
 रहाट-ली  लाबा  ड़ी-डिब्रू  तेजू

 ।

 दिल्ली-आग रा-खजु  राहो-वाराणसी  ।

 दिल्ली-कानपुर-पटना  ।

 शिवपुर  कलां  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण

 की

 ०9

 .
 8443.  श्री  कम्भोदोी  लाल  जाटब  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपः  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  में  शिवपुर  कलां  में  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है;.और

 इस  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  दिया  जाएगा  ?
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 जभागर  विभानन  और  फ्र्येटन  मश्ख़ालय  के  राज्य  मन्त्तों  शिवराज  बी०  :

 से  शिवपुर  कलां  के  लिये  अनुसूचित  सेवाओं  के  परिचालन  के  लिये  न  तो  इण्डियन  एयरलाइंस
 ने  और  न  वायुदूृत  ने  ही  कोई  दिलचस्पी  दिखाई  इसलिये  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की

 शिवपुर  में  किसी  विमान  क्षेत्र  के  निर्माण  की  योजना  नहीं  है  ।  इसके  ग्वालियर  एयरपोर्ट

 जो  शिवपुर  कलां  से  90  नौटीकल  मील  दूरी  पर  है  और  गुना  एयरपोर्ट  जो  70  नौटीकल  मील

 दूरी  पर  के  लिये  इन्डियन  एयरलाइन्स  और  कायुदृत्र  द्वारा  पहले  ही  हवाई  सेवाएं  उपलब्ध

 कराई  जा  रही  हैं  ।

 विज्ञान  परामश  परिषद्‌  द्वारा  प्रशासनिक  ढांचे  में  पूरी  तरह
 परिवर्तन  करने  का  परामशं

 8444.  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  की  विज्ञान  परामर्श  परिषद्‌  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी
 कार्य  की  देखभाल  करने  वाले  प्रशासनिक  और  प्रबंध  तम्त्र  को  पुनर्गंठित  करने  तथा  उसमें  पूरी  तरह
 परिवतंन  करने  का  परामशं  दिया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरक.र  ने  सिफारिशों  की  जांच  कर  ली  »र

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  भन्त्री  के०  आर०  :  और
 जी  हां  ॥  प्रधान  मन  त्री  की  बिज्ञान  सलाहकार  परिषद  का  विचार  है  कि  प्रस्तःवित  ढांचे  से  देश  में
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  वतंमान  और  भावी  क्रियाकलापों  का  बेहतर  समन्वय  होगा  ।

 ओर  यह  प्रस्ताव  वैज्ञानिक  समदयय  और  सरकार-दौनों  ही  स्तरों  पर  विचाराधीन
 है  ।  इस  बारे  में  अभी  तक  कोई  तिर्णय  नहीं  लिया  गया

 उड़ीसा  से  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  के  आवेदन  पत्र

 8445.  श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  स्वतन्त्रता  सेतानी  पेंशन  की  स्वीकृति
 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  कितने  आवेदन-पत्र  भेजे

 कितने  आवेदकों  के  पक्ष  में  निणंय  लिया  गया  और  इनके  नाम  क्‍या

 अन्य  आवेदनों  पत्रों  की  अस्वीकृत  करने  के  क्या  कारण

 क्‍या  आबेबकों  को  उनके  आवेदन-पत्रों  की  अस्वीकृति  के  बारे  में  बता  दिया  गया

 ~
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 इस  संबन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  के  संसद  सदस्यों  द्वारा  क्ैेजे  गए  किसने  पत्र
 प्राप्त  और

 इन  पत्रों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  संतोष  मोहन  :  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  स्वतंत्रता
 सेनानियों  को  पेंशन  मंजूर  करने  के  लिए  अपनी  सिफारिशों  के  साथ  भारत  सरकार को  भेजे  गए
 आवेदनों  की  कुल  संख्या  472  थी  ।

 कुल  110  मामले  उनके  पक्ष  में  निपटा  दिये  गए  सूची  दश्शाने  वाला  विवरण
 संलग्न  है  ।

 और  राज्य  सरकार  द्वारा  जिन  472  मामलों  की  सिफारिशें  कौ  गई  उनमें  से
 86  मामले  अन्तिम  रूप  से  रह  किये  गये  हैं  ओर  आवेदकों  को  उनकी  सूथना  भेजी  गई

 और  उड़ीसा  के  सांसदों  से  कुल  13  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जब  भी  ऐसे  बचत्र  मिलते
 मामले  पर  उचित  कायंवाई  की  जाती  है  ।

 ः
 विवरण

 बषं  1986  से  आज  तक  उड़ीसा  के  जिन  आवेदकों  को  पेंशन  मंजूरी
 की  गई  उनकी  सूची

 1986

 नाम  जिला

 सर्वभ्री  श्रीमती
 नित्यानन्द  भुइया  देनकनाख

 2.  घानी  देहुरी  देनकनाल

 3.  चक्रधर  परीदा  पुरी
 4.  मुलमनी  शाहू  पुरी
 5.  लोकनाथ  प्रधान

 ह
 पुरी

 6.  श्रीमती  सुना  बेरूदा  पुरी
 7.  श्रीमती  चारूबाला  पति  कटक

 8.  श्रीमती  जानकी  देवी  गंजम

 9.  श्रीमती  विमला  पुजाई  कोरापुट

 10.  अशोक  परीदा  बालासौर

 11.  श्रीमती  सरोजिनि  महापात्र  गंजम

 12.  श्रीमती  लक्ष्मी  जेना  कटक
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 नाम  जिला

 सर्वश्री  श्री  मती

 13.  मालती  लता  जेना  कटक

 14.  श्रीमती  अहिल्या  देवी  बालासौर

 15.  शखाल  चन्द्र  सिह  हु  बालासौर

 16.  श्रीमती  उदिया  समाल  पुरी

 17.  आपार्ती  मंता  पुरी

 18.  नरसिंह  नायक  गंजम

 19.  अराखिता  बरीसाल  पुरी

 20.  श्रीमती  झिन्‍्ती  खापर्दे  बालासौर

 21.  श्रीमती  राघा  गोंडा  कोरापुट

 22.  राजेन्द्र  पाण्डा  गंजम

 23.  जगन्नाथ  दास  बालासौर

 24.  गोडाबारिशा  मिश्रा  पुरी

 25.  सत्यनारायण  चौधरी  पुरी

 26.  नारायण  दास  पुरी

 27.  राजेन्द्र  पाण्डा  गंजय

 28.  श्रीमती  रायमोती  भोतरूनी  कोरापुट

 29.  दुजंन  भात्रा  कोरापुट

 30.  अब्दुल  जलील  शाह  कटक

 31.  अनन्‍्तर्ज॑थामी  जेना  प्री

 32.  ईश्वर  नायको  यंजम

 33.  भीकारी  शाह  डेनकनाल

 34.  खेतर  मोहन  बेहेरा  बालासौर

 35.  नत्रिनाथ  चौधरी  गंजम

 36.  अराखिता  पुरी

 37.  ब्रन्दावन  सारंग  बालासौर
 प्‌

 38.  सुरेन्द्र  नाथ  पटनायक  कटक

 39.  गोविन्द  चन्द्र  बेहेरा  बालासौर

 40.  भागपत  प्रधान  बालासौर
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 1987

 नाम  जिला

 स्वेश्री/औीमती
 41.  खाली  मोटलिक  बालासौर

 42.  अलेखा  बिसवाल  कटक

 43.  श्रीमती  बसन्ती  जेना  बालासोर

 44.  श्रीमती  सरदी  रथ  पुरी
 45.  श्रीमती  शकुन्तलादास  कटक

 46.  भजनचन्द्र  मोहन्ती  सुन्दरगढ़
 47.  महिकिशोर  महाराणा  बालासौर

 48.  श्रीधर  ओझा  बालासौर

 49.  .  रविन्द्र  मोहनदास  बालासौर

 50.  भास्कर  चन्द्र  प्रधान  बालासौर

 51.  भगवान  प्रतिहार  पुरी
 52.  द्वोपती  मिर्घा  वालासोर
 53.  ईश्वर  स्वेन  कटक

 54.  प्राण  किशोर  सारंग  पुरी
 55.  श्रीमती  धिरमानी  देवी  कटक

 56.  हेमेन्द्र  नाथ  महापात्र  हि  बालासौर

 57.  श्रीमती  सिकाल्दी  मांझी  कोरापुट
 58.  श्रीमती  त्रिवेणी  पांडा  बालासौर

 59.  श्रोमती  खुरापाडा  पुनलेनी  बालासौर

 60.  श्रीमती  रेमती  भोतनी  कोरापुट
 61.  मल्लिका  सिवाल  ढेनकनाल

 62.  कौशल्या  भगत  को  टापुट
 63.  श्रीमती  सुखी  बेवा  बालासौर

 ट  64.  गोडहारी  मिश्रा  बालासौर ह
 65.  श्रीमती  मनु  घोष  सम्बलपुर

 -  66.  बन्‍्चा  निधि  पांडा  पुरी
 67.  श्रीमती  रानी  बेवा  पुरी

 हा  85
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 नाम

 सर्वश्री  श्रीमती
 68.  श्रीमती  भुदुरी  भुमिया
 69.  पवित्र  मोहन  अधान

 १0.  मगाता  प्रधान

 71.  बामदेव  परीफा

 72.  सचिदानन्द  राऊतराय

 73.  देबराज  बलियार  सिंह

 74.  घ्ूव  चरण  खोसिया

 1988

 75.  फ़णिभूषण  दास

 16.  नील  मणि  मिश्रा

 77.  उच्छबा  शाहू
 78.  क्रूब  चरण  बहेड़ा

 79.  सबिता  बेन  जोशी

 80.  श्रीमती  मालती  चोधरी

 81.  श्रीमती  कुजी  मुझियानी

 82.  भूतपूर्व  मुख्म  मंत्री  नील  मणि  राऊत्रे

 83.  डा०  राधा  नाथ  रथ

 84.  श्रीमती  साधबणी  बेवा

 85.  श्रीमती  सावित्री  देवी

 86.  श्रीमती  सुशिका  महोपात्र

 87.  श्रीमती  चित्रा  गन्डुरी
 88.  श्रीमती  मुक्ता  देवी

 89.  बेरागी  नायक

 90.  प्रिया  नाथ  मजूमदार
 91.  महारांज  सचमनदास

 92.  पदमचनण  बिहारी
 93.  .  भुबनी  दल  सिंगम

 94.  जगन्नाथ  प्रधान
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 क्रम  नाम  जिला

 सर्वश्री/श्रीमती

 95.  श्रीमती  रहश  भेवा  गंजम

 96.  भर्मार  मांझी  पुरी

 97.  चक्रधर  दास  पुरी

 98.  खगेश्वर  पांडा  गंजम

 99.  ईश्वर  विश्बारी  पुरी

 100.  अन्‍्नला  गुआमी  खण्डायात्र  पुरी

 101.  चित्रमणि  राउत  पुरी
 102.  श्यामसुन्दर  महाराणा  पुरी

 103.  मेहर  यग्रोदरा  सुन्दरगढ़

 104.  अनथा  दास  पुरी

 105.  चिंतामणि  दास  पुरी

 106.  श्रीमती  सुना  रोता  गंजम

 107.  अजु  न  सविचन्द्रन  पुरी
 108.  दंडबेहड़ा  गंजम

 109.  आरती  मंगाराज  ,  पुरी
 110.  बानाबार  नायक  पुरी

 क्रतेहग्ड़  छाब्नो  में  भ्रविप्रहोत  भूमि  का  मुआवजा

 *8446.  श्री  खुर्शोद  आलम  खाँ  :  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सेवा  की  आवश्यकता  पू्ति  के  लिए  फतेहगढ़  छावनी  में  कुछ  कृषि

 भूमि  का  अधिग्रहछ्न  करने  का  निर्णय  है

 क्‍या  अधिग्रहण  की  जाने  वाली  भूमि  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  है  और  इसके

 अधिग्रहण  से  उनकी  जीविका  का  साधन  छिन

 कया  इस  भूभि  के  अधिग्रहण  से  गाँव
 प्रभावित

 यदि  तो  क्या  मुआवजा  की  दर  बहुत  ही  कम  है  और  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास
 के  लिए  पर्याप्त  नहीं  और

 (8)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  मुआवजा  देने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?
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 से  फतेहगढ़  छावनी  में  भूमि  अर्जित  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  लेकिन
 सैनिक  प्राधिकारियों  द्वारा  सात  गाँवोंकी  लगभग  1100  एकड़  भूमि  का  प्रारम्भिक  रूप  से
 पता  लगाने  का  कार्य  किया  जा  चुका  यदि  कोई  भूमि  अजित  की  जाएगी  तो  भूमि  अधिग्रहण
 अधिनियम  1894  के  प्रावधानों  के  अनुसार  प्रभावित  व्यक्तियों  को  मुआवजा  दिया  जाएगा  ।

 दिल्ली  में  चोरी  के  मामले

 +8447.  श्री  क्टूरी  नारायण  स्वामी  :  क्‍या  गृह  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नार्थ  एवेन्यू  पुलिस  नई  दिल्‍ली  में  1988  और  1989  के  दौरान  चोरी  की
 कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 कितने  मामले  हल  किये  गये  और  इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये

 गये
 ह॒

 क्या  नार्थ  पुलिस  स्टेशन  क्षेत्र  में  विशेष  रूप  से  संसद  सदस्यों  और
 रियों  के  नार्थ  साउथ  महादेव  डा»  विशम्बर  दास  रकाब  गंज  रोड  आदि
 स्थित  फ्लेटों/बंगलों  में  चोरी  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  उक्त  क्षेत्रों  में  चोरी  और  अपराध  के  मामलों को  रोकने के  लिये  सरकार
 ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  :  1988  के  पत्ती  22  शिकायतें  प्राप्त  हुई  चालू  वर्ष  के
 दौरान  (3-4-1989

 17  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।

 1988  के  चोरी  का  एक  मामला  निपटाया  गया  और  1  व्यक्ति  को  गिरफ्तार
 किया  गया  जबकि  1989  में  4-1989  चोरी  के  आठ  मामले  निपटाये  गए  थे  और
 23  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  क्रिया  गया  था  ।

 यह  देखा  गया  है
 कि

 कुछ  क्षेत्रों  मे ंचोरी  के  म)मलों  में  कुछ  कमी  हुई  है  जबकि  कुछ
 अन्यों  में  मामूली  वृद्धि  हुई  है  |

 अपराध  को  रोकने  के  अधिकारियों  के  एक  दल  को  हाल ही  में  सादे  कपड़ों
 तथा  वर्दी  में  प्रवावित  क्षेत्रों  मे ंदिन-रात  की  ड्यूटी  पर  तैनात  किया  गया  दल  ने  जाल  बिछाया
 तथा  नाकाबन्दी  इत्यादि  भी  की  गश्ती  दलों  द्वारा  क्षेत्र  में  नियमित  रूप  से  गश्त  लगाई  जा
 रही
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 राज्यों  तथा  केन्द्र  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  पर  लागू  होने  वाले  पेंशन
 नियमों  में  अन्तर

 *8448.  श्री  हुसेंन  दलवाई  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्रेन्द्रीय  सरकार  और  राज्यों  द्वारा  जिन  निथमों  के  अन्तर्गत  स्वतन्त्रता  सेनानी
 पेंशन  मंजूर  की  जाती  है  उन  नियमों  में  असमानता

 यदि  तो  इन  नियमों  में  असमानता  का  ब्यौरा  क्या

 इसके  क्‍या  कारण  5

 क्‍या  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  की  पेंशन  नहीं  दी  जाती
 राज्य  सरकार  से  जन  प्राप्त  करने  में  काफी  कम  पेंशन  मिलती  है  और  काफी  परेशानी  का  सामना
 करना  पड़ता  और

 देध  भर  में  स्वतन्त्रता  सेनानी  मरेंशन  के  लिए  समान  नियमों  को  लागू  करने  के  बारे
 में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  केन्द्र  सरकार  के  पास
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  उनकी  पेंशन  स्कीमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित
 पात्रता  की  जरतें  केन्द्रीय  स्कीम  से  भिन्‍न  हैं  ।  जबकि  केन्द्रीय  स्कीम  के  अन्तर्गत  पात्रका  के  लिए
 अपेक्षित  यातना  की  न्यूनतम  अवधि  6  माह  राज्य  स्कीमों  के  अन्तर्गत  यह  अवधि  एक  दिन  से
 तीन  महीने  तक  भिन्न-भिन्न  है  ।  अपनी  स्कीमों  के  अन्तर्गत  पात्रताकी  शर्ते  निर्धारित  करने  के
 लिए  राज्य  सरकारे  स्वतन्त्र  हैं  ।

 यह  मामला  पूर्ण  रूप  से  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।

 केन्द्र  और  राज्य  स्कीमें  भिन्‍न-भिन्‍्त  है  और  उन  पर  व्यय  क्रेन्द्दीय और  राज्य
 राजस्वों  से  वहन  किया  जाता  केन्द्रीय  स्वीम  पूरे  देश  में  सम्मान  रूफ  ख्े  कार्यान्वित
 की  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  कमियों  द्वारा  आवासीए  परिसरों  में  अतिक्रमण

 *४449.  श्री  राज  करनसिह  :  वया  देह  मन्त्री  यह  वठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  दिल्‍गी  पुलिस  के  कुछ  कर्मियों  द्वारा  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ
 मिलकर  29  1989  का  अनधिकृत  रूए  से  व्सन्‍्त  कंज  सेक्टर  नई  दिल्‍ली  स्थित
 सीय  परिसर  में  प्रवेण  करके  तीन  नावालिक  बच्छा  को  अग्ब  सम्पत्ति  सहित  अपने  श्षाथ  ले  जाने  के
 संबंध  में  कोई  अभ्यावदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  किन  परिस्थतियों  में  उक्त  पुलिन  कर्मियों  ने  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ
 मिलकर  यह  कार्य  किया  तथा  क्‍या  ऐसा  करते  समय  उचित  प्रक्रिया  अपनाई  गई
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 उपरोक्त  घटना  से  संबंधित  पुलिस  कमियों  और  अन्य  व्यवितयों  का  ब्यौरा  बया  है

 कया  उक्‍त  घटना  की  किसी  स्वतन्त्र  एजेंसी  द्वारा  कोई  पूछताछ/जाँच  पड़ताल  कराने
 का  विचार  है  तथा  इस  मामले  में  अब  तक  क्‍या  काय्यंवाही की

 गई  और

 यदि  अब  तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  गई  है  तो  कार्यंत्राही  में  विलम्ब  के  क्‍या  :

 कारण हैं ? लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री पी० : जी श्रीमान , हु और : दिल्ली पुलिस ने अवध रूप से अतिक्रमण करने से इन्कार किया असम के अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के आदेशों के तहत बच्चों को बरामद करने तथा सम्पत्ति को बरामद करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने उक्त परिसर में प्रवेग था । और : दिल्‍ली पुलिस के सम्बन्ध अधिकारियों ने एक न्यायालय द्वारा जारी किये गए बरामदगी के वारंट में निहित आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए ही सरकारी ड्यूटी निभाई । कलकत्ता हवाई अडडे पर विस्फोट 8450. श्री इन्द्रजोत गुप्त : झीमती गीता मुखर्जो : क्या नागर विमानन और पयंटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या हाल ही में कलकत्ता हवाई अइडे पर विस्फोट हुआ यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा है क्‍या इस घटना की कोई जाँच की गई और यदि तो इसके क्‍या निष्कर्ष निकले हैं ? सागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्रों शिवराज बी० : हाँ । को बम्बई स्थित एक क्रियर मंससं ब्लेज फ्लैश करियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ले जाए जा रहे एक पैकेट में बजे काउन्टर नं० 3 और 4 के बीच एक बम फ़ट गया बताया जाता है कि यह धमाका उस समय हुआ जब कम्पनी का एक प्रतिनिधि उस दिन की कलकत्ता बम्बई की उड़ान में बुकिंग से पहले एक करियर बैग का वजन करवाने ले जा रहा और : पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और करियर के दो कमंचारियों को गिरफ्तार किया है । 90
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 सभी  नागरिकों  के  लिए  पहचान  पत्र

 8451.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सभी  नागरिकों  को  पहचान  पत्र  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 और

 यदि  तो  योजना  को  पूरा  करने  के  लिये  कितना  समय  चाहिए  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  संतोष  मोहन  :  और  ऐसे  किसी  प्रस्ताव
 पर  विचार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 तट-रक्षकों  द्वारा  सोना  पकड़ा  जाना

 8452.  श्री  अब्दुल  हमीद  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तट-रक्षकों  ने  13  1989  को  गोवा  समुद्र  तट  से
 दूर  मारे  गए  छापे  में

 5-5  करोड़  रुपये  मूल्य  का  निषिद्ध  सोना  पकड़ा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  कम  और  राजस्व  सतकंता  निदेशालय  द्वारा

 एकत्र  की  गई  सूचना  के  आधार  पर  तटरक्षक  बल  और  राजस्व  सतर्कता  निदेशालय  ने  13
 1989  को  गोवा  तट  से  दूर  ग्रंण्डे  द्वीप  समूह  के  नजदीक  एक  संयुक्त  कारंबाई  की  जिसके
 स्वरूप  नामक  को  रोका  जिसने  लगभग  5.03  करोड़  रुपए  मूल्य  के  1350
 सोने  के  बिस्कुट  पकड़े  गए  ।

 प्रक्षेपास्त्र  छोंडा  जाना

 8453.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  .

 क्या  सरकार  ने  चाँदीपुर  में  प्रक्षेपास्त्र  का  परीक्षण  किया  और

 यदि  तो  यह  परीक्षण  कब  किया  गया  था  और  इसके  क्‍या  परिणाम  रहे  ?

 रक्षा  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  नहीं  ।  20  और  1  मई
 रथ  परीक्षण  की  योजना  को  स्थगित  क  डा  क्यो

 को  के  उड़ान  परीक्षण  की  योजना  को  स्थगित  करना  पड़  परोंकि  अधोमुखी-गणना
 के  अन्तिम  चरण  के  दौरान  इसमें  कतिपय  तकनीकी  त्रटियाँ  पाई  गई  ।

 सफाई  कर्मचारियों  को  मुक्ति

 8454.  श्री  राधाकाँत  डिगाल  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सफाई  कर्मचारियों
 की  मुक्ति  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना

 आरम्भ  की
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 यदि  तो  यह  योजना  किन  किन  राज्यों  में  आरम्भ  की  गई  है

 क्‍या  यह  योजना  उड़ीसा  में
 भी

 आरम्भ  की  गई  और

 यदि  तो  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा
 राज्य  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  सुमति  :  और  सभी

 केन्द्र  शासित  प्रदेशों  पर  लागू  सफाई  कमंचारियों  की  मुक्ति  की  प्रायोजित  योजना  वर्ष  1980-81

 से  प्रचलित  हैं  ।  अभी  आँध्र  अरुणाचल  हिमाचल

 जम्मू  तथा  काश्मी  मध्य
 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  ने  इस  योजना

 अंतगंत  अपना  समान  आअंशदान  प्रदान  करते  हुए  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  की  है

 और  इस  योजना  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  उड़ीसा  सरकार  को
 127.77  लाख  रु०  की  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गयी  थी  ।

 ससुराल  बालों  को  परेशान  करना

 8455.  श्री  महाजन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्त्रीधन  में  शामिल  मदों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विवाहित  जो  विशेषकर
 सेवारत  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  के  उपबन्धों  का  दुरुपयोग  करती  है  और

 में  मिले  स्त्री  धत  के  सामान  को  ससुराल  वालों  द्वारा  अपने  पास  रखने  के  आधार  पर  झूठी
 शिकायतें  दर्ज  कराकर  अपने  पतियों  तथा  ससुरालवालों  को-तंग  करने  तथा  उनका  अपमान  करने
 का  प्रयास  करती  है

 क्‍या  सरकार  को  यह  भी  जानकारी  है  कि  ऐसे  मामलों  में  पुलिस  अधिकारी  शिकायत
 की  प्रमाणिकता  के  बारे  में  कोई  जांच  अथवा  पुष्टि  किए  बिता  पतियों  तथा  ससुराल  वालों  को

 ही  गिरफ्तार  करते  और

 यदि  तो  सरकार  ने  पतियों  और  उनके  माता-पिताओं/सम्बन्धियों  के  हितों  की

 रक्षा  करने  के  लिए  भारतोय  दंड  संहिता  के  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  सहित  अन्य  क्‍या  उपाय

 किये  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ताकि  उन्हें  इस  तरीके
 से  पुलिस  द्वारा  परेशान  किये  जाने से

 बचाया  जा  सके  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्राखय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य

 :  स्त्रीधन  में  शॉभिज्ले  मदों  का  ब्यौरा  देता  संभव  नहीं  एक

 हिन्दू  वधू  को  दी  गई  अथवा  उसके  विवाह  के  समय दी  गई  वस्तुएं  या  अन्य  सम्पत्ति  समेत  महिला
 के  अधिकार  में  आने  वाली  संपत्ति  जिरुके  उपभोग  और  निपक्षन  में  उसका  एकाधिकार  वह
 उसका  स्त्रीघन
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 जी  अमान  ॥

 जी  श्रोमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  अर्थ  म्‌वर्स  लिमिटेड  में  टंकों  का  निर्माण

 8456.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  अथं  मूदसस  लिमिटेड  ने  टेंकों  के  निर्माण  हेतु  अपनी  सेवाएं  देने  की
 कश  की

 हि  *  हु

 ३  और
 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  को  यह  काम  सौंप  दिया

 ;  और

 यदि  तो  भारत  अर्थ  मृव्स  लिमिटेड  द्वारा  निभित  किए  जाने  वाले  टैंकों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां  ।

 नहीं  ।  भारत  अथ  मूवर्स  लिमिटेड  द्वारा  मुख्य  थुद्धक  टेंक  का  भारी
 मात्रा  में  निर्माण  करने  के  ब,रे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |  लेकिन  मुख्य  युद्धक
 टैंक  अर्जुन  के  एक  आद्यरूप  को  एसेम्बल  किया  गया  है  और  भारत  अर्थ  मूवर्स  बंगलौर
 में  इस  प्रणाली  को  समाकलित  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कु
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  मज  री  में  संशोधन

 8457.  श्री  विजय  कुमार  यादव  ॥॒
 श्री  नारायण  चौबे  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 -
 करेंगे

 क्‍या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  कमं  चारियों  की  अन्य  लाभ  और  सेचा

 शर्तों  आदि  में  औद्योगिक  दैनिक  भत्ते  के  आधार  पर  संशोधन  1986  से  देय

 क्‍या  भारत्र  पर्यटन  विकास  निगम  के  कर्मचारियों  को  सरकारी  क्षेत्र  र  केन्द्रीय
 :

 क्षमों  के  कर्मचारियों  के  लिए  गा  त  उच्च  शक्ति  प्राप्त  वेतत  समिति  की  सिफारि  द्वारा
 -  लाभान्वित  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  भें  लिए  गए  निर्णय  कः  ब्यौरा  क्‍या

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रत्येक  यूनिट  से  कमंचारियों  की  वेतन  और

 वार  संख्या  का  ब्र्यौरा  क्या  और



 लिखित  उत्तर  ््््ः  8  1989

 इस  सम्बन्ध  में  वजट  आवंटन  और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  भुगतान  क्षमता
 का  कोई  असर  पड़ा  है  तो  वह  क्‍या  है  ?

 नागर  विभानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  पु
 भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  होटल  कंटरिंग  स्थापना  के  उन  कमंचारियों  के  वेतन  में  संशोधन

 और  अनुषंगी  जो  समझौतों  का  भाग  में  संशोधन  1986  से  देय  है  जो  औद्योगिक
 दैनिक  भत्त  पटन  पर  हैं  ।

 से  उच्च  शक्ति-प्राप्त  वेतत  समिति  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 भारत  और  पर्यटन  विक:स  निगम  सहित  सरकारी  क्षेत्र  के  केन्द्रीय  उपक्रम  के  कमंचारियों  को
 मिलने  वाले  लाभों  का  स्वरूप  और  परिमाण  सरकार  द्वारा  इन  परं  लिये  निर्णयों  पर  निर्भर
 करेगा  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  बजट  में  इसके  लिए  अलग  से  कोई  आबंटन  नहीं
 किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  अधिकारियों
 को  निदेशक  के  रूप  में  पदोन्‍नत  किया  जाना  पु

 8458.  श्री  सोताराम  जे०  गावली  :  क्‍या  प्रधान  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  ने  श्रेणी  एक  अधिकारी  ग्रंड  में  पदोन्नति  हेतु  अनुसूचित  जाति  और

 जनजाति  के  अधिकारियों  के  लिए  सुरक्षोपाय  किए
 हु

 (a)  क्‍या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अधिकारियों  को  इन

 सुरक्षोपायों  द्वारा  निदेशक  के  पद  पर  पदोन्नति  के  मामले  में  संरक्षण  प्रदान  किया  जाना  और

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने

 अधिकारियों  को  वर्ष  1987  और  1988  के  दौरान  निदेशक  पद  हेतु  बनाये  गये  पैनलों  में  शामिल

 ।  या  गय  [  टे

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्नालय  में  राज्य  मन्त्नो  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य

 मस्त्रो  पी०  :  हां  ।

 'नदेशक/समतुल्य  पद  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  संवर्ग  में  शामिल  नहीं  किए
 जाते  हैँ  ।  केन्द्र  य  सचिवालय  सेवा  के  संवर्ग  में  शामिल  उच्चतम  पद  इसका  चयन  ग्रेड

 है  ।  तयापि  जांच  समिति  द्वारा  सेवा  रिकार्डों  का कठोर  मुल्यांकन
 करने  के  बाद  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  जिन  अधिकारियों

 के

 उपयुक्त  पाया  जाता  उन्हें  निदेशक  के

 कर  लिया  जाता  है  |  अतः  समूह
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 सूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  के  सुरक्षोत्रायों  से  सम्बन्धित  अनुदेग  केन्द्रीय  सचिवालय
 सेवा  के  अधिकारियों  की  निदेशक/समतुल्य  पद  पर  नियुक्ति  के  मामले  में  लागू  नहीं  होते  हैं  ।

 व  1987  के

 वर्ष  1988  के  लिए--कोई  नहीं

 नए  मोटिक  मानक  समय  का  प्रस्ताव

 8460.  श्री  चिग्तामणि  जेना  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्स्नो  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ।  कि  :

 क्या  देश  में  नए  मीट्रिक  मानक  समय  लागू  करने  के  लिए  मीट्रिक  कंजेंडर  तैयार
 करने  का  कोई  प्रस्त.व

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  प्रकार  का  कलेंडर  किसी  अन्य  देश  में  लागू  किया  गया  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 काानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्‍्त्रीो  :  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हमारी  जानकारी  के  अनुसार  इस  प्रकार  का  कंलेंडर  किसी  अन्य  देश  में  शुरू  नहीं
 किया  गया  है  ।

 खान-पान  प्रोद्योगिकी  मद्रास  के  होस्टल  में  भारो  मात्रा  में
 नशीले  पदार्थों  का  पहु  चना

 8461.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मद्रास  स्थित  होटल  खान-पान  एवं  पोषाहार  संस्थान  के

 होस्टलों  में  भारी  मात्रा  में  नशीले  पदार्थों  के  पहुँचने  की  जांच  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?  ॒

 नांगर  विभानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :

 सरकार  को  मद्रास  स्थित  होटल  खान-पान  एवं  पोषाहार  संस्थान  के  होस्टल  में  नशीले
 पदार्थों  के  पहुँचने  सम्बन्धी  कोई  सूचना  या  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 खान-पान  संस्थानों  के  छात्रों  को  होटलों  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  हि

 8462.  श्री  डेनिस  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  होटल  प्रबंध  खान-पान  एवं  पोषाहार  संस्थान  के  छात्रों  की  गैरेसरकारी  क्षेत्र
 द्वारा  चलाए  जा  रहे  होटलों  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  लेने  की  अनमति  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ।

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  :  और

 होटल  खान-पान  एवं  पोषाहार  ध्ष॑ंस्थाओं  के  छात्रों  के लिए  व्यावहारिक  कक्षाएं
 संस्थानों  में  नियमित  रूप  से  आयोजित  की  जा  रही  हैं  ।  3  वर्थीय  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  और  हर
 पोंस्ट  डिप्लोमा  पाठ्यक्रमों  में  24  सप्ताह  की  अवधि  का  औधोगिक  प्रशिक्षण  भी  पाठ्यक्रम  का  एक
 आवश्यक  अंग  होटल  प्रबंध  संस्थान  के  विधार्थियों  के  लिए  औधोगिक  प्रशिक्षण  सरकारी  और
 गेर-सरकारी  दोनों 4  होटलों  द्वारा  प्रदान  किया  जाता  है

 अनधिकृत  रूप  से  प्रवेश  करने  वाले  लोग

 8463.  श्री  डेस  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अनधिकृत  रूप  से  प्रवेश  करने  वालों  में  से  पकडे  गये  लोगों  की  राज्य-बार
 संख्या  कितनी  है  ;

 इनमें  से महिलाओं  की  संख्या  कितनी  है  ;

 उनकी  राष्ट्रियता  किस-किस  देश  की  है  ;  और

 इन  अवध रूप  से  प्रवेश  करने  वालों  को  उनके  देश  वापस  भेजने  के  लिए  क्या  कदम  है

 उठाए गये हैं ? लोक शिकायत तया पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य चिदम्ब से सूचना की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी । इंडियन एलरलाइ स द्वारा सामान खरीदा जाना 8464. श्री श्री/नवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री इंडियन ल,स द्वारा समान खरीदे जाने के बारे में 3 के अप्तारिक्त प्रश्न 4394 के उत्तर के संबंध में य क्री कृपा करेंगे कि उन सरकारी क्षेत्रों के उप#रमों/कम्पनियों के नाम क्‍या हैं जो इंडियन एयरलाइंस के सामान को सप्लाई के रकम एक व के दोरान सूची में शामिल किये गये उपक्रमों सहित इंडियन एयरल।इंस की सृ शामिल हैं ; 96.



 18  1911  लिखिंत  उत्तर

 गत  दो  वर्षो  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  से  कितनी  राशि  के  सामान  की
 खरीददारी  की  गई  है  ;

 क्‍या  एकल  निविदा  प्रणाली  टेन्डर  में  खरीददारी  करते  समय
 यन  एयरलाइंस  में  सरकारो  नियमों  का  पालन  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 सरकार  द्वारा  निधारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  अन्य  सरकारी
 क्षेत्र  के उपक्रमों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०

 और  सरक़ारी/राज्य  क्षेत्र  के  उपक्रमों/(कम्पनियों  के  नामों  के  ब्यौरे  दशनि  वाला  और
 1987-88  और  1988-89  के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक  से  की  गई  खरीददारी  के  ब्यौरे  दिखाने
 वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  :  इंडियन  एयरलाइंस  में  खरीददारी  ऋरने  के  लिए  एक  विस्तृत  खरीद  प्रक्रिया

 है  जिसमें  सिंगल  टेन्डर  के  आधार  पर  की  गई  खरीददारी  सहित  विभिन्‍न  प्रकार  की  खरीददारी
 शामिल  होती  इस  विषय  पर  सरकार  द्वारा  जारी  का्यंविधि  और  मागगंदर्शी  सिद्धान्तों  का
 पालन  सावंजनिक/राज्य  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  से  खरीददारी  करते  समय  किया  जाता  है  बशर्ते  कि  उनके

 उत्पाद|भंडारण  निगम  की  अपेक्षित  विशिष्टताओं  के  अनुरूप  है  ।

 विवरण

 पिछले  दो  वर्षो  (1987-88  और  1988-89)  में  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा

 जनिक/राज्य  क्षेत्र  के  उपक्रमों/निगमों  से  खरीदे  गये  स्टोसे  और
 के  ब्यौरे

 क्रम  सं  उपक्रम  का  नाम  निम्नलिखित  के  कुल

 खरीद  राशि
 1987-88  1988-89  ह

 ;  2  *...  3.  4  5

 रूषए

 1.  इलक्ट्रानिक्स  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  हैदराबाद  50.36  126.96  177.32

 2.  सेन्‍्द्रल  वेयर  हाउसिंग  नयी  दिल्‍ली  ।  न  2.89  2.89

 3.  हिन्दुस्तान  मशीन  बंगलौर/नयी  दिल्ली  ।  2.02  6.86  8.88

 4.  नयी  दिल्लो/लखनऊ  17.90  3.78  21.68

 5.  केरल  स्टेट  इलेक्ट्रानिक्स  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  0.81.  2.84  3.65
 लि०  नई  दिल्‍ली  ।

 6.  मारूति  उद्योग  नई  दिल्ली  ।  0.88  0.92  1.80

 शा
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 1  ह  3  4  5

 7.  भारत  अर्थ  मूवर्स लि०  नई  दिल्‍ली/बंगलौर  56.43  -  56.43

 8.  हेदशबाद  नई  दिल्ली/हैदराबाद  -  0.36  0.36

 9.  टेनरी  एण्ड  फूटवियर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  0.60  न  0.60
 नई  दिल्‍ली/कानपुर  ।

 10.  नेशनल  टैक्सटाइल्स  ल्ि०  नई  दिल्‍ली  कानघूर  16.85  58.05  74.85

 अहमदाबाद/कोश्वम्वत्र

 11.  क्रर्मटटक  सिल्क  इंडस्ट्रीज  क्रपो०  लि०  बंगलौर  न  44.69  44.69

 12,  मध्य  प्रदेश  सरकार  एम्फोरियम  बन  24.81  24.81

 13.  हैंडीक़ाफ्‌टस  एण्ड  हैंडलमए  क्सपोर्टंस  नई  दिल्‍ली  ।  20.27  20.27

 14.  भारतीय  तेल  170.24  288.69  458.93

 15.  भारत  पैट्रोशियम  कार्पोरेशन  बन्‍्बई  ।  165.95  न  165.95

 16.  हिम।चअल  प्रद्वेश  बागवानी  उत्पादन  मार्केटिंग  10.00  8.50  18.50
 निगण्  शिसला  ।

 17.  महाराष्ट्र  कृषि  विकास  निगम्त  लि०  नागपुर  27.30  7.50  35.30

 18.  सरकारी  फल  परिक्षग़  सिक्किम  ।  36.50  3.25  39.75

 19.  राष्ट्रीय  कृषि  सहयोग  फेडरेशन  नई  दित्ली  ।  7.50  7.50

 20.  केरल  कृषि  फत्र  क्रेटरल  ।  न  2.25  2.25
 नि हज  नया  ज८

 पाकिस्तान  से  आई  महिला  शरणार्थियों  द्वारा  धरना

 8465.  श्री  श्नत्ञ  कुस्मर  मंड्जज्  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजधानी  में  चल  रहे  कल्याण  केन्द्रों  को  बन्द  करने  संबंधी  उस  सरकारी  निर्णय
 का  विरोध  करनमे  के  सख्विए  पाकिस्वाश  से  महिला  शरणार्थियों  गत  मास  के  दौरान  उनके  निवास
 स्थान  के  बाहर  घरना  दिया  जिसने  उनके  जीविकोपार्जन  के  एक  मात्र  साधन  को  बन्द  कर
 द्िया

 यदि  तो  इन  कल्याण  केन्द्रों  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  इन  केन्द्रों  को  चलाने  और  उन्हें  सक्रिय  एकक  बनाने  के  लिये  क्‍या
 कक्‍म  उठाने  का  क्चार  है  ?

 गृह  संत्रालब  में  राज्य  मंत्ती  संतोष  मोहन  :  जी  श्रीमान  दिल्ली  प्रशासन
 के  अनुसार  प्रश्निक्षण  व  उत्पादन  केन्द्रों  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्तात्र  नहीं  है  ।

 ब्रश्व  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  प्रशासन  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  सभी  प्रयास  कर  रहा  है  कि  इन
 केन्द्रों  मे ंकाम  करने  वाले  सभी  क्ामिकों  को  निरन्तर  काम  मिलता  रहे  ।
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 18  9।  ॥  लिखित  उंत्तर

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  बिमान॑पतन  प्राधिकरण  द्वारा  पत्रिका  का  प्रकाशन

 8466.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  नाम  से  प्रकाशित
 पत्रिका  की  4  1989  से  प्रारम्भ  किया  गया

 यदि  तो  इस  पत्रिका  को  किस  विदेशी  फरमं  ने  प्रकाशित  किया  है  किस
 विचार  से  प्रकाशित  किया

 इस  पत्रिका  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  सामग्री  तंयार  करने  की  किस  एजेंसी  को

 चुना  गया  तथा  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई  और

 इस  एजेंसी  का  चयन  किस  ढंग  से  किया  गया  इसका  कितनी  अवधि  के  लिये  चयन
 किया  गया  है  तया  इसके  पारिश्रमिक  का  भुगतान  करने  की  क्या  शर्ते  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बोी०  :

 हां  ।

 पत्रिका  का  प्रकाशन  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  और  इसकी
 छपाई  का  कार्य  एक  विदेशी  फरमं  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 और  प्रकाशन  के  लिए  विषयों  इत्यादि  का  चुनाव  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 पत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  गठित  विभागीय  दल  द्वारा  किया  जाता  है  जो  इस  संबंध  में  संपादकीय
 मण्डल  की  सहायता  करता  है  ।

 अवंध  प्रवासी  द्वारा  1983  के  अन्तगंत  जांच

 8467.  श्री  संबद  शाहब्रुद्दीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नन्‍्यायधिकरणों  की  स्थापना  के  बाद  से  अवेध  प्रवासी  द्वारा
 1983  के  अन्तर्गत  वर्ष-वार  कितने  मामले  दायर  किये

 प्रत्येक  |  जनवरी  को  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कितनी-कितनी

 न्‍्यायाधिकरणों  द्वारा  वर्ष-वार  कितने  मामले  निपटाए

 इन  मामलों  में  न्‍्यायाधिकरणों  द्वारा  दिये  गये  निर्णप्र  में  बर्ष-बार  कितने  व्यक्ति

 विदेशी  राष्ट्रिक  पाये  और

 (=)  इन  मामलों  में  कितने  व्यक्ति  विदेशी  राष्ट्रिक  नहीं  पाये  गये  ?
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 गृह  संत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  सरक।र  से  मिली

 सूचना  के  1983  के  अधीन  स्थापित  किये  गये  अवेध  .
 प्रवासी  न्‍्यायाधिकरणों  को  भेजे  गये  मामलों  की  संख्या  तथा  उनके  द्वारा  निपटाये  गये

 जिसमें  प्रत्येक  वर्ष  |  को  लम्बित  पड़े  मामलों  की  संख्या  शामिल  की  संख्या

 निम्न  प्रकार  है  :-

 वर्ष  न्‍्यायाधिकरण  न्‍्यायाधिकरण  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  जनवरी
 भेजे  गये  मामले  निपटाये  गये  को  लम्बित  पड़े  मामले

 इइ  इनਂ  है  तक न
 पिछले तीन वर्षों  495  83  र

 287

 99  478

 4529  8400
 !  669  307
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 और  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 राज्यों  में  अद्ध  बलों  को  तेनात  करना

 8468.  श्री  सेंयद  शाहबुदूदीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्षबार  ऐसे  मामलों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्योरा

 क्या  है  जिनमें  राज्यों  अथया  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  नागरिक  प्रशासन  की  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय
 अद्धं  सैनिक  बलों  कौ  तैनात  किया

 इस  तैनाती  के  कुल  दिनों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरः  क्‍या

 क्‍या  अदा  बलों  की
 स्थि

 ति  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिये  गोली  चलानी  पड़ी
 थी  और  यदि  तो  ऐसे  मामलों  और  उनमें  मृत-व्याक्तियों

 की  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  तैनाती  के  दौरान  केन्द्रोय  अद्धं  बलो ंके  कोई  सिपाही  मारे  गये
 अथवा  घायल  और

 यदि  ढं
 तो  राज्यवार  उन  करी  सं  वर्ष  कितनी  है  1987

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 भन्‍्त्री  पी०  :  और  वर्ष  पर  तैनात  और  गये  के  दोरान  राज्यों
 संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंअधं  स्थायी  और  अस्थायी  आधार  पर  तैनात  किये  गये  अद्धं-सैनिक  बलों

 के बारे में सूचना संलग्न में दी गई है ।
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 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  सिविल  प्राधिकारियों  को सहायता  देने  के  लिए  तैनात
 अद्धं-सनिक  बल  सर्दव  स्थानीय  १  के  नियन्त्रगाधीन  कार्य  करते  अद्ध-संनिक  बलों  को
 यदि  फार्यारेग  करनी  पड़  तो  उसे  स्थानीय  अधिकारियों  के  आदेशों  के  अधीन  और  प्रायः  स्थानीय

 पुलिस  के  साथ  संयुक्त  कारंबाई  करके  किया  जाता  है  इसलिये  फायरिंग  किये  ज/ने की  संख्या  बताना
 तथा  उसमें  मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 और  (=)  1986  और  1988  के  मध्य  त॑नातगी  के  दोरान  मारे  गये  और  घायल

 हुए  अद्धं  सैनिक  बलों  के  कामिकों  की  संख्या  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  नाम  जिनमें  केन्द्रीय  बलों  को  अधघं-स्थायी  आधार  पर  तैनात
 किया  गया  और  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  नाम  जिनमें  अस्थायी  आधार  पर  केन्द्रीय  बल  तेनात
 किये  गये  ।

 अद्ध-स्थायी  आधार  पर  :-  अरुणाचल  जम्मू  और
 उत्तर  पश्चिम  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  संघ

 शासित  क्षेत्र  और  सिक्किम  ।

 अस्थायी  आधार  पर  :-

 ह

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 re
 बष

 _  1987  _  ही
 1988

 1.  आन्भ्न  प्रदेश  फरबरी  दिसम्बर  अद-स्थायी  आधार  पर
 सितम्बर

 2.  बिहार  1986  से  अद्भ  स्थायी  आधार

 गुजरात  1988  से
 नवम्बर  अद्ध-स्थायी  आधार

 सितम्बर  पर

 4.  हरियाणा  जुलाई  जून  1988  से  अदध -
 वि  अगस्त  हु

 ह  स्थायी  आधार  पर

 5.  हिमाचल  प्रदेश  मई
 ा  मई

 6.  केरल  नर  मार्च
 ज+

 7.  मध्य  प्रदेश  जप  ज+
 --

 8.  उड़ीसा  अल  न  न्‍्न  ,

 9.  तमिलनाडु  अक्तूबर
 -  दिसम्बर

 10.  गोवा  फरवरी  न

 सितम्बर  मई  न

 11.  लक्षद्वीप  ना
 न  जनवरी
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 उत्तर  &

 और  के  मध्य  त॑नातगी  के  दौरान  मारे  गए  ओर  घायल  हुए  अहू-सेनिक
 बलों  के  का्िकों  की  संख्या  :

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  मारे  गए  घायल  हुए

 असम
 _

 2  4

 2.  अरुणाचल  फ्रदेश  न+  5

 3.  बिहार  4

 4.  दिल्‍ली  3  25

 5.  गुजरात  न  4

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  ना  68

 7.  मेघालय  5

 8.  मणिपुर  6

 9.  मिजोरम  ना  |

 त्रिपुरा  7

 नागालेंड

 पंजाब  70

 उत्तर  प्रदेश  ना  8

 पश्चिम  बंगाल

 सिक्किम  --

 हरियाणा  गया  2

 हिमाचल  प्रदेश  अं

 सलसूत्र  से  उर्जा  तैयार  करना

 8469.  श्री  के०  रामचन्द्रन  रेडडो  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ौदा  और  कुछ  अन्य  शहरों  में  मलमूत्र  से  उर्जा  तेयार  करने  के  लिए  परीक्षण

 के  तौर  पर  योजनाएं  आरम्भ  की  गई  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिम  जमंनी/स्वीडन/न्यूजीलेंड  अरदि  जैसे  देशों  के  बिचारों  को

 ध्यान  में  रखा  जिन्होंने  ठोस  वैज्ञानिक  कारणों  से  इस  प्रकार  उर्जा  तैयार  करने  का  विरोध  किया

 और
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 विज्ञान  ओर  श्रोश्लॉगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रा निको और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  और
 बड़ौदा  स्थित  वाहित  सल  किरणन  संयंत्र  फ्रदंशन  के  तौर  घर  लगाया  गया  एक  संयंत्र  संयंत्र
 को  चालू  करने  का  काम  चल  रहा  इस  संयंत्र  से  प्राप्त  परिणामों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  ही

 न्‍य  नगरों  में  ऐसे  संयंत्र  लगाने  के  प्रश्त  पर  विचार  किया

 और  पश्चिमी  जमंनी  में  एक  वाहित  मल  संसाधन  संयंत्र  काम  कर  रहा  है  और
 हम  उस  देश  के  साथ  यूचना  का  आदान-प्रदान  करते  रहे  हैं  ।  हमें  अमरीका  और  जापान में  काम  कर
 रहे  लगभग  इसी  प्रकार  के  संयंत्रों  के  बारे  में  भी  जानकारी  है  ।  विभिन्‍न  देशों  में  नागरिकों  के  कुछ
 वर्ग  न्‍्यूक्लिअर  तकनीकों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  किन्तु  ऐसा  नहीं  है  कि  उनका  विरोध  हमेशा
 वेज्ञयनिक  आधार  लिए  हुए  हो  ।

 पति  और  पत्सी  की  एंक  हो  स्थान  पर  तेनात  करना

 8470.  क्री  मुल्लपपल्‍ली  रामचन्त्रन  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  क्षति  और  पत्नी  को  एक  ही  स्थान  पर  तैनात  करने  के  बारे  में  निर्धारित  किए
 गये  नियमों  का  कड़ाई  के  साथ  पालन  क्रिया  जाता  है  ।

 बर्ष  1988  के  दौरान  काभिक  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  में  इस  आशय  के

 कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 कितने  अवेदन  पत्रों  पर  अनुकूल  निर्णय  लिया  और

 चति  प्रत्नी  को  छक  ही  स्थान  पर  लैनात  करने  के  कितने  आबेदन  पत्र  निर्णयाधीन  पड़े

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्री०  :  सरकार  ने  केन्द्रीय  स़्रकार/राज्य  सरकार/कैन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  कार्यरत  पति  और  पत्नी  को  प्रश्मासनिक  व्यवहायंता  की  सीमाओं  के  भीतर  यथा-संभव

 एक  ही  स्थान  पर  साथ-साथ  तैनात  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  प्रशासनिक

 मंश्ञालसों  दवरा  इन  माग्ंद्र्थी  सिद्धांतों  का  अनुपालन  किया  जाता  है  ।

 और  चूंकि  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 चारियों  के  स्थानान्त्ररण  तथा  तंचाती  के  लिए  प्रशासनिक  प्राधिकारी  ही  ऐसे  आवेदन  पत्रों  पर

 निर्णय  लेने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  है  इसलिए  प्राप्त  होने  वाले  अभ्यावंदनों  को  आमतौर  पर

 समुक्ति  कारंबाई  के  लिए  उप्रयुक्त  प्राधिकारी  को  शिजवा  दिया  जाता  ऐसे  मामलों  को
 कृत  रूप  से  मानीटर  नहीं  किया  जाता  है  ।

 कालीकट  हवाई  अडड़  से  वायुदत  सेवा

 8471.  श्री  शुल्लापल्ललती  रग्मचम्द्रन
 श्री  एन्टनी  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 कालीकट  हवाई  अड्डे  और  अन्य  हवाई  अड्डों  के  बीच  वायुद्रृुत  सेवा  आरम्भ

 का  निर्णय  सर्वप्रथम  कब  लिया  गया
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 कालीकट  से  किन-किन  स्थानों  के  लिए  इस  समय  वाडुदूत  सेवा  उपलब्ध  है  और  इनमें
 यात्रा  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 मूल  योजना  को  लागू  करने  में  विलंब  होने  के
 क्या  कारण  और

 7"

 क्‍या  इन  उ  डानों  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  :

 वायुदत  द्वारा  वष  1981  में  विमानन  सेवा  से  जोड़े  जाने  वाले  25  स्टेशनों  को  अनुमोदित  सूची  में
 कालीकट  को  शामिल  किया  गया

 कालीकट  में  बंगलौर  और  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  १रिचालित
 सेवाओं  पर  अब  तक  यात्रियों  की  संख्या  काफी  उत्साहवर्धक  रही  है  ।

 हाल  ही  में  कालीकट  के  हवाई  अडडे  का  विकास  किया  गया  है  ।  परन्तु  विमानक्षमता
 की  कमी  के  कारण  वायुदत  तत्काल  कालीकट  से  परिचालन  आरंभ  नहीं  कर

 वायुदृत  पहले  ही  कालीकट  के  लिए  और  कालीकट  से  होकर  सप्ताह  में  छः  सेवाएं
 परिचालित  कर  रहा

 है  और  इस  समय  उडानों  की  संख्या  में  वद्धि  करे  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हैलोकाप्टरों  की  सुरक्षा  के  लिए  समिति

 8472.  एल  शलेश  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हैलीका
 ८रों  के  रखरखाव  और  सुरक्षा  प्रक्रियाओं  की  जांच  करने  के  लिए

 काप्टर  उर्पोरेशन  आफ  इंडिया  द्व।रा  स्त्रीक्त  एक  समिति  का  गठन  किया  गया

 (८)  यदि  तो  इसके  द्वारा  क्या  प्रमुख  सिफारिशें  की  गई  और  इन  पर  विशेषकर
 बम्बई  में  हैलीकाप्टर  पायलट  प्रशिक्षण  स्कूल  स्थापित  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  गत  वर्ष  तीसरी  एयरलाइन  व/्युदृत  के  समय  वैसे  ही  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  उम्त  समिति  की  गई  कुछ  अन्य  मुख्य  सिफारिशों का  ब्यौरा  क्‍या  है
 और  सरकार ने  इस  संबंध  में  विशेषकर  हाल  ही

 में  पूर्व
 क्षेत्र में  हुई  विमान  दुर्घटनाओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  क्‍या  कार्यवाही की  है  तथा  इनसे  क्या  सीख  ली  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  :

 हां  ।

 समिति  ने  सरकार  को  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 हां  ।
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 समिति  ने  वायुदृत  के  गुणवता  नियंत्रण  अनुरक्षण  सुविधाएं  और  तकनीकी  मानव
 शक्ति  आधार  को  सुहृढ़  करने  की  सिफारिश  की  है  और  अन्य  बातों के  साथ-साथ  निष्पादन  क्षौत्रों

 को  सुध।रने की  दृष्टि  से  कमियों  और  बिलम्बों  निगर  का  सुझाव  दिया

 वायुदूत  न ेअधिकतर  सिफारिशों  का  पालन  कर  लिया  है  और  शेष  सिफारिशों  पर  कॉरंवाई
 -

 शुरू  कर  दी

 असंनिक  विमानों  के  निर्माण  के  लिए  दिशा-निर्देश

 पि  हक
 8473.  शंलेश  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  असंनिक  विमानों  के  निर्माण  के  लिए  दिशा-निर्देश  तंयार

 करने  हेतु
 त  गठित की  गई  हैं

 यदि  तो  क्‍या  समिति  ने  इस  बीच  अपनी  रि  पोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है और  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 न

 क्‍या  सरकार  ने  इन  दिशा-निर्देशों  को  मंजूर  कर  लिया  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्रों  साधव  सिह  योजना

 आंयोग  ने  देशों  में  असैनिक  विमानों  तथा  इसके  कलपुर्जों  के  निर्माण  की  सम्भावनाओं  के  अध्ययन  के

 विषय  में  एक  बल  का  गठन  किया  है  ।

 नहीं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हवाई  अड्डों  का  निर्माण/नवीकरण

 8474.  ञ्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  -

 क्‍या  सरकार  को  राज्यों  से  नए
 हवाई  अड्डों  के  निर्माण  अथवा  पुराने  हवाई  अड्डों

 के  नवीकरण करने  के  कोई  अनु  ए  है

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  विवेषकर  उड़ीसा  से  प्राप्त  अनुरोधों  का  क्‍या
 ब्यौरा  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानक  और  पयेटन  भंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज  वो०  :

 हां  ।  ॥
 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 है
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 नये  हवाई  अड्डों  के  निर्माण  और  पुराने  हवाई  अड्डों  क ेनवीनीकरण  के  वारे  में  प्राप्त

 अनुरोधों  की  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  श्राधिकरण  और  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की  जाती  है  और  जहां
 इन्हें  ठीक  पाया  जाता  निधियों  की  उपलब्धता  और  एयरलाइनों  के  प्रचालकों  इत्यादि  की
 आवश्यकताओं  के  आधार  परियोजनांओं  को  शुरू  करने  के  लिए  कारंवाही  की  जाती  है  ।

 विवरण

 राज्य  का  नाम  प्राप्त  अनुरोध

 1.  तमिलनाडु  सेलमध्ैसें  हवाई  अंडडे  का  निर्माण

 तूतीकोरिन  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 2.  कर्नाटक  गुलम्ग  में  हवाई  अडडे  का  निर्माण

 हुबली  हवाई  अड्डे  का  निर्माण
 बादामी  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण
 भद्वावती  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 3.  आंध्र  प्रदेश  .  तिरूपति  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन

 विजयवाड़ा  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन

 4.  केरल  $)  कोचीन  हवः;ई  अड्डे  का  उन्नयन

 5.  जम्मू  और  काश्मीर  राजौरी  में  ःवाई  अड्डे  का  निर्माण
 सूरनकोट  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण
 किस्तवार  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण
 कारगिल  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 6.  हिमाचल  प्रदेश  भुतर  हबाई  अड्डे  का  उन्‍्तयन
 शिमला  में  हवाई  अडड़े  का  निर्माण
 गगल  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 7.  महाराष्ट्र  नान्देड़  हवाई  अडडे  का  उन्नयन
 औरंगाबाद  हवाई  अडडे  क़ा  उन्‍नयन

 के  शिरड़ी  में  हवाई  अडड  का  निर्माण

 $.  गुजरात  अहमदाबाद  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन
 दीसा-हवाई  अड्डे  का  विकास

 9.  मध्य  प्रदेश  रीवा  हेव।ई  अडैडे  का
 साहा  हवाई  अड्डे  का  विकास

 10.  उड़ीसा  सीमित  अन्तर्राष्ट्रीय  परिचालनों  के  लिए

 भुवनेश्वर  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन
 11.  सिक्किम

 गंगटोक  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 106



 18  1911  लिखित  उत्तर

 12.  नागालेंण्ड  दीमापुर  हवाई  अड्डे  का  उन्नयन

 13.  मिजोरम  एजवाल  हवाई  जड्डे  का  उन्नयन

 लेंगपुई/लंगलुई में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 14.  मेघालय
 ह

 तूरा  पर  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 15.  असम  मिसा में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 संघ  शासित  क्षेत्र
 ;

 प्राप्त  अनुरोध

 1.  पाण्डिचेरी  1.  पाण्डिचेरी  में  हवाई  अड्डे  का  निर्माण

 2.  अण्डमान  और  निकोबार  2.  पोर्ट  ब्लेयर  हवाई  गड्डे  का  उन्नयन

 द्वी  पसमृह  वि

 प्रतिबु्घत  पुस्तकों  का  प्रकाशन  और  बिक्रो

 8475.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  वर्सेसਂ  नामक  पुस्तक  को  प्रतिबन्ध  के  बावजूद ।

 से  लाया  जा  है  और  महानगरों  में  चोरी  छिपे  इसकी  बिक्री  की  जा  र  ही

 यदि  तो  सम्बद्ध  अधिकारियों  द्वारा  इसकी  तस्करी  तथा  चोरी  छिपे  इसकी  बिक्री
 को  रोकने  के  लिये  क्‍या  कायंवाही  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  किताब  को  समग्र  और  आशिक  रूप  में  उद्धत  करने  अथवा  छापने
 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बावजूद  कई  अखबारों  और  पत्रिकाओं  ने  आपतिजनक  खण्डों  का  प्रकाशन
 किया  है  और  क्या  प्रतिबन्ध  के  उल्लंघन  की  इन  घटनाओं  को  सरकार  की  जानकारी  में  लाया

 यदि  तो  उन  अखबारों  तथा  पत्रिकाओं  के  नत्मम  क्‍या  हैं  तथा  प्रतिबन्ध  के  उल्लंघन
 के  दोषी  व्यक्तियों  के खिलाफ  सम्बद्ध  अधिकारियों  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  गस्ही  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य
 भन्‍्त्रो  पी०  :  और  देश  में  प्रतिबन्धित  पुस्तकों  की  सम्भावित  तस्करी
 के  प्रति  विभिन्‍न  सीमा  शुल्क  कलक्टरियों  को  बाकायदा  सतककं  कर  दिया  राजस्व  आ
 निदेशालय  को  भारत  में  पुस्तकों  की  तस्करी  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 और  :  इस  प्रकार  की  आपत्ति  जनक  सामग्री  की  दकल  प्रकाशन  क ेप्रति
 कारवाई  करना  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशःसनों  की  जिम्मेवारी  इस  सम्बन्ध  में

 संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सतक॑  कर  दिया  गया  अखिल  भारतीय  आधार पर  ऐसे  कोई
 आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।
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 पंजाब  में  रेल  पदरियों  को  सुरक्षा

 8476.  श्री  एस०  एम०  गुरड्डो  :  4

 आर  शा्िलाल  पटेल  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  हाल  ही  में  आतंकवादियों  द्वारा  रेल  पटरियों  के  तोड़  फ्रोड़  करने  की

 घटनाओं में  वृद्धि  हुई
 यदि  तो  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  ऐसी  कितनी  घटनाएं  हुई  और  -

 पंजाब  में  रेल  पटरियों  की  सुरक्षा  के  लिये  क्यो  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मन्‍्त्रालयं  में  राज्य
 सन्‍्त्रो  यो०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 रेलगाड़ियों  में  डकंती  और  हत्या  को  घटनाएं

 58477.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  गृह  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  12  महीनों  के  दोरान  चलती  रेलगाड़ियों  में  डकती  और  हत्याओं  की  कितनी  -

 .
 हुई  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई  घटनाओं  की  तुलना  में  इनकी  संख्या  कितनी

 डरक॑तियों  में  कितनी  घनराशि  का  माल  लूटा  हत्या  करने  के  क्या  कारण  और

 रेलयात्रियों  की  जान-माल  की  सुरक्षा  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य राज्य
 अऋ्क्ली  प्रो०  :  और  रेलों  में  अपराधों  के  मामलों  को  सरकारी  रेलवे बह  .  न  कि  रे  €्  न  लि  वि
 पुलिस  समेत  जो  राज्य  सरकारों  के  नियन्त्रण  में  कार्य  करती  राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  को

 सूचित  किया  जाता  है  जो  उन्हें  दजं'करती  है  और  उनकी  जांच  पड़ताल  करती  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  हत्या  लूटपाट  के  मामलों  के  बारे  में  उपलब्ध  सूचना  विवरण  के  रूप  में

 संलग्न हैं  ।

 ॥  अपराध  की  रोकथानग  करना  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  हैं  ।  सरकारी  रेलवे

 पुलिस  जो  राज्य  सरकारों  के  नियन्त्रण  में  काम  करती  पर  स्थितियों  और  आवश्यकताओं

 के  अनुसार  सुपर  फास्ट  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  गार्ड  प्रदान  करती  रेलवे  सुरक्षा  बल  जब  भी
 आवश्यक  इस  कार्य  में  सरकारी  रेलवे  पुलिस  की  सहायता  भी  करता  है  । +  ‘et  वर्ष 1986-1987 और 1988 में राज्यवार हुई

 वर्ष  और  में  राज्यवार  हुई  लूटपाठ  तथा  हत्याओं  की  संख्या

 1986  1987  1988

 लूटपाट  हंत्या  लूटपाट  हत्या  लूटपाट  हत्या

 1  बास्प्रदेश
 .....

 »  ७  »  -  »  ७».

 2.  प्रशासन  न  बन  ०००  ७००  ०००

 108



 18  1911

 1.

 3.  अरुणाचल  प्रदेश
 4.  असम
 5.  बिहार

 6.  चण्डीगढ़
 7.  व  दीव
 8.  हवेली
 9.  दिल्‍ली

 10.  गोवा
 11.  गुजरात
 12.  हरियाणा

 -13.  हिमाचल  प्रदेश
 14.  जम्मू  एवं  कश्मीर
 15.  कर्नाठक
 16.  केरल
 17.  लक्षद्वीप
 18.  महाराष्ट्र
 19.  मध्य  प्रदेश

 20.  मेघालय

 21.  मिजोरम

 22.  मणिपुर
 23.  नागालेंड
 24.  उड़ीसा
 25.  पांडिचेरी

 26.  पंजाब

 27.  राजस्थान

 28.  सिक्किम

 29.  तमिलनाडू
 30.  त्रिपुरा
 31.  3०  प्रदेश

 32.  qo  बंगाल

 2  3.  4

 28  3  29
 one  #  eee  9

 आंकड़  प्राप्त  नहीं  हुए

 anes  sae

 7  6
 ee

 3  हा  2

 21  3  24
 .

 आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 eeee  eee  ल्‍ूक

 है|  3  ee  9

 4. °°  7

 43  3  21

 3

 आंकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए

 का  अर्थ  है  शून्य  सूक्षित  कियू

 ही

 359

 32
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 सरकारी  उपक्ञमों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  खपाने  के  लिये  नये  नियम

 8478.  श्री  पी०एस०  सईद  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  उपक्रम  एककों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  खपाने  के  लिये

 कुछ  नये  नियम  बनाये  गये

 यदि  तो  क्या  सरकारी  उपक्रम  एककों  में  खपाएं  गए  का  मिकों  को  सभी  लाभ

 प्राप्त  होंगे  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  प्राप्त

 इन  नए  नियमों  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रनालय  में  राज्य  मन्त्रो  सथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य

 सन्‍्त्री  पी०  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्वेच्छा  से  स्थायी  तौर  पर  अन्तलयन
 चाहने  वाले  सरकारी  कमंचारी  के  लिये  शर्तों  तथा  निबन्धनों  को  शासित  करने  वाले  आदेश  कार्मिक
 और  प्रशिक्षण  विभाग  के  दिनांक  31  1986  के  का०  ज्ञा०  सं०  ०

 के  अधीन  जारी  किये  गये  थे  ।  किसी  पूर्ण  एकक/विभाग  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  |स्वायत्त
 संगठन  में  परिवर्तित  होने  के  परिणामस्वरूप  सरकारी  कमंचारियों  के  सरकारी  क्षेत्र  के
 स्वायत्त  संगठनों  में  स्थानान्तरण  की  शर्तों  तया  निबन्धनों  को  शासित  करने  वाले  आदेश  पेंशन
 तथा  पेंशन  भोगी  कल्याण  विभाग  के  दिनांक  13-1-1986  के  का०  ज्ञ  ०  4  ०
 एण्ड  पी०  डब्ल्यू  के  अधीन  जारी  किए  गए  थे  ।  इसके  पश्चात्‌  कोई  नये  आदेश  जारी  नहीं  किये

 गये  हैं  ।

 और  :  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्धा  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 8479.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1984  में  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  को  वर्धा  योजना  के  लिये  तकनीकी
 ओर  वित्तीय  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  उपरोक्त  आश्वासन  की  पूर्ति  के  लिये  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए

 योजना  मन्‍्त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रो  साधव  सिह  :  और

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  1984  में  13.91  करोड़  रु०  के  केन्द्र  के  हिस्से  सहित  183.94  करोड़
 रु०  के  की  एक  मसौदा  योजना  अग्रेषित  की  थी  ।  मसौदा  योजना  में  राज्य  सरकार
 द्वारा  और  संशोधन  किया  गया  और  जिसे  178.42  करोड़  रु०  कर  दिया  गया  जिसमें  केन्द्र  का
 हिस्सा  13.24  करोड़  था  ।  च्‌ू'कि  यह  महसूस  किया  गया  कि  वर्धा  योजना  पूरी  तरह  गाँधी  जी
 के  सिद्धान्तों  और  दर्शनको  पारलाक्षत  नहीँ  राज्य  सरकार  को  लाह  दी  गई  कि  वह्‌  स्कीम
 की  अधिक  विस्तार से  पुनः

 जाँच  करे  ।
 राज्य  सरकार  से  पता  चलता  हैं  कि  उन्होंने वर्धा  जिले  की
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 ”  विकास  योजता  के  क्रियान्वयन  हेतु  सातवीं  योजना  में  17  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  की  है  |  यह
 भी  सूचना  मिली  है  कि  1986-89  के  राज्य  सरकार  ने  इस  जिले  के  लिये  नियमित  जिला
 योजना  परिव्ययों  के  अतिरिक्त  4.43  करोड़  रु०  का  व्यय  किया  है  जबकि  1989-90  के  लिये

 .20  करोड़  रु०  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 केरद्रीय  सरकार  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  एक  मुश्त  राशि

 8480.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जैसा  कि  9  1989  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  के
 “  अनुसार  1986  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  करिए  गए  वायदे  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  को
 '

 4,000  करोड़  रुपए  की  एक  मुश्त  राशि  पूरी  नहीं  दी  गई  है

 यदि  तो  वायदे  के  अनुसार  दी  जाने  वाली  कुल  एक  मुश्त  राशि  में  से  अब  तक
 कितनी  घनराशि  प्रदान  की  गई  और

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बकाया  राशि  कब  तक  उपलब्ध
 वना  है  ।  -

 योजना  मंत्री  तया  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिह  :  से

 पैकेज  की  विभिन्‍न  मदों  के  संबंध  में  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दर्शायी  गई  है  ।

 कराये  जाने  की |  आए

 कि

 जे  के  my  घोषित
 हुई  प्रगति

 परियग्रोजना/स्कीम  राशि  सकी  म|परियोजना  का  स्तर
 का  नाम

 1.  आई  में  150.00  सम्भवत:ः  वाली  जीवनक्षम  जूट  मिलों  के

 जूट  आधुनिकीकरण  निकीक  रण  के  लिए  150  करोड़  रु०

 निधि  की  जूट  आधूनिकीकरण  निधि  स्थापित  की  गई

 है  ।  इस  स्कीम  के  जूट  मिलों  के

 लिए  कुल  57.29  करोड़  की  दित्तीय  सहायता

 मंजूर की  गई  |  स्वीकृत  ऋणों  में  से  अब  तक

 8.90  करोड़  रु०  का  ऋण  वितरित  कर  दिया
 गया  है  ।  इस  निधि  के  अन्तगगंत  हो  रही  प्रगति
 की  एक  समिति  द्वारा  कपड़ा  की  अध्यत्ञता
 में  ध्यानयूवंक  निगराती की  जा  रही  है  ।
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 2.  पूनर्वास  के  लिए  पुतः  100.00  एक  विशेष  विंकस  गिधि  स्कषित  की  गई  है
 खोलने  के  लिए  तथा  पुनः  तथा  जूट  उद्योग तथा  जूट  कृषि  विकास के
 संरचना  के  लिए  जूट  वास  तथा  संरचना  के  लिए  100  करोड़
 विशेष  निधि  उत्पाद  की  धनराशि  उपलब्ध  करायी  इस
 शुल्क  के  उन्मूलन  के  निधि  के  अन्तगंत  अलग-अलग  स्कीमों की  प्रगति
 लिए  प्रतिस्थानी  की  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  कपड़ा  की

 अध्यक्षता  में  समीक्षा  की  जाती  इस
 के  अन्तगगंत  1987-88  के  11.55  करो

 रु०  की  कुल  घनराशि  जारी  की  गई  है  ।

 3.  दूसरा  हगली  बांध  80.00  हगली  बांध  के  लिए  वित्तीय  सहायता  150
 करोड़  रु०  से  बढ़ाकर  230  करोड़  रु०  की
 भारत  सरकार  की  स्वीकृति  29.6.88  को  प्रेषित
 की  गई  ।  पहले  ही  वचनवद्ध  150  करोड़  रु०  की
 राशि  जारी  की  गई  है  ।  इस  प्रकार  पैकेज  में

 किए  गए  वायदे  के  मृताबिक  80  करोड़  रु०  में
 से  24.88  करोड़  रु०  की  राशि  जारी  कर  दी
 गई  है  ।  शेष  राशि  राज्य  सरकार  की

 क़तानुसार  जारी  की  जाएगी  ।

 4.  सुपर  बाजार  की  तरह  के  1.04  प्रारम्भ  में  ही  1.07  गे
 सम्पूर्ण  राशि

 भंडार  स्वीकृत  की  गई  तथा  परियोजना  का  कार्य ह
 पर  है  ।  हि

 5.  614  आबादकर  कालोनियों  93.00  607  कालोनियों  की  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए
 को  करना  27  1987  को  84.36  करोड़  की

 धनराशि  स्वीकृत  की  गई  तथा  उसी  वर्ष  उनकी
 स्थापना  पर  व्यय  के  लिए  7.64  करोड़  रु०  की

 अतिरिक्त क्त  राशि  भी  मंज  गई  ।  राज्य
 सरकार  ने  5  वर्षों  में  इस  कार्यक्रम  को  पूरा
 करना  न  तक  राज्य  सरकार  को
 13.52  करोड़  रु०  जारी  किए  गए

 6.  रेलवे  यात्री  निवास  3.00  1987-88  के  बजट  में  3.07  करोड़  रु०की  4
 अनुमानित  लागत  पर  कार्य  की  स्वीकृति  दी
 वर्ष  1987-88,  1988-89  तथा  1989-90
 के-लिए  क्रमशः  1.0  करोड़  1.95  करोड़  रु०
 तथा  0.68  करोड़  रु०  का  आवंटन  है  ।
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 7.  चितरंजन  राष्ट्रीय  कसर

 अनुसंघयान  केंन्द्र  तथा
 अस्पताल  का

 एकीकरण

 8.  कलकत्ता  एयरपोर्ट  पर
 नया  अन्तर्राष्ट्रीय
 टमिनल

 9.  गंगासागर  तथा  मायापूरी
 यात्रिकाएं

 10.  साल्ट  लेक  स्टेडियम  को  .

 पूरा  करने  के  लिए
 अनुदान

 11.  राष्ट्रीय  नेताजी  सुभाष
 खेलक्‌द  संस्थान  का  पूर्वी
 केन्द्र  का

 4.00

 23.00

 0.30

 10.00

 3.00

 लिखित  उत्तर
 न

 से  चितरंजन  राष्ट्रीय  कैंसर  संस्थान
 के  रूप  में  दो  संस्थाओं  का  एकीकरण  किया  गया

 है  ।  निदेशक  के  पद  की  नियमित  आधार  पर  15

 1988  को  सुप्रीम  कोर्ट  द्वारा  बनाई  गई
 प्रक्रिया  के  अनुसार  नियुक्ति  की  गई  है  ।  एकीकृत

 य  को  घनਂ  प्रदान  करने  के  लिए  भारत
 सरकार  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  बीच
 व्यय  को  बांटने  का  तरीका  निकाला  जा  रहा  है  ।

 स्कीम  संसोधित  की  गई  थी  तथा  1988
 में  द्वारा  नए  अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल
 प्रवन  के  निर्माण  के  19.58  करोड़  रु०  की
 राशि  के  अनुमान  किए  नींव
 कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  जो  इस  वर्ष

 सितम्बर/अक्तूबर  तक  पूरा  करने  की  योजना  है  ।
 संशोधित  समय-सूची  के  नया  टमिनल
 31-3-1993  तक  चाल्‌  कर  दिया  जाएगा  ।

 गंगासागर  में  याभिका  की  अनुमानित  लागत
 19.52  लाख  रु०  है  जिसमें  से  पर्यटन  विभाग

 का  अंश  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  17.56
 ग्राख  रु०  मायापुरी  में  यात्रिका  की

 मानित  लागत  12.80  लाख  है  जिसमें  से

 पयंटन  विभाग  का  अंश  सहायता  अनुदान  के  रूप
 में  11.56  लाख  है  ।  अब  तक  पयंटन  विभाग
 द्वारा  इन  दोनों  यात्रिकाओं  के  लिए  9.00  लाख

 की  धनराशि  जारी  की  गई  है  ।

 10.00  करोड़  रु०  की  परी  राशि  पं०  बंगाल

 सरकार  द्वारा  जारी  तथा  खर्च  की  साल्ट
 लेक  कलकत्ता  में  जुटाई  गई  सुविधाओं
 का  1987  में  हुई  दक्षिण

 एजियायी  संघ  खेलों  में  किया

 में  3.54  करोड़  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।
 283.58  लाख  की  घनराशि  पहले  ही  जारी

 की  जा  चुकी  है  तथा  बाकी  की  धनराशि  सातवीं
 योजनः  के  अंत  तक  जारी  कर  दिए  जाने की
 उम्मीद  है  जबकि  सुविधाओं  का  विकास  कार्य  भी
 पूरा  हो  जाय  ।
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 12:  समुद्री  मत्त्वपतल  1:94

 13.  कोयला  पर्थावरण  210.00

 पूजीनिवेश के
 से  61.5  क्षमता
 वाली  2
 पित  करने केः  सी
 ई  एस  सी  केः
 स्वीकृति

 14.  दीघा--तमलूक  5.00

 15.  बंगल  6.00.
 विकास

 16.  सूचब्स  तथा  फ्र्तारण  12,30
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 पर्यावरणः  तभा  वन  मंऋलश्न-ने  1986
 में  भारतीय  प्राणिविज्ञमन  सर्वेक्षण  की  स्कीम
 को  स्वीकृत  दी  थी  ।.  प्रथम  चरण  का  निर्माण
 कार्य  चल  रहा  है  तथा  1989  तक  पूरा  हो
 जाने  की  उम्मीद  मत्स्य  पालन  केन्द्र

 900  = 1990 9  इक  काम  करना  शुरू  कर  देगा  ।
 जय

 खर्च हो चके थे  तक  63  लाख  रु०
 खर्च  हो  चके  थे  ।

 करोड़  रु०  की  लागत  से  67.5
 बाली  दो  इकाइयां  1986  में  विद्यत
 विभाग  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  जिनका  वित्त
 पोषण  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  किया  जाना

 है
 1)  बंगाल  सरकार  से  ऋण  32.81  करोड़ १)  ६:  ना  679  २7१०0
 2)  वित्तीय  सस्थाओं  से  ऋण  135.79  करोड़
 3)  सी  ई  एस  सी  का  अंशदान  42.15  करोड़  र

 कार्य  का  अनुमोदन  किया  परिशोधित
 अनमालित  लागत  100  करोड़  1987-90

 के  तीन  वर्षों  में  9.00  करोड़  की  घनराशि

 बेबल  एन्‍्ड  सीमःस  इन्डिया  की  एक  जायंट

 बेन्चर  कम्पनी  बनायी  गयी
 विदेशी  सहभागिता  के  लिए

 प्‌जी  निवेश  की  वस्तुओं  के  लिए  आयात  लाइसेंस
 तथा  कच्चा  माल  आयात  करने  के  लिए  स्वीकृत
 जारी  कर  दी  गई  वह  एक  वाणिज्यक  परि

 योजना  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई
 वित्तीय  सहायता  ग्रस्त  नहीं  है  ।

 1986  में
 10  कि

 पावर  ट्रांसमीटर  कर्स

 गया  ।

 1987  में  लो  पावर  (100  का
 टी  वी  ट्रांसमीटर  दाजिलिंग  को  चालू  किया
 गया  ।

 19-11-1987  को  कलकत्ता  में  दूरदशंन
 सेवा  का  दूसरा  चैनल  शुरू  किया

 ओऔद्योगिक
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 कलकत्ता में  नए  वृस्दशन-स्टूडियो  के  लिए
 उपकरण  1987  में  पूरा

 किया

 (&)  अककाशवाणी  सिघलीशूड़ी  100
 बा.शके  दो:टरांसभीटर  चालू  किए

 पहला  1986  में  त्था:दूसरा
 1987  में  ।

 आकाशवाणी  कुर्सीयांग  में  स्टूडियो  ।
 उम्मीद  थी  कि  यह  1988  तक  चाल
 कर  दिया  जाएगा  ।  इसमें  देरी  हो  गई  है
 क्योंकि  स्वृडियो  के  लिए  किया  गया
 भवन  अभी  सी  आर  प्री  एफ  के  पास  है  ।  इन

 $:  परियोजनाओं  के  लिए  17.90  करोड़
 ख्॑  किए  गए  ।

 17.  करेंसी  प्रेस  300.00  परियोजना  प्रर  विचार  कर  लिया  गया  है  उसे
 सावंजनिक  निवेश  बोर्ड  की  अनुमोदनार्थ  भेजा
 गया  है  ।  भूमि  भूमि  सर्वेक्षण  तथा
 मृदा  जांच  पूरी  कर  ली  गई  है  ।

 18.  पांच  केन्द्रीय  विद्यालय  5.00  केन्द्रीय  विद्यालयों  ने  कार्य  करना  शुरू  कर
 दिया  है

 19.  फाल्टा  एक्सपोर्ट  0.06  फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोसेंसिग  जोन  के  लिए  कार्य
 जोन  में  पोलिटेक्निक  प्रशिक्षण  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बोस

 पोलिटेक्निक  को  सामुदायिक  पोलीटेक्निक  में
 परिवर्तित  कर  दिया  गया  है  ।

 जज  न  3

 कुल  न्‍केज  हि  1007.67
 चीन  पयय  पिीौतौतयौयेये:;ए

 बंगलोर  में  रविवार  तथा  अन्य  छूट्टी  के  दिनो  में  आरक्षण  काउष्टरों  को  खोखना

 8481.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह॒

 क्‍या  इन्डियन  एयरलाइंस  के  आरक्षण  कार्यालय  रविवार  तथा  अन्य  सामान्य  छुट्टियों
 के  दिन  भी  खोले  जाते

 यदि  तो  क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बंगलौर  में  ट्रैवल
 एजेन्टों  के  कार्यालय  भी  रविवार  तथा  अन्य  छुट्टियों  के  दिन  बन्द  रहते  और
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 सागर  विमरनन  और  पर्यटन  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :
 से  सुविधा  के  साथ  बंगलोर  पर  इण्डियन  एयरलाइंस  का  सिटी
 कार्यालय  रविवार  और  छटटी  के  दिनों  सहित  सभी  दिनों  में  जनता  के  लिए  10.00  बजे  से  20.00
 बजे  तक  खुला  रहता  है  ।  जबकि  टिकेटिंग  सुविधा  10.00  बजे  से  17.00  बजे  तक  उपलब्ध
 रहती  जिसमें  लंच  ब्रंक  13.00  बजे  से  13.45  वजे  रहता  लेकिन  पृष्ठांकन
 ताछ  आंदि  जैसी  सुविधाएं  रविवार  और  छुट्टी  के  दिनों  सहित  सभी  दिनों  में  10.00  बजे  से
 20.00  बजे  तक  उपलब्ध  रहती  है  ।

 बंगलोर  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  की  स्थापना
 करने  का  प्रस्ताव

 8482.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बंगलौर  और  दक्षिण  क्षेत्र  के  अन्य  स्थानों  से  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 परीक्षओं  में  बंठने  बाले  उम्मीदवारों  की  सहायता  के  लिए  बंगलौर  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का

 एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गहू  सन्त्रालय  में  राज्य

 मन्त्री  पी०  :  नहीं  ।
 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मंगलोर  और  बम्बई  के  बोच  विमान  उड़ानों  को  बारस्वारता  में  वृद्धि  करना

 8483.  श्रो०  यो०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  और  बम्बई  सेक्टर  में  यात्रियों  की  संख्या  में
 वृद्धि  होने  के  कारण  प्रतीक्षा

 सूची  में  कायी  यात्रियों  के  नाम  शाह्विल  होते
 गे  #

 इस  सेक्टर  में  प्रति  दिन  कितनी  चिमान  उड़ाएें  संच  |  जाती  और

 क्‍या  इस  सेक्टर  में  एयरबस  अथवा  अतिरिक्त  विमानों  की  सेवायें  प्रारम्भ
 करने  का  प्रस्ताव  है

 नागर  विमानन  और  पपंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  वी०  :
 नहीं  ।  मंगलौर-बम्बई  सेक्टर  पर,क्क्षी  क्षा  सूची  नगण्य  ही  होती  परन्तु  बम्बई-मंगलौर

 सैक्टर  पर  प्रेतीक्षा  सूची  काफी  लम्बी  होती  है  ।  लम्बी  प्रतीक्षा  सूची  हमेशा  वआस्तविक
 भांग  का  सही  पैजाना  नहीं  होती  है  ।
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 इन्डियन  एयरलाइन्स  मंगलोर-बम्बई-मंगलौर  सेक्टर  पर  दो  बोइ
 और  आई०  देनिक  सेवा  का  परिचालन  कर  रही  '

 मंगलौर  हवाई  अड्डा  इस  समय  एयरबस  30  विमानों  के  परिचालन  के  उपयुक्त  नहीं
 है  ।  इस  समय  मंगलौर-बम्बई-मंगलौर  सैक्टर  पर  अतिरिक्त  बोइंग  सेवाएਂ  परिचालित  करने.का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 समुदाय  को  अनुसूचित  जनजाति  को  सूची  में  शामिल  करना

 8484.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  समुदाय  को  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में
 शामिल  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  समुदाय  को  अनुसूचित  जन-जाति
 की  सूची  में  शामिल  करने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  सुमति
 :  और  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जननातियों  की  सूचियों  में  व्यापक  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ।  इसके  संविधान  के  अनुच्छेद  341(2)  तथा  342(2)  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अ  नुर्सा  चत  जनजातियों  की  वतमान  सूचियों  में  संशोधन  केवल

 संसद  के  अधिनियम  के  द्वारा  ही  किया  जा  सकता  है|  इस  स्तर  और  आगे  जानकारी  नहीं  दी
 जा  सकती  ।

 यात्रियों  को  पुनः  जांच

 8485.  श्री  अनूपचन्द  शाह  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयं८न  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करू  कि  :

 क्‍या  2  1989  को  130  विमान  से  यात्रा  कर  रहे  यात्रियों  से

 उनकी  दोबारा  जाँच  करने  के  लिये  विमान  से  बाहर  आने  को  कहा  गया  और

 यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण  थे  ?

 नागर  विमानन  और  पर्टंटन  मंत्रालय  के  राज्य  भन्त्री  शिवराज  वी  :

 हां  ।

 एक  यात्री  विमान  पर  सवार  होने  से  पूर्व  निर्धारित  सुरक्षा  कराये  बिना  विमान
 -

 में  चढ़  गया  सुरक्षा  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सभी  यात्रियों  को  विमान  से  बाहर  आना
 आवश्यक  होता  है  और  अपने  सामान  की  पुनः  जांच  करानी  होती  संबंधित  '  यात्री  की  भी
 निर्धारित  जांच  की  जानी  थी  ।
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 ——  a  ae  की

 जबरन  सेवानिवत्त  किए  गए  रियों  को

 8486.  श्री  सी०  जंगा  रेडडी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गतत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  कितने  अधिकारियों  और  जूनियर  रेंक  केः  कर्मियों  को

 जबरन  सेवानिवत्त  किया  गया  तया  उक्त  अवधि  में  इनमें  से  ःक्यंवार  वास्तव  में  ऐसे  किसने  कर्स

 चारियों  को  नियमित  रोजगार  मिलेगा  एवं  प्रत्येक  मामले  में  तत्संबंधी  प्रतिशतता  कितनी  ओर

 रोजगार  हेतु  ऐसे  अधिकारियों  और  जूनियर  रेंक  के  कभियों  क्री  इस  समय  कुल  संख्या

 कितनी  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  इस  प्रश्न  में  रक्षा  सेनाओं
 के  उन  अफसरों  और  जूनियर  रेंक  के  अफसरों  के  बारे  में  सूचना  मांगी  गई  है  जो  अपने-अपने  रेंकों

 में  सेवा  की  निर्धारित  अवधि  पूरी  करने  के  बाद  सेवानिवृत्त  होते  हैं  अथवा  जो  अशक्तवा  के  आधार
 पर  सेवामुक्त  कर  दिये  जाते  हैं  ।  यह  स्पष्ट  किया  जाता  है  कि  ऐसे  अफसर  जो  सेवा
 से  हटाये  जाने  अथवा  अनुशासनिक  आधार  पर  सेवा  से  पदचचुत!'किये  जाने  के  कारण  सेना  छोड़कर
 चले  जाते  हैं  उन्हें  भूतपूर्व  सनिकों  के  रूप  में  की  रियायतल  अथबा  पुनररोजगार  की
 सहायता  के  लिये  पात्रता  नहीं  दी  जाती  उपलब्ध  सूचना  के  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  जो  अफसर  तथा  उससे  नीचे  के  रैंक  के  अधिकारी  अधिबंधिता  की  आयु  प्राप्त  कर  चुके  हैं
 अथवा  अशक्तता  के  आधार  पर  सेवामुक्त  किए  गए  हैं  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  हैं  :

 1986  1987  1988  8

 अफसर  जूतियर  रेंक  अफसर  जूनियर  रेंक  अफसर  जूनियर  रेंक

 थलसेना  503  28097  705  37966  847  32303

 बायुसेना  142  3957  137  4391  184  5028

 नौसेना  30  1324  45  918  38  1252

 2.  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 कारियों  को  केन्द्रीय/राज्य  सरकारों

 उनकी  संख्या  इश्न  प्रकार  है  :

 नीचे  के  रैंकों  के
 ऐेजगार  दिया  गया

 1986  1987  1988  तक

 अफसर  जूनियर  रेंक  अफसर  जूनियर  रेंक  अफसर  जूनियर  रेंक
 117  24,683  100  19,642  97  8,421

 3.  सेवा  वत्त  होने  वाले  अथवा  अश्क्तता  के  आघार  पर  सेवाम॒कत  किए  जाने  वाले  सभी
 रक्षा सेवा  कामिक  सिविल  क्षेत्र  में  रोजगार  पाने  के  लिये  तुरन्त  करण  नहीं  कराते
 अतः  इस  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  के  आंकड़े  रखना  संभव  नहीं  है  जिनके  फर  सही-सही  रूप

 से  यह  बताया  जा  सके  कि  किसी  एक  वषं  में  सेव/निवृत्त  हुए  अथवा  मश्नक्तता-के  आधार  पर  सेवामुक्त
 किये  गये  कार्मिकों  में  से  उक्त  वर्ष  में  कितने

 भूतपूर्व  सैनिकों को  वासस्‍्तब  में  रोजगार  दिया  गया-है  ।
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 4.  30  अनुसार  उन  भूतबूवं  सैनिकों  की  कुल  जिन्हें
 रोजगार  के  लिये  पंजीकृत  किया  गेया  है  और  रोजगार  दिया  जाना  2,60,751

 भत्तपूर्व  सेनिकाँ  को  रोजगार  सम्बन्धी  मांग

 8487.  श्री  सी०  जंगा  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूतपूर्व  सैनिकों  ने  यह  मांग  की  है  कि  उन्हें  भी  असैनिकों  की  तरह  58  बषं  की

 यु  तक  रोजगार  दिया  और

 इस  सम्बन्ध  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  इस  बारे  में  क्‍या  अनुबर्ती

 <  वही
 करने  का  विचार  है  ?

 विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  चितामणि
 :  हां  ।

 भूतपूर्व  सैनिक  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  उच्चस्तरीय  समिति  ने

 सिफारिश  की  थी  कि  सरकार  द्वारा  इस  मांग-का  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  और  इसके  मनदन्ड

 बनाने  चाहिए  ।  तदनसार  कामिक  और  अशिक्षण-विभ्यग  में  एक  समिति  ने  इस  मांग  का

 किया  था  और  प्रस्ताव  के  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  पश्चात  ईसे  व्यावहारिक  नहीं  पाया  ।

 राज्श्थपन  में  इलेबट्रंतिको  प्रोद्योगिको  केन्त्र

 8488.  श्री  बद्धि  चन्द्र  क्‍्या।!प्रधान-संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राजस्थान  में  प्रमुख  इलंक्ट्रॉनिकी  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  की

 स्थाफ़ज्ा  करने  का  औ
 ३4  नि  ५  विद  5

 यदि  तो  तत्संभ्बंधी  ब्यौरा  वया  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 और  अतरिक्तः  बिभगों  में  मंत्यी  :  और

 इलेक्‍क्ट्रानिक्नी  विभाग  ने  इलंक्ट्रयनिक  उत्पादों  का  विकास  करने  तश  ग्रामीण  विकास  के  लिए
 क्षेत्रों  उतका  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  उद्यम  तथा  साथ  ही  एक

 फरिमोजना  रूप  में  राजस्थान  में  ग्रामीण  इलंक्ट्र/निकी  प्रौद्योगिकी  केन्द्र
 प्रतिष्ठाषित  करने  के  उद्देश्य  से  एण्ड  इंस्ट्र  मेंट्स  लि०  ई  आई

 के  साथ  समझौता  पत्र  पर  हस्त(क्षर  किए  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुतृचित  जनजातियों  के

 +  लिए  विशेष  संघटक  योजना  तथा  आदिवासी  उप-योजना

 8489.  श्री  ब॒ढ्धि  चन्द्र  जेन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  और  मश्षय  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लए
 लागू  की  गई  संघटक  फोेजनर  आदिवासी  उपयोजना  का  ब्योरा  क्‍या
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 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  से  प्राप्त  परिणामों  का  ब्यौरा

 कया

 इन  योजनाओं  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  सरक।र  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेष  संघटक  योजना  और  आदिवासी  उप-योजना  के  लिए
 कितनी-कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सुमति  :  से  एक  विवरण  सभा
 -  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण  ठ
 विशेष  योजना  के  अंतगंत  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  राज्य  सरकारें

 सूचित  जातियों  के  आथिक  मानत्र  संसाधन  विकास  और  उनके  जीवनस्तर  में  सुधार  करने
 के  लिए  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रही  हैं  ।

 आदिवासी  उपयोज  ना  के  अंतर्गत  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  राज्य  सरकारें
 भियों  के आथिक  विकास  के  लिए  और  गैर-आदिवासियों  द्वारा  शोषण  के  विरूद्ध  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान
 करने  के  लिए  दोनों  कांयंक्रम  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  20  सत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लाभ  प्राप्त  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  के  परिवार  की  संख्वा  निम्न  प्रकार  है  :-

 वर्ष  मध्य  प्रदेश  राजस्थान
 लाभ  प्राप्त  परिवारों  की  संख्या  लाभ  प्राप्त  परिवारों  की  संख्या

 अनुसचित  जाति  जनजाति  जाति  जनजाति  है

 जाति  अन. जनजाति  अन जाति  जनजाति
 *  224073

 69452

 मध्य  प्रदेश  में  विशेष  संघटक  योजना  के  अंतगंत  सामान्य  कार्यक्रमों  का  प्रबोधन  जिलों
 तथा  यिभागाध्यक्षों  से  प्रस्‍प्त  होने  वाली  तिमाही  प्रेंगति  रिपोर्टों  क ेमाध्यम  से  किया  जाता  है  ।  इन  ह
 इन  रिपोर्टों  में  वित्तीय  और  भौतिक  दोनों  ब्यौरें  शामिल  होते  20  सूत्रीय  कार्य्रम  के  सूत्र

 के  अंतर्गत  प्रगति  का  प्रबोधन  करने  हेतु  विभिन्‍त  विभाग-अध्यक्षों  स ेमासिक  रिपोर्ट  प्राप्त
 की  जाती  हैं  ।

 पट
 राजस्थान  में  समाज  कल्याण  विभाग के  प्रभारी  मन्‍्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक  राज्य  स्तरीय

 स्तरीय  यंचालन  समिति  का
 गठन

 किया  हुआ  है  जो  इन  कार्यत्रमों  की  संपूर्ण  प्रगति  की  समीक्षा

 और  प्रबोष्षेंन  करती  है।इस  समिति  की  दो  महीने  में  एक  बार  बेंठक  होती  लक्ष्यों से  संबंधित
 भौतिक  एवं  वित्तीय  उपलब्धियों  का  तिमाही  मूल्यांकन  भी  नियमित  रूप  से  किया  जाता  है  ।  जिला
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 स्तर  पर  जिले  के  कत्नेक्टर  की  अध्यक्षता  में  गठित  जिला  स्तरीय  ममीक्षा  एवं  प्रबोधन  समिति  के
 माध्यम से  प्रगति  की  समीक्षा  एवं  प्रबोधन  नियमित  रुप  से  किया  क्रया  जात  इस  प्रयोजन  के  लिए
 समिति की  बैठक  का  आयोजन  हर  महीने  किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  आदिवासी  उपयोजना  के  अंतगगंत  विभिन्‍न  योजनाओं  के
 अधीन  आर्थिक  रुप  से  सहायता  प्राप्त  अनसचित  जाति  और  अनसचित  जनजाति  परिवारों  के  ब्यौरों
 का  प्रबोधन  त  प्रोफ़ार्म  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  मासिक  प्रगति  रिपोर्टों  के  माध्यम  से
 किया  जाता  गरीबी  उन्मूलन  और  ल/भोन्मखी  कार्यक्रमों  से  संबंधित  रा  के
 घिकारियों  द्वारा  समवर्ती  प्रबोधन  की  एक  पद्धति  का  संचालन  किया  गया  है  और  तत्संबंधी  प्राप्त
 रिपोर्टों  पर  और  आगे  अनुवर्ती  कार्यवाही  करते  हुए  उनका  विश्लेषण  किया  जाता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  विशेष  संघटक  योजना
 उपयोजना  के  अंतर्गत  निर्धारित  की  गई  धनराशि  नीचे  दर्शाई  गई  है  :--

 करोड़ो

 वर्ष  मध्य  प्रदेश  राजस्थान
 ह

 निर्धारित  की  गई  धनराशि  निर्धारित  की  गई  घनराशि
 यो

 1986-87  76.66  242:76  69.28  82.34
 1987-88  99.01  283.53  104.38  62.08

 1988-89  96.65  309.00  117.45.  79.86

 राजस्थान  में  पर्यटन  विकास  -

 .8490.  श्री  वृद्धि  चस्द्र जेन  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  पयंटत  विकास  के  लिए  क्रिन-कित  पर्यटन  केन्द्रों  और  परिषथों

 को  चुना  गया

 केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकृत  योजनाओं  के  कार्यान्वयन
 कार्यान्वयन  हेतु  वब॑  1989-90  के  लिए

 कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  और

 राजस्थान  में  परययं टन  केन्द्रों  पर  प्रचार  सामिग्रो  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ?

 नागर  बिसानन  और  पर्यतेन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  :

 केन्द्रीय  पयंटत  विभाग  ने  राजस्थान  सरकार  के  परामर्श  से  राजस्थान  में  निम्नलिखित  यात्रा

 परिपथ  अवस्थावद्ध  विकास  के  लिए  अभिनिर्धारित  किये  हैं  :--
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 1.  जयपुर-जोधपुर-ओसमाँ-पोखरण-जैसलमेर-बीकाने र-जयपुर  ।

 2.  भरतपुर-जयपुर-टोंक-सवाई  ।

 3.  जयपुर-अजमे  र-पृष्क  र-चित्तोड़-उदयपु  र-ऋषभदेव-एकलिंगजी-नाथद्वा  माउन्ट

 आब-जयप्र  )  ।

 तथापि  विभाग  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अभी  तक  निम्नलिखित  केन्द्रों  पर
 पर्यटन  आधार  संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  है  भा

 1.  पुष्कर  2.  रणथम्बौर  3.  भरतपुर  4.  अलवर  5.  उदयपुर  6.  तालवृक्ष
 7.  चिसौड़गढ़  8.  देवगढ़  9.  जैसलमेर  10.  माण्डवा  11.  वेहरोर  12.  महेसर
 13.  फतेहपुर  14.  सिलिसेर

 विभाग  वित्तीय  प्रावधान  राज्य-वार  नहीं  करता

 विभाग  के
 जयपुर  स्थित  पर्यटक  कार्यालय  में  तथा  राज्य  सरकार  के  परयंटक  सूचना

 ब्यूरो  में  पर्याप्त  मात्रा  में  प्रचार  सामग्री  उपलब्ध  कराई  जाती

 केराड  मंदिर  का  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 8491.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जीन  :  क्या  नागर  विमानन  और  उयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  से  राज्य  के  बाडमेर  जले  ४  ह  स्थित  केराड्‌  मोदिर  के  विफास
 के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  वेधशाला

 8492.  थभ्रो  पालाकोडायुडु  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की
 हकपा  करेंगे  कि  :  है

 क्या  संयुक  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  फाल्ट  जोनਂ  के  आस-पास  भूकम्प  के
 खतरों  का  मूल्यांकन  करने  और  भारतीय  उप-महाद्वीप  में  भूकम्पों  का  विश्लेषण  करने  क ेलिए  एक

 झा
 हेतु  डालर  83  लाख  की  धनराशि  के  अंशदान  की  मंजूरी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
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 रु  ७७  #५
 क्‍या  आनन्‍न्‍प्न  प्रदेश  में  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  वेघशाला  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रतद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्रो  :

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  का  यंक्रम  के  अनतग्रंत  इस  परियोजना  के  लिए  5,21,500  डालर  का
 मोदन  किया  गया  है  ।

 इस  परियोजना  के  मुख्य  उह्ं  श्य  हैं

 की  क्रियाविधि  को

 फाल्ट  जोन  के  आस  पास के
 क्षेत्र  की  टेक्‍्टोनिक्स  (फाल्ट/फ्रैक्चर)  का

 अध्ययन

 उपकरणों  और  तकनीकों  में  भारतीय  भूकम्प  वैज्ञानिकों  को  प्रशिक्षण
 देना  ।

 नहीं  ।  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  तथा  राष्ट्रीय  भू  भोतिकी  संस्थान  की

 क्रमशः  विशाखापटनम  और  हैदराबाद  में  एक-एक  भूकम्प  वेधशाला  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 ऊंचे  स्थानों  पर  दन्त  रोगों  का  होना

 8493.  श्री  आनन्द  सिह  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऊंचे  स्थानों  पर  तनात  अधिकारियों  और  जवानों  में  स ेअधिकतर  दंत  रोग  के
 शिकार  हो  जाते  और  *

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इसकी  रोकथाम  के  लिए  क्‍या  एहतीयाती
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ? का

 ट

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंक्षी  चितामणि  पाणिप्रहो  )  ;
 और  उच्च  तुगता  वाले  स्थानों  पर  किये  गए  सर्वेक्षण  से  इस  बात  की  पुष्टि

 हुई  है  कि  ऐसे  स्थानों  पर  अन्य  स्थानों  की  तुलना  में  दंत्य  रोग  की  घटनाएं  अधिक  होती  हैं ।
 बहुत  अधिक  ठण्डे  मौसम  की  परिस्थितियों  के  कारण  मुह  की  सफाई  रखने  में  असावधानी/उदा-

 डिब्बाबंद  नरम  खाद्य  पदार्थों  पर  निर्भर  रहने  के  कारण  मुह  के  ऊतकों  का  पर्याप्त  रूप  से
 न  चलना  और  वातावरण  में  कम  आक्सीजन  होने  के  कारण  शरीर  की  सामथ्य  में  कमी  आना  जैसे

 कुछ  मूल  कारण  हैं  जिनसे  दंत्य  रोग  की  घटनाओं  में  बढ़ोतरी  होती  है  ।
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 ऐसे  रोगों  को  रोकने  और  उन  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 गए  हैं  —

 (1)  सैनिकों को  मुह  की  सफाई

 पर;अमल  करने  के  लिए

 अफसरों/दंत-  चिकित्सा  विज्ञ

 (2)  इस  क्षेत्र में  नियुक्त  दंत-चि

 निरीक्षण/|इलाज  करना

 (3)  अतिरिक्त  आहार  प्रदान  करने  हेत्‌  विटामिन-सी  की  गोलियों  सहित  उच्च  तुगता '
 स्थानों  का  राशन  सप्लाई

 की  पद्धतियों और  महत्व  के  बारे  मेंਂ  और  इस
 करने  तथा  प्रोत्साहित  करने  हेतु  दंतचिकित्सा

 द्वारा  समय-समय  पर  लेक्चर  देना  । ह
 ्

 खा  द्वारा  सैनिकों  के  दांतों  का  नियमित  रूप  से

 हु  (4)  उच्च  तुगता  वाले  स्थानों  में  नियुक्ति  कीं अवधि  निश्चित  करना  ।

 भारत-पाक  सोंसा  पर  तस्करो  और  जाससी

 8494.  भरी  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  राजस्थान  में  भारत-पाक  सीमा  पर  स्थित  गंगानगर  जिला  जासूसी  और  हेरोइन
 आदि  की  तस्करी  सहित  आतंकवादी  गतिविंधियों  तथा  अन्य  अपराधों  का  नया  केन्द्र  बनता  जा

 रहा

 यदि  तो  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  इस  सीमा  को  मजबूत  करने  के  लिए
 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 +  पिछले  छह  म।ह  के  दोरान  भारत-पाक  सीमा  पर  हमारी  सेनाओं  द्वारा

 पाकिस्तान  की  ओर  से  आने  वाले  कितने  घुसपैठियों  को  मारा  गया  है  और  उनमें  से  कितने
 तीय  थे  तथा  उनसे  हथियारों  समेत  बरामद  सामान  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 कच्छ  से  लगने  वाली  पाक-सीमा  पर  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  सुरक्षा  को
 मजबूत  बनाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?  है  पर

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य
 मंन्त्री  पी०  :  और  जबकि  सरकार  को  भारत-प।किस्तान  सीमा  में  से

 छ  घंसयेठ  तथा  तंस्करी  होने  की  जानकारी  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  राजस्थान  भें
 शंगानगर  जिलों  आतंकवादी  गतिविधियों  तथा  अन्य  अपराधों  का  केन्द्र  बन  रहा  है  ।

 .  1988  से  तक  की  अवधि  के  भारत-पाकिस्तान  सीमा
 पर  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  पाकिस्तान  से  आए  165  घुसपैठिये  मारे  गए  ।  मारे  गए  व्यक्तियों  क्री
 राष्ट्रीयता  को  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  है  भारत  पाकिर  तन  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा
 पकड़े  गए  हथियार  तथा  गोली-बारूद  समेत  सामान  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  प्रस्तुत  है  ।
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 IST फऊ/झ/़  ख  ख

 वि  कर  क्षेत्र  में  सीमा  सुरक्षा  बल  को  सुहण  किया  गया  है  तथा  भारत-पाकिस्तान
 सीमा  पर  और  सीमा  निरीक्षण  चौकी  अत्याधुनिक  गस्त  के  लिए
 इत्यादि  जेसी  मूल  आवश्यकताओं  की  व्यवस्था  की  गई

 विवरण

 सुरक्षा  से  पकड़  तक  की  अवधि  के  दौरान  भारत  पाकिस्तान  सीमा
 पर  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  पकड़ें  गए  हथियार  तथा  गोली  बारूद  ।

 त  हथियार
 रा

 --  (7  ए०  राइफलों

 न  तर  गोली  _--  4344  राउंड

 2.  88  से  कि»  तक  की  अवधि  के  दोरान  भारत-पाकिस्तान  सीमा
 पर  सीमा  सुरक्षा  बलों  द्वारा  पकड़े  गए  सामान  का  ब्यौरा  ।

 अवधि  -  पकड़ा  गया  सामान  मल्य

 जुलाई  से  88  32.435  कि०  ग्रा०  सोना  2,92,01,500.00  रु०
 378  कि०  ग्रा०  हे रोइन

 ।  282.990  कि०  ब्रा०  घरस
 28  कि०  ग्रा०  पापी  हस्क
 2  कि०  ग्रा०  अफीम
 अन्य  सामान  रु०

 जनबरी  से  फर०  88
 पापी

 76.805  कि०  ग्रा०  सोना  दर्शाया गया है  रु० |
 600  कि०  ग्रा०  हेरोइन
 “05  ग्राम  अफीम

 !

 अन्य  सामान
 संख्या  कार्यात्वयन  रु०

 चरस  और  पापी  हस्क  इत्यादि  का  मूल्य  नहीं  दर्शाया  गया  है  क्योंकि  इस  सार्मान
 को  नष्ट  कर  दिया  जाता

 राष्ट्रीय
 पर्यटन  समिति  की  सिफारिशों  का  कार्यान्वयन

 8495.  श्री  एस०  एस  गुरड्डो  :
 श्री  भ्रांतिलाल  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या श्री मोहम्मद युनूस की अध्यक्षता वाली राब्ट्रीय पयंटन समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया



 लिखित  उत्तर  है  1989

 यदि  तो  किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  गया  और  किन्हें  अस्वीकार  किया
 और

 इन्हें  अस्वीकार  किए  जाने  के  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वो०  :

 से  राष्ट्रीय  पर्यटन  समिति  ने  अगले  कुछ  दशकों  के  दौरान  देश  में  पर्यटन  क  विकास  करने
 के  लिग्रे  नीति  सम्बन्धी  एक  विस्तृत  रूप  रेखा  प्रस्तुत  की  इसमें  पयंटन  क्षेत्र  में  गेर-सरकारी

 पूजी-निवेश  को  आकर्षित  करने  के  लिये  एक  मुश्त  जन-शक्ति  संसाधनों  का  विकास
 करने  के  लिये  परिस्थिति  और  पर्यावरण  को  क्षति  पहुंचाए  बिना  पर्यटन  का  विकास
 करने  के  आदि  शामिल  सरकांर  ने  इन  सिफारिशों  पर  विंचार  किया  है  तथा  सामान्यतः

 इन्हें  स्वीकार  भी  कर  लिया  स्वीकार/कार्यान्वित  की  गई  कुछ  विशिष्ट  सिफारिशें  इस  भू
 प्रकार  हैं  :

 (i)  उद्योगों  की ऋण  सम्बन्ध  आवश्यकताओं  को  प्रा  करने  के  लिये  पर्यटन  वित्त  धर

 (7)  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यंटन  विकास  सहायता  नामक  एक  स्कीम  शुरू
 करना  ।

 विदेशी  मुद्रा  आय  पर  ब्याज  में  छूट  ।

 (४)  ।,  2  और  3  स्टार  भ्रंणी  के  होटलों  को  मंजूर  किए  गए  ऋणों  पर  उच्चतर  दर
 पर  ब्याज  इमदाद  ।

 (५)  विदेशी  मुद्रा  नई  जारी  पूजी  के  लिये  इक्विटी  शेयसं  में  पूंजी-निवेश  और

 पर्यटन  परियोजनाभों  में  पुनननिवेश  में  आय-कर  रियायत

 Y|
 &  नग

 को  ठेल॑  थ्ल  जंसी  अनिवार्य होटल  और  यात्रा  उद्योग  को  एलपी  आदि  अनिवायं

 सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  लिए  तरजी  ही  व्यवहार  ।  |

 (५४)  भारत  के  लिये  चार्टर  यातायात  के  संबंध  में  एक  उदार  नीति  अपनाना  ।

 विदेशी  पर्यटकों  के  साथ  एयरलाइन  आरक्षण  संबंध  में  तरजीही  व्यवहार  ।

 (४)  सभी  चार  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  पूर्व-प्रदत्त  टेक्सी  सेवा  का  विस्तार
 करना  ।

 (x)  प्रवासन  अधिकारियों  के  लिये  अलग  से  एक  संवर्ग  स्थापित  करना  ।

 (2४)  राष्ट्रीय  छवि  निर्माण  और  विपणन  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  सभी  महत्वपूर्ण
 विदेशी  माक्षिट  में  प्रचार  अभियान  तेज  करना  ।  के

 (xii)  क्राफ्ट  और  डिप्लोमा  दोनों  स्तरों  पर  पयंटन  सम्बन्धी  कार्यकलापों  के  लिये  प्रशिक्षण
 क्षमता  में  वृद्धि  ।

 का
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 प्रशिक्षण  क्षमता  में  आघुनिकीकरण  और  पराठ्यचर्या  में  संशोधन  द्वारा  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  में  गुणात्मक  सुधार  ।

 (xiv)  होटल  द्वारा  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  प्रयोग  के  तौर  पर  अपनाना  ।

 (xv)  पर्यटन  पर  प्रबन्ध  विकास  कार्यक्रम  शुरू  करना  ।

 पर्यटकों  को  अधतन  सचना  से  वा  मरे  या  कराने  के  लिए  पर्यटन  सूचना  नेटवर्क  की
 स्थापना  ।

 (wii)  पर्यटन  आधार-संरचना  का  विकास  करने  और  परिस्थिति  तथा  पर्यावरण  अवनयन
 पर  सुनिश्चित  करने  के  लिये  मास्टर  प्लान  तैथार  करना  ।

 सरकार  ने  किसी  भी  सिफारिश  को  अभी  तक  अस्वीकार  नहीं  किया  हालांकि  कुछ
 सिफारिशों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  अजांभी  भी  की  विभिन्‍न  स्तरों  पर  चकी  जा  रही

 पर्यटन  विकास  दर

 8496.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  यन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  पर्यटन  विकास  दर  थाईलैंड  और  इण्डोनेशिया  जैसे  अन्य  देशों

 की  तुलना  में  अब्र  भी  कम  है

 वर्ष  1988  के  दोरान  कितने  पर्यटक  भारत  आये  और  इस  अवधि  के  दौरान  अन्य

 एशियाई  देशों  में  आये  पर्यटनों  की  संख्या  के  तुलनात्मक  आंकड़े  कया

 क्‍या  अन्य  देशों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिये  पयंटन  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  कोई
 नई  नीति  अपनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संब्ंधी

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  शिवराज  बो०  :

 रा

 और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  और  चीन  थाईलेण्ड  तथा  इण्डोनेशिया  देशों  में  पर्यटक
 आगमनों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :--

 पर्यटक  आगनन  (“000)  ह  प्रतिशत  अन्तर

 1986 1987  1988  1986/85  1987-86  1988/87

 भारत  1451  1484  1591  15°5  2'3  72

 चीन  1482  1728  1561  (1)  82  16°6  56
 थाइलेण्ड  2818  3483  4000  (2)  15°6  23°6  14°8

 इण्डोनेशिया  825  1060  1286  101  28°5  21°3

 (1)  जनवरी-अक्टूबर  के  आंकड़े
 (2)  अनुमानि  दि
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 चीन  के  आगमन  संबंधी  आंकड़ों  में  हांग  आदि  से  आए  एथनिक  अ॑
 चीनी  शामिल  इण्डोनेशिया  और  थाईलंण्ड  के  मामले  में  पयंटकों  के  ठहरने  की  औसत  अवधि

 लगभग  12'7  रात  और  61  रात  जबकि  भारत  के  मामले  में  यह  अवधि  लगभग  30
 दिन  है  ।

 और  :  सरकारी  ने  गैर-स  रका  र  क्षेत्र  में  पयंटन  आधार-सं  र  बना  का  विकास  करने
 के  लिए  एक  नई  नीति  पहले  से  अपनाई  हुई  है  जिसके  अन्तर्गत  आसान  ब्याज  कर

 आदि  जैसे  अनेक  प्रोत्साहन  मुहैया  कराए  जाते  इसके  सरकार  ने  संभावित
 विदेशी  बाजारों  में  प्रचार  अभियान  को  भी  तेज  किया  है  ।

 जनजातियों  के  लोगों  के  लिए  विकास  योजनायें  > हु

 8497.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लोगो ंके  विकास  के  विभिन्‍न  पहलूओं
 का  कोई  विस्तृत  अध्ययन  किया

 यदि  तो  सातवीं  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  किये  गए  विभिन्‍न
 विकासात्मक  उपायों  और  जन-जातियों  के  लोगों  की  सामाजिक़-आर्थिक्र  स्थिति  में  हुए  वास्तविक

 सुधार  का  म्‌ख्य  ब्यौरा  क्या

 जनजातिथों  के  लोगों  की  मुख्य  समस्याएं  क्‍या  और

 इन  समस्याओं  को  दर  करने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  सुमति  :  हाँ  ।  अनुसूचित  जनजातियों
 के  विकास  के  विभिन्‍न  पहलुओं  को  शामिल  करते  हुए  माइ  क्रोस्तर  पर  कछ  विस्तृत  अध्ययन  किए

 फ

 गये  हैं  ॥  च्ज

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिये
 आदिवासी  उप  योजना  नीति  म्‌ख्य  साधन  रहा  है  ।-  इस  नीति  के  अन्तगंत  आदिवासी  क्षेत्र  विकास
 तथा  विकास  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के माध्यम  से  आदिवासी  लोगों  के  विकास  दोनों  पर  जोर  दिया
 गया  है  ।  उनमें  से  मुख्यतः  ग्रामीण  लघु  कृत्रिम

 लघु  उद्योग  इत्यादि  जैसे  क्षेत्र  में  परिवारोन्मुखी  आथिक  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  40  लःख  आदिवासी  परिवारों  की  सहायता  के  लक्ष्य  की  तुलना  में

 पहले  चार  वर्षों  के  दौरान  41.5  ल!ख  परिव  रं  को  ञ  थिक  रूप  से  सहायता  दी  गई  ॥

 आदिवासियों  की  मुख्य  समस्याएँ  निम्न  हैं  :--

 (3)  मुख्य  परियोजनाओं  का  विस्थापन  :--

 (४)  उनके  उत्पाद  का  विपणन  तथा

 (४)  भूमि  हस्तान्तरण
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 विकास  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  विस्थापित  आदिवासियों  के  संपूर्ण  सामाजिक
 आशिक  पुनर्वास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  नीति  प्रारूप  तैयार  किया

 है  जो  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचाराधीन  है  ।

 (ii)  आदिवासियों  को  उनके  उत्पाद  के  विपणन  में  सहायता  देने  के  लिए  भारत  सरकार
 ने  आदिवासी  उत्पादों  से  संबंधित  राज्य  संघों/निगमों  के  निकट  सहयोग  से  विपणन  के  लिये  नीतियों
 की  योजना  आयोजित  विकास  करने  के  लिए  भारतीय  आदिवासी  विपणन  विकास

 लिमिटिड  की  स्थापना  की  है  ।

 (४४)  तमिलनाडु  को  छोड़कर  आदिवासी  उप  गोजना  के  अन्तगंत  सभी  राज्यों  ने  भूमि
 कानून  बनाए  हुए  चूंकि  भूमि  का  सम्बन्ध  सीधे  राज्य  सरकारों  से  इसलिए  राज्यों  को
 समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  यदि  कोई  को  दूर  करने  के  लिये  भूमि  कानूनों
 की  समीक्षा  करें  और  आदिवासी  भूमि  का  और  आगे  हस्तान्तरण  को  रोकने  के  लिए  न  केवल
 प्रभावी  उपाय  करें  अधितु  आदिवासियों  को  हस्तान्तरित  भूमि  को  वास्तविक  रूप  से  वापिस  करवाने
 के  लिए  भी  शीघ्र  कारंवाई  करें  ।

 उड़ीसा  में  वन्य  जीवन  पर्यटन  स्थल  का  विकास

 8498.  श्री  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :

 वर्ष  1988-89
 के

 दौरान  उड़ीसा  में  वन्य  जीव  पर्यटन  स्थलों  के  विकास  के  लिये

 क्या  कदम  उठाए  गये

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  उड़ीसा  में  वन्य  जीव  पयेटर्न  स्थलों  के  विकास  के  लिए
 कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  और  राज्य  सरकार  द्वारा  उक्त  वर्ष  के  दौरान  इस  कायंक्रम  के

 अन्तगंत  कितनी  धनराशि  खचं  की  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  उड़ीसा  में  वन्य  जीव  पर्यटन  के  विकास  के  कितनी

 घनराशि  मंजूर  की  गई  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्थ  टन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :

 से  देश  तथा  विदेश  से  अधिक  पयुंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  विभाग  का  संवर्धन

 यान  वन्य  जीव  पर्यटन  को  उजागर  करता  है  परन्तु  किसी  एक  राज्य  का  इन  कायंकलापों  के  लिए
 विशेष  उल्लेख  नहीं  करता  ।  वर्ष  1988-89  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने  उड़ीसः  में  वन्य  जीव  संबंधी

 स्करीनों  के  लिये  कोई  राशि  स्वीकृत  नहीं  की  केन्द्र  सरकार  वन्य  जीव  पर्यटन  सहित  किसी  भी

 प्रकार  के  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को  उनके  परस्पर  प्राथमिकताओं

 और  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  स्वीकृत  करती  है  ।

 हु  129



 लिखित  उत्तर  8  1989
 ह  _“  |ਂ  0  ररररररर्ं  “खपए::प्पएरफप"प/भत0६््रेए

 राज्यों  के  ब्राधिक  योजना  प्ररिव्यय  में  कमी

 8499.  श्री  शरद  दिधे  :  क्‍या  योजना  मन्‍्त्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  राज्यों  और  ब्राधिक योजना  में  राज्यों  के  वाधिक  योजना  परिव्यय  में  कोई
 कमी  रह  चुकि  राज्यों  ने  संसाधनों  की  कमी  के  बावजूद  अपना  योजना  परिव्ययों  का
 विस्तार  किया  और

 यदि  तो  ऐसी  कमी  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  सिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 ।  ५
 सोलंको

 कर
 योजना  मन्‍्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्‍्त्रो  माधव  सिह  ):  राज्यों  की

 योजनाओं  को  अनुमानित  संसाधनों  के  आघ्वलार  पर  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  वाषिक  योजना

 दित  परिव्यय  के
 मुकाबले  योजना  व्यय  में  कमी  होने  की  संभावना  वाषिक  योजना  1989-90

 सम्बन्धी  क्रियान्वयन  अभी  प्रारम्भ  किया  गया  है  और  इस  प्रावस्था  में  अनूमोदित  परिव्ययों  के

 मुक।बले  योजना  व्यय  में  संभावित  कमी  का  उल्लेख  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 1988-89  के  दौरान  योजना  व्यय  में  कमी  का  मूख्य  कारण  मूल  अनुमार्नों  के

 मुकाबले
 राज्यों

 के  निजी  संझोघधनों  में  कमी  का  होना  और  जिसके  कारण  वर्ष  1988-89  के
 लिये  ऐसे  राज्यों  की  वा(उक  योजनाओं  में  कटौती  करते  हुए  संशो्वन  किया  गया  है  ।  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों  के  मन  में  यह  बंठाया  गया  है  कि  वे  कराधार  व्यापक  कर  दरों  को
 संगत  व्यथ  में  किफायत  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  काय॑निष्पादन  में  सुधार

 अपने  संसाधनों  ने  सुघार  लाए  ।

 विवरण

 राज्य  अनुमोदित  संभावित  व्यय/संशो  ब्त  प्रतिशतता  विभेद

 परिव्यय  अनुमोदित  परिव्यय७
 1  ह॒  2  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  1250.00  1252.29  (+)  0.18

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  126.00  128.21  (+)  1.75

 3.  असम  610.00  514.25  (--)  15.70

 4.  बिहार  1600.00  1200.00  (--)  25.00

 5.  गोआ  92.00  99.31  (+)  7.95

 6.  गुजरात  1275.00  1075.00  (--)  15.69

 7.  हरियाणा  600.00  535.00  (--)  10.83
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 1  2  3  4

 8.  हि  प्रदेश  260.00  260.00  _

 9.  जम्मू  व  कश्म०  450.00  440.16  (--)  2.19

 10.  कर्नाटक  900.00  800.00  (--)  11.11

 11.  केरल  500.00  425.00  (--)  15.00

 12.  मध्य  प्रदेश  1702.00
 '

 1762.41  (+)  3.55

 13.  महाराष्ट्र  2430.00  2226.93  8.36

 14.  माणिपुर  122.50  122.50  --+

 15.  भेघालय  130.00  130.00
 -

 --

 16.  मिजोरम  85.00  85.00  _

 17.  नागालंण्ड  110.00  110.00  --

 18.  उड़ीसा  835.00  742.23  (--)  11.11

 19.  पंजाब  700.00  700.00  --

 20.  राजस्थान  710.00  648.50  (--)  8.66

 21.  सिक्किम  63.00  61.06  (--)  3.05

 22.  तमिलनाडु  1457.00  1201.93  (--)  17.51

 23.  त्रिपुरा  144.00  149.70  (+)  3.96

 24.  उत्तर  प्रदेश  2540.00  2234.79  (--)  12.02

 25.  प०  बंगाल  951.00  951.00  --

 जोड़  (25  "19642.50  17855.29  (-)  9.10

 *वे  राज्य  जिन्होंने  संभावित  व्यय
 को  देखते  हुए  जँसा  कि  उक्त  कालम  3  में  दर्शाणा  गया

 अपने  परिव्यय  में  संशोधन  करा  लिया  है  ।

 1989  में  बड़े  भकम्पों  के  आने  को  संभावना

 8500.  श्री  शरद  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  वैज्ञानिकों  के  अनुसार  अप्रेल  में  भारत  तिब्बत

 और  चीन  आदि  क्षेत्र  में  बढ़े  भूकम्प  आने  की  संम्भावना  है  कि  ।  1989  के

 आफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  पूर्ण  सावधानी  अपनाने  का  विचार  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलैक्ट्रानिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  :  जी  हां  ।  इस

 तरह  की  खबरें  समाचार-पत्रों  में
 छती  लेकित  मौजूदा  ज्ञान  के  अनुसार  भूकम्प  का  पूर्वानुमान

 लगाना  संभव  नहीं
 हो  पाया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रक्षेपास्त्र  छोड़ने  के  लिए  तैयारियां

 8501.  श्री  शरद  विधे  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  लम्बी  दूरी  तक  मार  करने  वाले  को

 पुर  से  परीक्षण  स्वरूप  छोड़ने  संबंधी  तेयारियां  पूरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  क्या  इन  तंयारियों  में  ऐसी  कोई  योजना  भी  शामिल  है  जिसके  अंतगंत

 चाँदीपुर  में  और  इसके  चारो  ओर  गांवों  को  अस्थायी  रूप  से  खाली  कराया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  ग्रामवासी  अस्थाई  रुप  से  विस्थापित  होने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  और  इसके  बदले

 स्थाई  विस्थापन  हेतु  मआवजे  की  मांग  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय  है
 ?

 रक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  हां

 और  हां  ।  प्रज्ञेपास्त्र  को  छोड़े  जाने के  स्थान  के  चारों  और  3.5

 कि०  मी०  परिक्षेत्र  के  सरक्षा  क्षेत्र  इस  प्रक्षेपास्त्र  को  छोड़  जाने  वाले  दिन  कुछ  घण्टों  के  लिए
 स्थानोय  अबादी  को  इस  क्षेत्र  के  बाहर  स्थापित  कंपों  में  स्थाई  रुप  से  स्थानांतारत  करने  की  एक
 योजना  बनाई  गई  है  ।  प्रभावित  लोगों  को  पर्याप्त  मुआवजा  दिया  जाता  प्रत्येक  व्यस्क  को

 और  ।2  वर्ष  या  उससे  नोचे  की  आयु  क्े  प्रत्येक  बच्चे  को  की  दर  से  अदायगी

 की  जाती  कंम्प  के  स्थानों  में  पीने  के  पर्याप्त  स्वास्थय  सुविधा  और  मनोरंजन  आदि  के

 लिए  भी  प्रावधान  रखे  गए

 स्थानीय  लोगों  सुरक्षा  क्षेत्र  से  स्थायी  रुप  से  उनको  विस्थाधित  करने  के  लिए
 कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रक्षा  अनुसंधान  वेज्ञानिकों  को  भर्तो  क ेलिए  अलग  भर्ता  एजेंसी

 8502.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  रक्षा  संगठनों  में  वेज्ञानिकों  की  भर्ती  के  लिए  संघ  लोक

 आयोग/राज्य  लोक  सेवा  अशयोग  के  अतिरिक्त  एक  अलग  भर्ती  एजेंसी  स्थापित  करने  का
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 यदि  तो  क्या  इस  एजेंसी  का  सृजन  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चणद्र  और  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  में

 वैज्ञानिकों/शिल्प  वैज्ञानिकों  की  भर्ती  करने  और  पदोन्नति  करने  के  लिए  1985  में  रक्षा

 अनुसंघान  और  विकास  संगठन  में  भर्ती  तथा  मूल्यांकन  केन्द्र  नामक  एक  अलग  एवं  स्वतंत्र  एकक
 स्थापित  किया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हथियारों  और  उपकरणों  को  मरम्मत  के

 8503.  श्री  कमला  प्रसाद  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हथियारों  और  उपकरणों  की  मरम्मत  की  जाती  है  ताकि  उनकी  नई  खरीद  कम
 से  कम  की  जा

 क्या इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  पाणिग्रही )

 जी  |

 और  प्लेटफार्मों  और  हथियार-प्रणालियों  के  पूरी  मरम्मत  तथा

 उन्हें  अद्यतन  वनाने  की  व्यव  |  समीक्षा  की  जाती  है  और  जब  कभी  ऐसी  प्रक्रिया

 की  आवश्यकता  होती
 है  तो  उचित  कारंवाई  की  जार्त  प्रणालियों  की  जटिलता  और  उनमें

 प्रकार  की  विभिन्‍नता  होने  के  कारण  उपस्करों  की  समस्त  श्रेणी  के  लिए  एकल  अध्ययन

 व्यवहायं  नहीं  है  ।

 भारत  हैवो  इले  क्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  तोपों  का  निर्माण

 8504.  श्री  दिनेश  गोस्वामी  :

 श्री  बलवन्त  सिह  राम्‌वालिया  :  क्‍या  रक्षा  मनन्‍्त्री  भारत  हैबी  इले  क्ट्रिकल्स
 टेड  में  155  मिलीमीटर  तोपों  के  निर्माण  के  बरे  में  27  1989  के  प्रश्न  संख्या
 360  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  ८ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोफोसं  तोथों  के  निर्माण  के  लिए  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि+िटेड  की  पेशकश

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  अतिरिक्त  सूचना  इस  बीच  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  यह  सूचना  कब  प्राप्त  हुई

 क्‍या  सरकार  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  कर  रही  और
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 सरकार  का  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  इसकी  मन्जूरी  कब  तक  दिए  जाने
 का  विचार  है  ?

 है

 रक्षा  सन्‍्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  से
 अतिरिक्त  सूचना  13  को

 प्राप्त  हुई  अन्य  संभावित  एजेंसियों  के  ही साथ  भारत

 हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  की  भी  जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  स्तर
 पर  यह  बताना  संभव

 नहीं  है  कि  जांच  कब  तक  पूरी  होगी  और  निर्माण  करने  वाली  एजेंसी  का  चयन  अन्तिम  रूप  से
 कब  तक  होगा  ।  नि

 भुवनेश्वर  में  भारतोय  सूचना  प्रोद्योगिकी  संस्थान  स्थाफ्ति  करता  -

 [  अनु  बाद  |  न  9
 8505.  श्री  जितामणि  जेना  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भुवनेश्वर

 में  भारती  सूचना  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  का  कायं  किस  चरण  में  है  तथा  यह  काय॑  :

 कब  तक  परा  हो  जायेगा  ?

 विज्ञान  और  प्रौशेगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  महाससगर  विकास  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  भारतीय

 चना  प्रौद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  करने  की  दिशा  में  आरम्भिक  मल  कार्य  कर  लिये  गये  हैं  ।
 भारतीय  सचना  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  की  स्थापना  में  अन्तग्रस्त  भारी  मात्रा  में  प्‌  जी

 तथा  सुविचारित  दिशा-निर्देश  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इलेक्ट्रानिकी
 विभाग  ने  सूचना-विज्ञान  के  कार्यान्वयन  और  अनुप्रयोग  तथा  संबंधित  शाखाओं  के  क्षेत्र
 से  जड़े  विभिन्‍न  व्यक्तियों  से  इन  संस्थानों  के  भौगोलिक  स्थिति  तथा  प्रशासन
 के  संबंध  में  उनके  विचार  आमन्त्रित  किये  भ्रे  । उनके  की  इस  समय  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इन  संस्थानों  के  लक्ष्यों  के  लिये  केन्द्राभियुखी  विचार  विकसित  करने  के  उद्देश्य  से  इलेक्ट्रानिकी
 विभाग  ने  एक  कार्यशाला  का  अयोजन  किया  जिसमें  संस्थानों  की  स्थापना  से  संबंधित  विभिन्न

 पहलुओं  पर  भी  विचार-विमशें  किया  गया  ।  इन  सभी  सिफारिशों  ,  की  ओर  आगे  जांच  की  जाਂ

 रही

 बहुमं  जिली  इमारतों  में  आग  से  बचाव  सम्बन्धी  सुरक्षोपाय

 8506.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :
 श्री  धर्मपाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  8  को  कन,ट  प्लेस  स्थित  बिल्डिग  में  आग  दुषघंटना
 हुई

 धसके  परिणामस्वरूप  जान  और  माल  की  कितनी  क्षत्रि

 आग  लगने  के  कारण  क्‍या  और

 सरंकार  द्वारा  राजधानी  की  बहुम  जिली  इमारतों  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  की

 सुरक्षा  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 0।
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 -..  गृह  भन्‍्त्रासय  में  राज्य  मनत्री  सम्तोव  मोहन  :  श्री  मान  ।

 जान  की  कोई  क्षति  नहीं  हुई  लेकिन  सम्पत्ति  का  नुकसान  लगभग  50,000  रुपये

 का  हुआ  है  ।

 )  आग  लगने  के  कारणों  का  अभी  तक  पता  नहीं  चल  सका  है  ।

 1983  से  पूर्ण  निर्मित  भवनों  के  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  अग्नि  शशन  भौर  अग्नि  सुरक्षा
 अधिनियम  1986  और  तदधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अन्तर्गत  दोषी  भवन  स्वामियों/अधिभोगियों
 के  विरुद्ध  ।2  आवश्यक  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  को  करने  के  लिये  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।  एकीकृत
 अवन  उप-नियमों  को  अधिसचित  किए  जाने  के  बाद  निर्मित  भवनों  के  संब्रंध  में  अधिभोगी  प्रमाण

 पत्र  पत्र  तभी  जारी  करने  की  व्यवस्था  की  गयी  जब  मुख्य  अग्नि  शमन  अ  घधिकारी  किए  गए  अग्नि

 शगन  उपायों  की  व्यवस्था  का  सत्यापन  कर  ले  ।

 पुणे  और  होशियारपुर  जिले  में  भारतीय  वायुसेना  के  विमान  दुघंटनाग्रस्त  होना

 85  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :
 श्री  धर्मपाल  सिह  सल्िक  :

 श्री  मोहम्मद  महकून  अलो  खाँ  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल
 ही  में  पुणे  के  निकट  तया  होशियारपुर  जिले  में  भारतीय

 वायुसेना  के  विमान  गुर  टनाग्रस्त  हुए
 ह

 यदि  तो  प्रत्येक  विमान  दुर्घटना  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  और  कितने  घायल

 अनुमानतः  कितनी  संपत्ति  की  ह।नि  हुई  और  बैठाई  गई  जांच  समिति का  ब्यौरा  क्‍या

 विमान  दुघंटनाओं  के  क्या  कारण  और

 प्रत्येक  विमान  दुघंटना  में  पीड़ित  व्यक्तियों  को  कितनी  मुआवजा  दिय्रा  गया  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :

 हां  ।

 पुणे
 के  नजदीक  हुई  विमान  दर्घटनता  में  भारतीय  वायसेता  के  दो  अफसर

 और  मरे  गये  ।  भारतीय  वायुसेदा  का  अफसर  होशियारपुर  जिले  में
 विमान  दुषंटना  में  मारा  गया  ।  अन्य  किसी  व्यक्ति  को  न  तो  कोई  चोट  आई  और  न  किसी  की

 मृत्यु  हुई  ।

 और  पुणे  के  नजदीक  हुई  विमान  के  कारण  खड़ी  फसलों  और  भूमि
 को  हुई  क्षति  का  अनुमान  48,000/-  रुपए  गया  है  ।  जांच  अदालत  की  रिपोर्ट  उपछब्ध
 के  पश्चात  ही  दूसरी  ते  विमान  दुर्घटना  के  कारण  सिविलियन  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  की  खात्रा
 का  चल  रुकेगा  ।  पुणे  के  नजदीक  हुई  विमान  दुघंटना  तकनीकी  खराबी  के  कारण  हुई  ।  दूसरी
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 विनान  दुर्वंठता  के  वास्तविक  कारण  का  जांच  अदालत  की  के  पूरा  होने  के  पश्चात  ही  ५

 चलेगा  ।  जांच  अदालत  के  निष्कर्ष  और  सिफारिशें  गोपनीय  होंगी  और  इन्हें  लोकहित  में  प्रकट

 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 जांच  अदालत  की रिपोर्ट  के  पश्चात  ही  सिविलियनों  को  उनकी  सम्पत्ति  को  हुई
 क्षति  के  लिए  मुआवजा  दिया  ज/येगा  ।  भारतीय  वायुसेना  के  म।रे  गये  अफसरों के  मामले  में
 ग्रहपूवंक  अदायगी  उपदान  और  परिवार  पेंशन  ते  लाभ  नियमानुसार  दिए
 जाएं गे  ।

 हु

 खाड़ो  के  देशों  और  त्रिवेन्द्रम  क ेबोच  यातायात

 8508.  श्री  बी०  बशीर  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  है

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विगत  समय  में  एयर  इ  डिया  द्वारा  खड़ी  के  देशों  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच
 यात  संभावनाओं  के  बारे  में  कोई  अध्ययन/सर्वेक्षण  कराया  गया

 उनके  निष्कर्ष  फॉरशी  क्या  था

 इन  सिफारिशों/निष्कर्षों  पर  अब  तक  क्‍या  कायंवाही  की  गई

 क्‍या  खाड़ी  और  त्रिवेन्दम  के  बीच  विमान  सेवा  में  बृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और  >

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सम्त्रालय  के  राज्य  सन्‍त्रो  शिवराज  बो०  :
 हाल  ही  पें  एयर  इ  डिया  द्वारा  गल्फ  त्रिवेन्द्रम  के  सम्बन्ध  में  कोई  क्षेत्रीय  मार्केट  सर्वेक्षण  नहीं
 किया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नहीं  ।

 क्‍योंकि  इस  समय  लगाई  गई  क्षमता  मांग  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझी
 ज-ती  इस  लिए  उड़ानों  की  संख्या  में  बृद्धि  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  है  |  तथापि

 एयर  इ  डिया  मार्कट  की  घटनाओं  पर  निगरानी  रखती  है  और  यदि  अविश्यक  समझा  गया  तो
 अतिरिक्त  उड़ानें  परिचालित  की  जाएगी  ।

 नागर  विमानन के  क्षेत्र  मे ंभारत  और  अमरीका  का  समझौता

 8509.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :

 श्रोमतो  बसवराजेश्वरी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपः  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारत  और  अमरीका ने  दोनों  देशों  के बीच  विमान  सेवाओं  को  वढ़ाने  संबंधी
 समझौते  को  अंतिम  रूथ  दे  दिया

 यदि  तो  समझौते  का  ब्यौरा  क्या  है  और  सहयोग  के  पहलू  क्या  और

 इस  समय  दोनों  देशों  के
 बीच  विमान  सेवाएं  किन-किन  स्थानों  से  चलती  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज  वो०  :
 और  हां  ।  27-29  1989  को  वाशिग टन  में  विमान  वार्ताओं  के  अंतिप्त  दौर

 के  निम्नेलिंखित  निर्णय  लिये  गये  थे  :--

 (  एअर  इ  डिया  $  विष्य  में  शिकागो  तक  उड़ान  कर  सकती  है  ।

 (2)  आंकड़ों  के  आदान-प्रदान  के  एक  संशोधित  प्रारुप  पर  सहमति  हुई  ।

 (3)  भाड़ा  अनुसूची  से  संबंधित  संशोधन  पर  भी  सहमति  की

 जबकि  एयर  इ  डिया  यू०  एल०  ए०  में
 न्‍्यूयाक  के  लिये  परिचालन  करती  पनऐम

 नामक  अमरीकी  विमान  कम्पनी  दिल्‍ली  और  बम्बई  के  लिए  परिचालन  करती  है  ।

 कन्नोर  में  फोर्ट  मंदान  को  सुरक्षा

 श्री  मुल्लापल्लों  रामचम्ब्रन  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  केरल  से  कोई  ऐसा  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  फोर्ट

 मैदान  की  सुरक्षा/परिरक्षण
 के  अनुरोध  किया  गया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  अनुरोध  में  बताए  गए  विषय  की  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  जांच  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 उनके  निष्कर्ष  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  जांच  अधिकारियों  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  से  पहले  कन्नोर  की  जनता  के

 प्रतिनिधियों  क ेसाथ  इस  विषय  पर  बातचीत  की  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  अंतिम  रूप  से  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  इस  सम्बन्ध  में  प्राप्त  कई  अभ्य|वेदनों
 की  जाच  की  गई  ओर  स्थान  का  निरीक्षण  भी  किया  यह  पाया  गया  कि  वर्तमान  स्थल

 केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  करने  के  लिये  सबसे  उपयुक्त

 “]
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 विमान  दुघंटना  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  मुआवजा

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूर्पा

 विमान  दुर्घेटन  में  मारे  गए  व्यक्तियों
 के

 रिवारों  को  वारसा  कन्वेन्शन  हेग  प्रोटो
 गंटेमाला  कन्वेन्शन  के  अन्तगंत  अंतर्राष्ट्रीय  अधिसूचनाओं  और  भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष

 1973  और  1980  में  जारी  की  गई  अधिसूचनाओं  के  अनुसार  मुआवजे  की  कितनी  धनराशि  का

 भुगतान  किया

 क्‍या  मुआवजे  को  धनराशि  में  वृद्धि  करने  की  मांग  की  गई  और नै

 .  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :
 प्रत्येक  यात्री  क ेलिए  विमान  वाहक  की  दायित्व  सीमा  इस  प्रकार

 (1)  वारसा  अभिसमय  1929  :  1,25,000  फ्रैक  के  अन्तगंत

 (2)  हेग  प्रोटोकोल  1955  के  अन्तगंत  2,50,000  एक

 (3)  ग्वाटेम:ला  सिटी  प्रोटोकोल  1971  के  अन्तगंत  :  15,00,000  फ्रँक  शर्तों
 के  अधीन  अपेक्षित  संख्या  में  अनसमथ्थ नों  के  अभाव  में  लागू  नहीं  है  ।

 (4)  अन्तर्देशीय  वहन  पर  लागू  भारत  सरकार  की  अधिसूचनाओं  के  अन्तगंत  ।

 का०  आ०  186  दिनाक  30.3.73

 दुर्घटना  की  तारीख  को  यात्री  की  आयु  12  ब्ष  या  अधिक  होने  पर  1,00,000
 और  यात्री  की  आयु  12  वर्ष  से  कम  होने  पर  रुपये  50,000  ।

 का०  आ०  1885  दिनांक  5-7-80  :  ऊपर  में  दी  गई  सीमाओं  को  बढ़ाकर
 रु०  2,00,0  )0  और  रुपये  1,00,000  कर  दिया  गया

 (a)  और  हां  ।  सरकार  को  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  भारत  में  अन्तर्देशीय
 विमान  वाहकों के  लिए  मुआवजे  के  दायित्व  को  वतंमान  2  लाख  रुपए  और  एक  लाख  रुपये  से

 बढ़ाकर  क्रमशः  5  लाख  रुपये  और  2  रुपब्रे  कर  दिया  विचार-विमर्श  के  पश्चात
 सरकार  ने  निर्णयं  लिया  कि  मुआवजे  को  और  बढ़ाने  के  लिये  वतंमान  अधिसूचना  को  संशोधित  न॑
 किया  जाए  क्योंकि  इससे  छोटे  प्रवालक़ों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  सकता  यदि  कोई
 भी  विमान  कम्पनी  और  अधिक  मुआवजा  देना  चाहें  तो  वह्‌  इस  संबंध  में  निर्णय  लेने  में
 स्वतन्त्र  है  ।
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 विदेशी  पर्यटक  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 8512.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1982-83  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विदेशी  पर्यटकों  संबंधी
 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  तथा  वर्ष  1982-83  के  दौरान
 विदेशी  परयंटक  द्वारा  ज्यादातर  पसन्द  किए  गए  58  स्थान  कौन-कौन  से  हैं  और  वर्ष  1976-77
 के  दौरान  ऐसे  कौन-कौन  से  40  स्थान

 क्‍या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  का  पयंटन  विकास  ने  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  के

 अनुसार  पयंटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  प्राथमिकताओं  को  समायोजित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (3)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  भू

 नागर  विमानन  और  परयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  शिवराज  बी०  )
 हां  ।

 विदेशी  पर्यटक  सर्वक्षण  ae  की  मुख्य  सिफारिशें  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 भारत  को  न  केवल  अधिक  खच  करने  वाले  यात्रियों  को  आकर्षित  करना  है  बल्कि
 मितव्ययी  प्रवृत्ति  के  परिवार  समूहों  और  युवा  पर्यटकों  को  भी  आकर्षित  करना  है  ।

 (7)  बड़ी  संख्या  में  अपेक्षाकृत  समृद्ध  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  कारोबार  के
 अधिक  अवसर  मुहैया  कराने  तथा  बड़ी  संख्या  में  अन्तरोष्ट्रीय  बंठकों  तथा  सम्मेलनों
 के  आयोजन  के  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ;

 (४0)  और  अधिक  प्रीपेड  ग्रप  टू्स  आयोजित  करने  की  महती  आवश्यकता  है  ।

 पड़ोसी  देशों  से  और  अधिक  परयंटकों  को  आकर्षित  करना  तथा  स्वदेशी  पर्यटकों  को
 प्रोत्साहित  करना  महत्वपूर्ण  है  जो  विपरीत  मौसम  से  अधिक  प्रभावित  नहीं  होंगे
 तथा  मंदी  के  मौसम  में  अनुप्रक  यातायात  उपलब्ध  करायेंगे  ।

 (५)  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों  से  भारतीयों  के
 अतिरिक्त  एथनिक  समूहों  को  भारत  में

 बौद्ध  भग्नावशेषों  एवं  प्राकृतिक  तथा  सांस्कृतिक  आकषंणों  पर  लाने  के  प्रयास  किए
 जाने  चाहिए  ।

 (५7)  पड़ोसी  देशों  के  पयंटकों  तथा  स्वदेशी  पर्यटकों  को  सस्ता  स्व5छ*  आवास तथा  आइंबर

 रहित  पौष्टिक  भोजन  उपलब्ध  कराना  आवश्यक  यह  समृद्ध  देशों  के  बड़ी
 संख्या  में  उन  पर्यटकों के  लिए  भी  आवश्यक  है  जो  मितव्ययी प्रवृत्ति  के  युवा  पर्यटक

 सेवा-निवृत  व्यक्ति  हैं  तथा  मध्यम  बर्गीय  परिवार  समूहों  के  हैं  जो  आनन्द

 के  लिये  यात्रा  करते  हैं  ।
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 (VE)  भारत  ससृद्ध
 अवकाश[विलास

 आकर्ष को  दृष्टि  भारत  की  तरफ  और  अधिक

 इदकाण  पयग्ों  को  आकापत  करने  के  प्रयास  किए  जाने  रचा  हए्‌  ।  '  :

 (VILL)  कारक  जो  पयंटकों  को  परेशान  करते  यथा  जटिल  अप्रवासन  एवं  सीमाशुल्कਂ
 बेइमान  भारत  में  यात्रा  करने  हेतु  वायु  अथवा  रेल  बुकिंग  में
 ठहरने  के  स्थान  पर  आदि  को  यथासंभव  शीघ्रता  से  हटाया

 जाना

 1982-83  एवं  1976-77  के  दौरान  किये  गये  सर्वेक्षणों  के  अनुसार  विदेशी  पर्यटकों

 द्वारा  यात्रा  किए
 गए  स्थलों  के  नाम  संलग्न  और  दिए

 गए
 और  पर्यंटन  विकास  योजनाएं  बनाने  तथा  उनके  में  उपयुक्त

 रिशों  को  लागू  किया  गया  है  |  बजट  पर्यटकों  विशेषकर  पड़ोसी  देशों  के  बजट

 परयंटकों  एवं  स्वदेशी  पर्यटकों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिये  कम  कीमत  वाले  आवास  एककों
 के  विकासकके  कार्य  को  प्राथमिकता  प्रदान  की  गई  सॉँस्कृतिक  पययंटन  के  -  साथ-साथ  अवकाश

 साहसिक  सम्मेलनों  एवं  आदि  पर  भी  जोर  दिया  जा  रहा  अधिक

 पैकेज  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  भारत  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  चार्टर  फ्लाबटों  को

 उतारने  की  अनुमति  देने  हेतु  एक  उदार  नीति  अपनाई  गई  है  ,  वीसा  विनियमों  में  कुछ  सीमा  तक

 ढील  दी  गई  है  तथा  संभी  अ  तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  हवाई  अड्डा  सुविधा  सेवाओं  में  सुधार  किया
 गया  देश  में  पर्यंडश  आधार-संरचता  का  विकास  करने  के  लिये  गेर-सरकारी  निवेश  को

 आकर्षित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  बहुत
 से  प्रोत्साहन  भी  घोषित  किये  गये  है  ।  बोद्ध  ५  रिपथों  पर

 विदेशी  सहायता  से  आधार-संरचना  का  बिकास  करने  के  लिये  एक  विशेष  स्कीम  भी  शुरु  की
 गई

 1

 विदेशी  परयंटक  सर्वेक्षण  1982-83  के  अनुपतार  उन  स्थलों  के  नाम  जहां  विदेशीं  पयंटकों
 मे  कम  से  कम  एक  रात  बिताई  ।

 दिल्ली  जैसलमेर

 बंबई  लखनऊ

 मद्रास  शिमला

 आगरा  महाबलीपुरम
 '
 जयपुर  हरिद्वार

 वाराणसी  कन्याकुमारी

 कलकत्ता  पुष्कर

 बंगलौर  देहरादून
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 श्री  नगर

 गोआ

 मदुरे

 अमृतसर
 त्रिवेन्द्रम-कोबलम

 रामेश्वरम

 हैदराबादਂ

 उदयपुर
 तिचिरापल्ली

 मंसूर

 खजुराहो
 कोचीन

 पुणे
 :

 औरंगाबाद

 पटना

 अहमदाबाद
 पांडिचेरी

 दार्जिलिंग

 जोधपुर
 उटकमंड

 लेह

 चण्डी गढ़

 माउंट  आबू

 भुवनेश्बर

 पुरी

 तंजौर

 कोयम्बतूर

 घमंशाला

 नागापट्टनम
 किवलॉन

 बड़ौदा

 अल्लेपी

 अजमेर

 गणेशपुरी
 मवाली

 मंगलौर

 कोडाड़कनाल

 सूरत
 गया-बोधगया

 गोरबपुर
 रांची

 भोपाल

 लिखित

 4

 विदेशी  पर्यटक  सर्वेक्षण  1976-77  के  अनुसार  विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  यात्रा  किये  गये
 स्थलों  के  नाम  ।

 दिल्ली

 बम्बई

 आगरा

 मद्रास

 वाराणसी

 |

 पुरी

 चण्डीगढ़

 कोयाबतूर

 महाबलीपुरम

 हरिद्वार/ऋषिकेश
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 उत्तर  है  1989

 कलकत्ता  घमं  शाला

 जयपुर  गया

 अमृतसर  भुवनेश्वर

 बंगलौर  मनाली

 श्रीनगर  नागापट्टूनम
 गोआ  लेह

 खजुराहो  तंजौर

 तिरूचिरापल्ली  कुल्ल

 मदुर
 औरंगाबाद

 रामेश्वरम

 उदयपुर

 हैदराबाद
 े

 पुण

 मंसूर
 कोचीन

 त्रिवेन्द्रम/कोवलम
 पटना

 4  दाजिलिग

 पाण्डिचेरी

 अहमदाबाद
 लखनऊ

 यौद्ध  तीयं  स्थानों  में  पर्यटन  को  बढ़ावा

 851.  नारायण  चन्द  क्‍या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  तथा  परययंटन  विभाग  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  बौद्ध  तीर्थ  स्थानों  में  पर्यंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  साथ  करके  एक  व्यापक  योजना  तंथार  की  है  ।

 142



 हरा

 और  संवर्धन  आदि  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  यौजना  के  दौरान  दो  कृतिक  बल  नियुक्त

 18  1911

 विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  धन-राशि  भी  आवंटित  की  गई
 है  और

 और

 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथं  चुने  गए  तीर्थ  स्थानों  के  नाम  क्‍या  तथा  ये  किन-किन
 राज्यों  में  स्थित  ह ैऔर  इनके  विकास  हेतु  तैयार

 क्‍या  इन  स्थानों  के  विकास  के  लिए

 इस  प्रयोजनाथ  तंयार  किए  गए  कार्यक्रम  की

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बी०  पाटिल
 हां  ।  देश  में  बौद्ध  तीर  केन्द्रों  का योजनाबद्ध  एवं  एकीकृत  विकास  करने

 7  गाए  क्रम  का  ब्यौरा  क्या  और

 विकास  निगम  अथवा  परयंटन
 है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 संक्षिप्त  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 भारत  पर्यटन

 3,  एफ की  हे
 से  पर्यटन  विभाग  ने  ऐसे  केन्द्रों  कक  अधिनिर्माण  करने  तथा  आधार  संरचना  का  विकास  प्रचार

 किए कक
 पहले  कृतिक  बल  का  संबंध  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  था  जहां  भगवान  बुद्ध  के  जीवन  से

 सम्बन्धित  बौद्ध  केन्द्र
 से  इन  दोनों  कृतिक  बलों

 सड़कीं  दूर  संचार  आदि

 ।  दसरे  कृतिक  बल  का  सम्ब

 कृतिक  बलों  की  सिफारिश  परिवहन

 में

 हां  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 प्री  अन्य  आधा  र-पं  रचत।ओं  और  प्रचार  तथा

 ध  उत्तर  और  बिहार  को  छोड़कर  अन्य  राज्यों
 अभिनिर्धारित  स्कानों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं

 दोनों  आदि  जेपी  पर्यंटन  आधार  संरचनाओं  के
 संलग्न  के  बारे

 विभाग  नें  ब्रौद्धतीर्थ  केन्द्रों  पर
 पर्यंटत  आध।र-सं  रचना  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  :--

 रु०

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  स्वीकृत  राशि  दी  गई  राशि

 1.  श्रावस्ती  में  पर्यंटंक  परिसर  63.00.  20.00

 2.  संकासिया  की  मास्टर  प्लान  3.12...  0.75

 3.  कुशीनगर  और  श्रावस्ती  में
 शौचालय  तथा  पेय  जल  सुविधाएं  4.50  3.00

 4.  बोधगया  में  कालचक्र  उत्सव  4.00...  4.00

 5.  नालंद  राजगीर  में
 शौचालय  तथा  पेयजल  सुविधा  यें  4.50  3.00

 6.  जहानाबाद  में  मार्गस्थ  सुविधाएं  3.49  2.00

 7.  नालंदा  में  प्यंटक  बंगला  25.00...  5.00

 9.  गोपालगंज  ने  परंटक  बंगला  25.00  5.00

 8.  नागाजु  नसागर  में  आवास  सहित
 अल्पाहार  गृह  27.70  5.30

 10.  नागाजुनसागर  में  जल  क्रीड़ायें  4.74.  4.28
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 लिखित  उत्तर  8  1989

 AL.  रिवालसर  में  टूरिस्ट  इन्न  12.05  10.00  '

 12.  हेमिरु  गोम्पा  तथा  लामतयुरू  और

 में  मार्गस्थ  सुर्विधाएं  19.54  17.00

 13.  सांची  में  अल्पाहार  गृह  8.32...  4.00

 14.  सांची  में  शौचालय  और  पेयजल  सुविधाएं  1.50  7.00

 15.  अजंता  और  एल्लौरा  में  शौचालयत्त  था
 पेयजल  सुविधाएं  3.00  2.00

 16.  पुमफुहार  में  यात्री  प्रतीक्षाहाल  9.37...  2.00

 17.  तवांग  में  पयंटक  गृह  21.09  7.00  ?

 इसके  प्रयोजनार्थ  तैयार  किए  गए  कार्यक्रम  में  पयंटन  आधार-संरचना  का  दूर
 संचार  प्रचार  तया  आदि  शामिल  हैं  ।

 विवरण

 पहले  कृतिक  बल  द्वारा  अभिनिर्धारित  केन्द्र

 द्वितीय  चरण

 राज्य  का  नाम  केन्द्र

 प्रथम  चरण

 (i)  )  बिहार

 (ii)  )  बोधगया

 (iii)  )  नालन्दा

 .  (५

 (  ५)  बंगाली

 (iv  )  लोरिया-नन्दगढ़
 उत्तर  प्रदेश  (i)  )  सारनाथ

 (ii)  )  कुषनिगर

 (४  )  पिपरहवा

 (iv  )  श्रावस्त्री

 दूसरे  कृतिक  बल  द्वारा  शभिनिर्धारित  केन्द्र

 आँध्र  प्रदेश  (1  )  नागाज
 (॥  )  अमरावती

 (  iii)  चंदादरम
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 (1  )  संकासिया

 (i)  )  सलिहुन्डम

 (ii  )  जग्याण्डा

 )  भाटुटीपुल



 18  1911  )  लिखित  उत्तर

 अरुणाचल  प्रदेश

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 (iv)  ग्रुडपाली

 (  ५)  संकारम

 (i)  तवाग

 (1  )  रिवालसर

 (  7)  टेबु

 (i)  )  डेमिस

 (  ४)  लामायुरु

 (ii)  मुलवेक

 (४५४)  अलवी

 (  ४)  सानी

 (५)  रंगदुम

 फुगताल
 कर्शा

 (1  )  सांची

 (i)  )  कन्हेरी

 (  ii)  देढसा

 (४)  कर्ला

 (iv)  भाजा

 (५  )  एलौरा

 (४४)  रामतीर्थंम

 (  ५)  घंटशाला

 )  फानेगिरि

 नेलाकोडपल्ली

 बावीलोंडा

 (७  )  भंगमारीपेटा

 (1  )  केई

 (  ॥)  तोशीजोग

 (iii)  कारदंग

 (४४)  गुरु  घंटाल

 (  ४  )  मेकलिओडगंज

 )  बीर

 त्रिलोकनाथ

 चांगो
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 लिखिते  उत्तर  8  1989

 अजंता

 औरंगाबाद

 पोतलखोरा

 उड़ीसा  (i)  )  उदयगिरि

 (  ॥)  रत्नगिरि

 (iii)  ललितगिरि

 (iv)  घौली

 पंजाब  (१  )  संघोल

 राजस्थांग  ( i)  कोल्वी

 (४  )  विन्नायागा

 सिक्किम  (i)  )  पेमायांग्रे

 (  ii)  रूमलेक
 छ्

 (४)  फुछोंग

 तमिलनाडु  (iv)  कावेरीपत्तन

 सारनाथ  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मसटर  योजना

 8514.  प्रो  ०नारायण  चस्द  पराशर  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सारनाथ  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के लिए  भारत  सरकार  के  पर्यटन  विभाग
 और  अमरीका  के  इल्लीनोइस  विश्वविद्यालय  के  स्केप  ओचिटिक्चरਂ  विभाग  ने  सारनाथ
 मास्टर  योजना  आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  मास्टर  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसके  पूरा  होने  की  अवधि
 क्‍या  है्‌  तथा  इस  पर  कितनी  लागत  आने  की  संभावना  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वो०  :

 हां  ।

 नेशनल  पार्क  सर्विस  ने  ल॑ण्डस्करेप  आचचिटेक्चर  इल्लीनोइस  विश्वविद्यालय
 के  जरिए  सारनाथ  के  भुदृश्यांकन  की  एक  संकल्प्रनात्नक  योजना  तैयार  की  है  मास्टर  प्लान  मिलने
 के  बाद  ही  इसकी  सही-सही  लःगगत  और  पूरा  होने  की  अवधि  के  बारे  में  पता  चल  सकेगा  ।
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 ig  1911  ु  खिश्चित  उत्तर

 पयेटन्र  को  बढ़ावा  देने  हेतु  विशएएन

 8515.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह॒

 क्‍या  पर्यंटत  विभाग  और  भारत  पयंटन  विकास  निगम  देश  में  स्वदेशी  और

 राष्ट्रीय  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  कुछ  पत्रिकाओं  को  विज्ञापन  जारी  कर  रहे  हैं  तथा  उन्हें  सहायता
 दे  रहे

 यदि  तो  क्या  इस  सहायता  हेतु  वित्त  मन्त्रालय  के  साथ  परामश्श  करके  कोई
 उचित  और  निष्पक्ष  प्रक्रिया  तंयार  करके  इसे  अन्तिम  रूप  किया  गया

 यदि  तो  यह  किस  प्रकार  की  है  और  इसका  ब्यौरा  क्‍या  और

 (a)  ट्रंवलरਂ  डिस्टेनेशन  इंडिया  के  नाम  से  प्रकाशित  होती  और
 इंडियाਂ  आदि  ज॑सी  उन  पत्रिकाओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विज्ञापन

 जारी  किए  गए.हैं  और  इनमें  से  प्रत्येक  पत्रिका  को  इन  तीन  वर्षो  में  प्रत्यक  वर्ष  कितनी  धनराशि  का
 भुगतान  किया  गया  है  ?

 नपगर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  शिवराज  वो०  :
 से  देश  के  पयंटक  आकर्षण-स्थलों  को  प्रचारित  करने  विभिन्‍न  समाचार-पत्रों  और
 काओं  में  समय-समय  पर  विज्ञापन  प्रकाशित  कराये  जाते  हैं  ।  प्रकाशनों  का  चयन  विज्ञापन  एजेन्सी
 के  साथ  परामश्श  करके  उनके  लक्षित  पाठकों  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता
 विज्ञापनों  का  भुगतान  वित्त  मंत्रालय  के  अनुमोदन  से  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  लोक  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उपग्रह  संचार  के  माध्यम  से  विभान  यातायात  व्यवस्था  पर  नियंत्रण

 8516.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पग्रंटन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विमान  यातायात  व्यवस्था  पर  प्रभावी  नियंत्रण  बनाए  रखने  के  लिए
 उग्रपह  संचार  वेटवर्क  का  उपयोग  करने  का  f

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश
 के  अंः

 माइक्रो  उपग्रह  भू-केन्द्र  स्थापित  करने  का  है

 यदि  तो  उक्त  उपग्रह  संचार  नेटवर्क  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  हवाई  अड्डों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  यह  व्यवस्था  शुरू  की  और

 इस  व्यवस्था  से  विमान  यातायात  के  सुचारू  रूप  से  चलाए  जाने  की  कितनी  संभावना

 होगो  ?

 पे विचार



 tafe eet BR

 _$

 1989
 1989

 हि
 नागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज वी०  पाटिल  )  :

 जी  हां  ।

 और  मद्रास  के  चार  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों
 और

 नागपुर  हवाई  अड्डे  पर  यातायात  संचार  का  अधिकांश  आदान-प्रदान
 किया  जाता  है  ।  इन  हवाई  अडडों  को  घरेल  उपग्रह  इन्सेट  द्वारा  अन्तर  संचार  प्रयोजनों  के
 लिएਂ  अर्थ  स्टेशनों  के  अनुरूप  बनाने  की  योजना  सड़कों  की  भारी  वर्षा  के  कारण  पानी

 का  जमाव  होना  आदि  जंसे  विभिन्‍न  कारणों  से  संचार  होटलाइन  और  टेलीप्रिन्टर  चनल  के  मौजूदा
 यः  खराब  हो  जाते  हैं  ।  हवाई  अड्डों  पर  भू-केन्द्रों  की  स्थापना  के  माध्यम  से  व्यवस्थित

 र  चैनल  इन  परिस्थितियों  से  बचाब  करेगा  ।  यह  उपग्रह  संचार  प्रणाली  प्रतिकल  परिस्थितियों
 प्रा  एक  उड़ान  सूचना  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  विमान  के  आगमन  के  बारे  में  सूचना  के  आदान-प्रदान

 ए  ध्वनि  संचार  के  रूप  में  अधिक  विश्वसनीय  होगी  और  यह  प्रणाली  उड़ान  उड़ान

 नियमितता  दिक्‍्वालन  सुविधाओं  की  परिचालन  स्थिति  और  मौसम  परिस्थितियों  से  संबंधित

 सूचन ओं  के  आदान-प्रदान  के  लिए  मुद्रित  संचार  के  रूप  में  अधिक  विश्वसनीय  होगी  ।  इस  प्रणाली

 से  272£  से  अजिक  सस्‍्त्रीच  और  टेलीप्रिन्टर  चैनलों  के  उपलब्ध  होने  की  आशा  है  ।

 त् प्र

 हा
 श्र

 वस्त्र  उद्योग  में  श्रमिकों  की  आवश्यकता  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कार्य  दल

 8517.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  वस्त्र  उद्योग  में  श्र  श्रौर  अन्य  मानव  संसाधनों  की

 आवश्यकता  सम्बन्धी  अध्ययन  करने  के  लिये  एक  कायंदल  गठित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 '.  योजना  पंत्री  तथा  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिह  सोलं  :  और

 नहीं  ।  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  (1990-9: )  के  लिये  गार्मेट्स
 उद्योग  हेतु  जनशक्ति  आवश्यकताओं  की  पुनरीक्षा  तथा  मूल्यांकन  करने  से  संम्बद्ध  एक  कार्यकारी
 दल  का  गठन  किया  है  ।  कार्यकारी  दल  के  गठन  करने  संबंधी  योजना  आयोग

 के  दिनांक  10
 1989  के  आदेश  एक  प्रति  समा  पटल  पर  रखी  जाती  हि

 में  रखी  गयी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7993/89]

 सरकारी  उपक्रमों  में  उच्च  पदों  पर  आसोन  अधिकारियों  को  सेवा  काल  में  वृद्ध

 ]
 8518.  श्री  जी०  एस०  बातसवाराज  :

 श्री  शान्तिलाल  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकारी  उपक्रमों  में  कुछ  उच्च  स्तरीय  प्रबन्ध  अधिकारियों  को  उनकी

 निृत्ति  की  आयु
 के  बंद  सेवा  काल  में  वृद्धि  की  गई  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 लोक  शिकायत तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री

 पो०  चिदम्बरम  )  :  हा ँ।

 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  में  नियुक्त  पूर्ण  कालिक  बोडं  स्तर  के  व्यक्तियों  को  अधिवषंता
 की  आयु के  बाद  कार्य  काल

 में  वृद्धि  आपवादिक  परिस्थितियों  में  तथा  लोक  हित  में  एवं  उनके
 कार्य-निष्पादन  तथा  महत्वपूर्ण  समय  पर  उनकी  सेवाओं  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  को  भी

 ध्यान में  रखते  हुए  दी  जाती  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  सूचो  में  उत्तर  प्रदेश  की  नई
 सामाजिक  समूहों  को  सम्मिलित  करना

 8519.  श्री  हरीश  राबत  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 हि  क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पूर्व  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियीं  की  सूची  में  कुछ  नयी  जातियों  और  सामाजिक  समूहों  को  शामिल  किये
 जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  सूची  में  उत्तर  प्रदेश
 की  किन-किन  जातियों  और  सामाजिक  समूहों  को  समि  किये  जाने  की  सम्भावना

 क्‍या  इसमें  कुठालिया  बोरा  और  गांधर्व  जातियों  को  भी  शामिल  किया

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपसंत्री  सुमति  से  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  की  सूचियों  में  व्यापक  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।  किसी  समय  सीमा  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा  चू
 कि  संविधान  के  अनुच्छेद  34  (2)

 तथा  342  (2)  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुसूचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित  जनजातियों  की  वर्तमान

 सूचियों  में  संशोधन  केवल  संसद  के  अधिनियम  के  द्वारा
 ही

 किया  जा  सकता  इस  स्तर  पर

 और  आगे  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।  .

 बद्रीनाथ  के  लिए  हेलीकॉप्टर  सेवा

 8520.  थ्री  हरीश  राव७  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्‍्त्री  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  के  परव॑तीय  क्षेत्रों  कैलाश

 सरोवर  के  लिये  हैलीकॉप्टर  सेवा  आरम्भ  करने  का  बिचार
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 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  लागू  कर  कर  दि  जाने  की  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्टटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवशाज  बी०  :
 से  पवन  हंस  लिपिटेड  बेड़े

 में  इस  समय  उपलब्ध  हैलीकाप्टरों  के
 कंलाश  और  मानसरोबर  के  लिए  हैलिकाप्टर  सेवाओं  के  आ्थिक  रूप  से  साध्य  होने  की  सम्भावना
 नहीं  है  ।

 गोलाबारूद  कारखाने  में  कार्य  करने  वाले  अमिकों  के  लिए  रात्रि  ड्यूटी  भत्ते  में  वृद्ध

 8521.  श्री  हसोश  रावत  :  क्‍या  रक्षा  सन्‍्त्री  यह  बताते  कृपा  करेंगे  कि  :  ज

 गोलाबारूद  कारखानों  के  श्रमिकों  को  वर्ष  1986  से  पहले  किस  दर  पर  रात्रि  ड्यूटी
 भत्ता  दिया  जाता

 क्‍या  गोलाबारूद  कारखानों  के  श्रमिकों  के  लिए  भत्ते  की  दरों  में  नए
 बेतनमानों के  अनुसार  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  संशोधित  वेतनमानों  के  अनुसार  कमंचारियों  को  बक।या  धनराशि  का

 भुगतान  कब  तक  कर  दिया  औ

 यदि  इनकी  दरों  में  वद्धि  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  बया  कारण  हैं

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  से  1986  से  पहले  र्माणियों  के

 श्रमिकों  को  दिए  जाने  वाले  रात्रि-ड्यूटी  भत्ते  की  दरें  रक्षा  मन्त्रालय  के  दिनांक  1-1-1979  के

 पत्र  सं०  20  (14)/65/डीओ-1/रक्षा  री-2)/खण्ड-5  के  प्रावधानों  पर  आधारिति  थीं  जिसकी
 प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ट्री०  7994)

 ग्रे  आदेश  प्रभी  भी  लागू  चतुर्य  वेतन  आयोग  ने  रात्रि-ड्यूटी  भत्ते  की  संशोधित  दरों  की

 सिफारिश  नहीं  की  अपितु  इनकी  जांच  करने  इन्हें  पुनः  निर्धारित  करने  का  दायित्व  सरकार  पर
 छोड  दिया  ।

 इन  दरों  में  संशोधन  करने  के  लिये  कारमिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  से  अनुसेध  किया
 गया  है  ।  बकाया  राशि  के  भगतान  का  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  संशोधित  आदेश

 करने  के  बाद  ही  पदा  होगा  । &

 रानी  खेत  और  अल्मोड़ा  छावनो  बोडों  से  तिर्साण  क्यों  के  प्रस्ताव

 8522.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  तीन  वर्षों  के  दौरान  रानी  खेत  और  अल्मोड़ा  छावनी  उत्तर  प्रदेश  द्वारा
 अपने  क्षेत्राधिकार  के  अन्तग्गंत  क्षेत्रों  में  बिभिन्‍्न  निर्माण  कार्यों  के  लिए  अनुद्रान  दिये  जाने  के  लिये
 कितने  प्रस्ताव  मंजूरी  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को

 क्‍या  सरकार ने  इन  सभी  को  स्वीकृर्तत  प्रदान  की
 यदि  तो  स्वीकृत  अथवा  रद्द  किए गये  प्रस्तावों का  क्यौरा  क्‍या  है  ?
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 रक्षा  सस्ती  कृष्ण  चन्द्र  :  अल्मोड़ा  और  रानीखेत  छावनी  वोड्डों  के  बारे
 में  क्रशः  11  और  9  प्रस्ताव  भेजे  गए  हैं  ।

 और  :
 रानीखेत  छावनी  बोर्ड  की  दो  परियोजनाओं  के  लिये  निम्नलिखित

 दान  दिये  जिन्हें  मध्य  कमान  जनरल  अफसर  कर्मांड-इन-चीफ  द्वारा  मंजूर  किया  गया  था  :--

 (1)  वोड  के  चतुर्थ  श्रंणी  के  कमंचारियों  के  लिए  रिहायशी  आवास  प्रदान  करने  हेतु
 लाइनोंਂ  के  पुनः  निर्माण  के  लिये  1987-88  के  दौरान  86  302/-

 रुपए  ।

 (2)  हॉम  फाम  सौंड  की  मरम्मेते  करनै/दुबारा  कंकरोर्टे  बिछाकर  समतल  करने/तार-
 कोल  धघिछाने  के  लिये  3,50,000/-  /-  रुपए  ।

 सुगन्धों  के  क्षेत्र  में  सफलता

 ].

 8523'  श्रो  धों०  जॉर०  कुमारसंगलम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  में  सगन्धों  के  क्षेत्र  में  वज्ञानिकों
 को  एक  सफलता  मिली  है  जैसा  कि  26  1989  के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ  या  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  उपलब्धियों  को  वेज्ञानिकं  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  ने  पेटेंट  करा

 लिया  है  और  अपने  वार्षिक  प्रतिवेदनों  में  इनकी  रिपोर्ट  दी  यदि  तों  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  इन  अनुसंधानों  का  वाणिज्यिक  रूप  से  प्रयोग  करने  में  कोई  सफलता  मिली

 क्‍या  इस  सफलता के  संबंधित  वैज्ञानिकों  को  पुरस्कृत  किया  गया  और

 यदि  तो  सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  त  थ्रा  महासागर  ऊर्जा है  »  परमाणु
 इलाक'निकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  क्षेत्रीय

 अनुसंधा  त्रिवेन्द्रम  में  (1  पैर  अत्किंतिक  काबंतनडाईऑक्साईडढ  सहित  प्र!/क्ृतिक

 ऐरोमा  और  सुरूचिक  पदार्थ  के  निष्कषंण  (2)  गईक्रोएनकेपसुलेशन  तकनीकों  द्वारा  मसालों  की

 सुवासों  और  फूलों  की  सुगन्धों  के  स्थायीकरण  और  प्ररिरक्षण  पर  अनुसंघान  कायंक्र म  हैं  ।

 के
 मात  मकाईड

 का  उपोग  कर
 दुषप  परिशदों  के

 मिष्कव मानकीकृत  तकनीक  के  लिये  प्रयोगशाला  ने  एक  पेटेन्ट  फाईल  किया  प्रयोगशाला
 !  1987  के  बाषिक  प्रतिवेदन  मे  अनसष्  के  इन  परिणामों  को  रिपोर्ट  किया  गया  है

 जी  नहीं  ।  अनुसंधान  का  अभी  प्रयोगशाला  स्तर  पर  है  ।
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 और  :  वैज्ञानिकों  को  उपलब्धियों  पर  प्रदोन्‍्नति  आदि  के  लिये  उनके  कार्य  का

 मूल्यांकन  करते  समय  विचार  किया  जाता

 टिटोनियम  फैक्टरी

 8524.  श्रो  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  टिटोनियम  फैक्टरी  की  स्थापना  के  लिये  स्थल  का  चयन  हो  गया

 .  यदि  यो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  काਂ  विचार  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्र
 जिले  में  इस  फंक्टरी  की  स्थापना  करने  का  है  जहाँ  कच्चा  माल  इल्मेनाइट  प्रचर  मात्रा  में  सुलभ

 और

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर
 इलेक्टानिकी  और  अतंरिक्ष  बिभार्गो  में  राज्य  मंत्री  आर०  नारायणन  :  और

 तमिलनाडु
 के  चिदम्बरनर  जिले  के  पलायकयाल  को  जरकॉनियम  स्पंज  संयंत्र  लगाने  के  लिये

 चुना  गया है  ।  यह  स्थ  म  सयंत्र  लगाने  के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जासूसी  गतिविधियाँ

 8525.  श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्यः  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  विदेशी  एजेंसियों  द्वारा  जासूसी  करने  के  कितने  मामलों
 का  पता

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्तियों  गिरफ्तार  किया  और

 ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्रो  पी०  चिदस्बरम )

 :  से  सूचना  एकत्र की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर
 रख  दी  जाएगी  ।

 डालर  में  भुगतान  किये  जाने  पर  टिकट  देना

 8526.  श्री  सनतकुमार  संडल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्सटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एयरलाइन्सਂ  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसमें  डालर  में
 भुगतान  करने  पर  ही  टिकट  उपलब्ध
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 एक  नई  एयरलाइन  सेवा  प्रारम्भ  करने  का  क्‍या  औचित्य  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कर  कही

 विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  शिवराज  बी०  :

 ,  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते

 आइलेण्डਂ  का  पर्य  टन  केन्द्र  के  रूप  में  विकास

 8527.  श्री  श्रोहरि  राव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  को  आन्प्रप्रदेश  सरकार  से  काकिनाडा  के  निकट  को

 एक  पयंटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  परियोजना  के  कितनी  धनराशि
 आबंटित  की  गई  है  ?  \

 नागर  विमानन  और  पर्य  ?  न  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०  :  ह

 और हाँ । केन्द्रीय पर्यटन विभाग को आन्ध्र प्रदेश सरकार से होप आई ल॑ण्ड में 286.90 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक समुद्र-तट बिहार के निर्माण के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ परियोजना में 4 डोरमीट 50 डबल बेड एक मछली एक स्त्रीमिंग पूल तथा अन्य सुविधाओं की परिकल्पना की गई है । विभाग निधियों का आजंटन न तो राज्य-वार करता है और न परियोजनावार बल्कि स्कीम वार करता है । ह पर्यटकों लिए वायुद्त द्वारा एकमुश्त दौरे 8528. क्रो वक्‍कम पुरुषोत्तमन : क्या मागर विमानन और पयंटन मन्त्री गह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या वायुद्रृत ने पर्यटकों के लिये ट्यूब्स प्रणाली आरम्भ की यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्‍या क्‍या विदेशी पयंटकों द्वारा ट्यूब्सਂ के बारे में सन्‍्तोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्ति की गई है शरद यदि तो क्या इस ट्यूब्सेਂ के अन्तगंत और पर्यटन-स्थलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव और यदि तो क्या केरल स्थित किसी पयंदन केन्द्र को इसमें शामिल किया जाएंगा ?
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 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्रालव  के  राज्य  भन्‍त्नी  शिवराज  वी०  :

 और  वायुदृत  वर्ष  की  निर्दिष्ट  अवधियों  के  दौरान  हिमाचल  उत्तर

 आंध्र  पश्चिम  असम  और  मेघालय  में  कतिपय  गंतव्य  स्थानों  के  लिए
 पैकेज  टूरों  की  व्यवस्था  करता  है  |  पैक्रेज  टूर  में  परिश्रम  और  किरायों  के  बारे  में  विभिन्‍न  विकल्पों

 की  व्यवस्था  होती  है  ।

 और  पैकेज
 ट्रों  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  गई  है  कि  इसका  फायदा  मुख्यतः

 भारतीय  पयंटकों  को  ही  मिलता  है  ।
 ह

 हां  ।

 केरल  के  लिए  चार्टड  विमान  सेवाएਂ

 8529.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोततमन  :  क्‍्यां  नागर  विमानन  और  पयेटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रस्ताव  और  रा ः

 पा

 ,  ही

 कलम

 है

 खत  का

 ब्यौ

 और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री दल ही  शिवराज  बी०  :

 दम  दबा
 पर्यटक

 विश

 ४र  उड़ानों  i:  लिये  खला  ईस  विभाग  ने

 नागर  विमानन

 और  केरल  में  त्रिवे
 से  गोआ  अं

 हे

 तन

 8530.  श्री
 भव्र  श्वर  ताँती  नागर  ॥

 श्री  अब्दुल  हमीद  :  क्‍या  नागर  विभनन  और  पर्यटन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  असम  के  लिए  राज्य  में  द्रेवल  सकिटों  के
 विकास  हेतु  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  ट्रेवल  सकिठों  के  विकास  के  लिए  वास्तव  में  कितनी
 राशि  ख्च  की  और

 ट्रेवल  सक्रिटों  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  या  उठाने  का  विचार  किया
 गया  है  ?
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 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सन्त्रालव  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :

 और  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  पुयटन  विभाग  ने  असम  में  पर्यटन  आधार-संरचना  के

 विकास  के  लिए  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  :-

 रुपयों

 क्रम  परियोजना  का  नाम  मजूर  की  गई  राशि  रिलीज  की  गई  राशि

 1.  मजुली  रीवर  आइलेड  में  आवास  एवं

 नौकाएं  8.50  7.50

 2.  नलबारी  में  मार्गस्थ  सुविधाएं  7.84  3.00

 रावता  में  मार्गस्थ  सुविधाएं  7.84  3.00

 4.  सिलबठद्टेता  में  पयंटक  लाज  एवं  अन्य

 सुविधाएं  9.75  5.00

 5.  समगुड़ी  झील  में  प्यंटक  परिसर  14.90  8.00

 जोड़  48.83  25.50

 राज्य  में  पर्यंटल  आधार-संरक्षना  के  विकास  के  लिए  उठाए  गए  कंदमों  में

 प्रचार  एवं  आदि  हंतु  वित्तीय  सहायता  शामिल  है  ।

 2  में  घंधक्‍त  उद्रम

 मा
 8531.  श्री  भद्दे  श्वर  तांती  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृषा  करेंगे  कि  इलेक्ट्रोनिक्स

 क्षेत्र  में  विभिन्‍न  देशों  क ेसाथ  किये  गये  समझौतों  का  ब्थौरा  क्‍य  तथा  इन्हें  कार्यान्वित  करने  हेतु
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  में  रा  था  महासागर  एरसाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  केਂ  आर०  :  वर्ष  1988  के

 दौरान  भारतीय  कम्पनियों  ने
 इलैट्रानिकी  के  क्षेत्र  न्‍त  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  सहयोग

 संबंधी  172  करारों  पर  हस्ताक्ष  र  किए  इन  पर  अमल  किया  जा  रहा  है  ।

 पाकिस्तान  की  सेना  द्वारा  युद्धाभ्यास

 श्री  अब्डुल  हमीद  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10  1989  के  इंण्डियन  एक्प्रेंस  में

 पाक  आमीं  एक्सरसाइज  दिस  विंटरਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?



 लिखित  उत्तर  ह  ह  1989

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  चितामणि
 :  हां  ।

 हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  पर  प्रभाव  डालने  वाली  सभी  गतिविधियों  पर  बारीकी  से
 नजर  रखी  जातो  है  और  यारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उचित  उपाय

 किए  जाते  हैं  ।

 इलक्ट्रानिकी  म॒दों  के  सम्बन्ध  में  भारत-जापान  सहयोग

 8533.  श्री  भट्ट  श्वर  तांतो  :  कया  प्रधान  मनन्‍द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जापान  की  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  इलेक्ट्रा  निकी  मदों  के  संबंध  में

 भारतीय  फर्मों  क ेसाथ  सहयोग  समझौते  किए  और

 निर्माण  की  जाने  वाली  मदों  का  ब्यौरा  क्‍यां  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्प्रनिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  और
 131  भारतीय  कम्पनियों  ने  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  विनिर्माण  के  लिए  जापानी  कम्पनियों  के  साथ
 विदेशी  सहयोग  किया  है  ।  ब्यौरे  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एंल  ०टी ०-7995/89]

 सिक्किम  के  भूटियों  और  लेप्छाओं  को  मांगें

 कृपा  करेंगे  कि  : 8534.  शैलेश  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 |  और  लेप्छाओं  के  एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  उनसे व  की क्या  पिछले  महीने  सिक्किम  के

 मुलाकात  की

 यदि  उसकी  मार्गे  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सन्‍्तोष  मोहन  और  स्वायत्तशाली
 जन  जाति  जिला  परिषद  मांग  समिति  सिक्किम  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  भूटि  पाओं  और  लेपचाओं
 का  एक  शिष्टमंडल  31.3.1989  को  केन्द्रीय  गृह  मन्‍्त्री  से  मिला  और  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया
 जिसके  साथ  प्रधान  मन्‍्त्री  को  भेजे  गए  ज्ञापन  की  एक  प्रतिलिपि  इन  ज्ञापनों  सिक्किम  के
 जनजातियों  को  आय  कर  में  छूट  भारत  के  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  उपबन्धों  को  ,  लागू
 करने  और  सिक्किम  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  मैद्रिकोत्तर
 बृति  और  निःशुल्क  पढ़ाई  की  व्यवस्था  करने  की  मांग  की  गयी  है  ।

 देश  के  भिन्‍न-भिन्‍न  भागों  में  कई  जनजातियों  को  समय-समय  पर  संवैधानिक  संरक्षण
 और  अन्य  लाभ  दिए  गए

 हि

 न
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 नर  ऊंचो  इमारतों  में  आग  से  बचने  के  उपाय
 8535.  शैलेश

 श्री कृष्ण
 सिह

 :
 क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजधानी  की  गगनचुम्बी  इमारतों  में  आग  लगने  की  कई  घटनाओं  तथा  आग
 के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  जांच  आयोगों  की  सिफारिशों  के  बावजूद  ऊंची
 रतों  के  अनेक  मालिकों/भवन  निर्माताओं  ने  भवनों  में  आग  से  बचने  के  सुरक्षा  उपायों  की  बुनियादी
 व्यवस्था  करने  हेतु  कोई  कदम  नहीं  उठाये  हैं  और  जहां  पिछले  महीने  आग  लग  गई
 जैसी  कुछ  इमारतों  में  तो  आपातकालीन  लिफ्ट  तक  की  व्यवस्था  नहीं  की

 यदि  तो  राजधानी  में  ऐसी  कितनी  इयमा  रतें

 अनेक  नोटिसों  के  बावजूद  इन  इमारतों  के  मालिकों|कब्जाधारियों  द्वारा  इस  कमी  को

 दूरन  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 राजधानी  में  सभी  ऊची  इमारतों  में  आग  से  बचने  की  विभिन्‍न  युक्तियों  को  सख्ती
 से  लाग्‌  करने  के  लिए  क्‍या  त्रुटिहीन  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  सोहन  :  से  जाँच  आयोग  द्वारा
 की  गई  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  दिल्‍ली  अग्नि  निबारण  और  अग्नि  सुरक्षा  1986
 अधिनियमित  किया  इसके  अधीन  बनाए  गए  3  1987  को  अधिसूचित  किए
 गए  ।  इनमें  गगनचुम्बी  भवनों  में  ।2  अनिवारय  धुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था  इन  नियमों  के
 अधीन  चककर्ता  भवन  मालिकों/|दखल  रदारों  को  अनिवायं  12  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  की  व्यवस्था
 करने  हेतु  नोटिस  जारी  किए  इस  169  भवन  ऐसे  हैं  जिनमें  अग्नि  सुरक्षा  उपाय  पर्याप्त
 नहीं  है  ।  वन्दना  विल्डिग  में  अंग  लगने  के  समय  आपात  लिफ्ट  काम  नहीं  कर  रही  थी  ।

 2.  विभिन्‍न  भवन  निर्माताओं  ने  फ्ल  ट/कार्यालय  परिसरों  में  भिन्‍न-भिन्‍न  पाटियों  को  बेच
 दिये  हैं  और  इन  मालिकों  ने  इन  फ्लेटों/कार्यालय  परिसरों  को  आगे  किराए  पर  बेच  दिया
 अनिवाय॑  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  के  साझे  प्रयोग  के  लिए  खर्च  किए  जाने  वाले  घन  एकत्र  करने
 में  कठिनांईयां  अनुभव  हो  रही  है  ।  दिल्‍ली  अग्नि  निबारण  और  अग्नि  सू  रक्षा  1986
 तथा  इसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  संबंधित  भवन  निर्माताओं  को  अनिवायं  सुरक्षा
 उपायों  को  पूरा  करने  के  लिए  समुचित  अवधि  देते  हुए  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 नेलि  नरसंहार  ©:  मृतकों  के  परिवारों  को  अनु  ग्रह  राशि  का  भुगतान

 8536.  श्री  संयद  शाहबुद्वीन  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  को  इस
 बात  की  जानकारी  हैं  कि  1983  के  दौरान  असम  में

 हुए  नरसंहार  जो  नैलि  नरसंहार  के  नाम से  प्रसिद्ध  क ेअधिकांश  मृतकों  के  नजदीकी  रिश्तेदारों
 को  अभी  तक  कोई  अनुग्रह  राशि  नहीं  दी  गई
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 यदि  तो  34  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  कितने  दावे  प्रस्तुत  किए  गए
 कितने  दावों  को  मंजूर  किया  गया  और  कितने  दावों  को  अस्वीकृत  किया  गया  और  कितने

 लम्बित

 इस  नरसंहार  के  मृतकों  के  परिवारों  को  सहायता  प्रदान  क  रने  के  ॥  लिए  असम

 कार  को  कितनी  बिशेष  राशि  आवंटित  की  गई  और  किन-किन  प्रमुख  मदों  पर  व्ययय॑  किया

 और

 प्रत्येक  मद  पर  3  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  कितनी  घनराशि

 व्यय  की  गई

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सम्तीय  मोहम  :  और  1983

 के  दौरान  असम  में  हुए  दंगों  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  नजदीकी  रिश्तेदारों  को  भारत  सरकार  ने
 1.52  करोड़  रुपए  का  अनुग्रहँ  पूर्वक  अनुदान  दिया  इसके  असम  सरकार  ने  भी

 कुछ  परिवारों  को  अनुग्रह  पूवंक  अनुदान  स्वीकृत  किया  है  ।  और  मृतकों  के  सम्बन्ध  में  जिन
 बारों  को  अनुग्रहपूवंक  अनुदान  दिया  गया  हैं  उनकी  कुल  संख्या  4336  बताई  गई  मारे  गए
 लापता  और  जख्मी  हुए  व्यक्तियों  को  अनुग्रहपृ्वक  अनुदान  देने  के लिए  कुल  4.28 -  करोड़  रुपए
 का  खर्च  हुआ

 ।  जिसमें  1.52  करोड़  रुपए  को  केन्द्रीय  सहायता  सम्मिलित
 1989  को  भारत  सरकार  के  पास  कोई  दावे  लम्बित  नहीं  थे  ।

 और  आवंटन  के  व्यौरों  का  विबरण  औंरं॑  इन  देगों  से  पीढ़ित  व्यक्तियों  को

 राहत  देने पर  हुए  संचित  व्यय  का  विबरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 मंद  लांखों

 आवंटन  सँचित  व्यय

 ()  खाद्यान्न  की  आपूर्ति  1648.72  1660.78
 (ii)  नकद  314.40  318.82

 (४४)  ब्तंन  21.50  22.93
 (iv)  कम्बल,मच्छरदानी  और  कपड़े  162.75  137.79

 (५)  पौषक  आहार  30.00  10.89
 (५)  चिकित्सा  और  जन  स्वास्थ्य  137.89  156.79
 (५)  विवरों  और  गांकों  में  पेयजल

 आपूर्ति  व्यवस्था  34.80
 »स्थाई  शेल्ट्स  25.00  41.85

 (ix)  मारे  गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  152.45.  428.40
 अनुग्र ह  पूर्वक  अनुदान

 जोड़  2527.51  2778.25
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 ४
 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्फ़ापगधिक्रण  के  क्षेत्रत्षिकार  के  अन्तर्मंत  संग्रठन

 8537.  श्रीमती  गीता  मुखर्जो
 :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  के

 क्षेत्राधकार  के  बारे  में  दिनांक  3  1989  के  तारांकित  ग्रश्त  संख्य  469  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करंगे  कि  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिक  रण  के  क्षेत्राधिकार  में  अब  तक  कितने
 संगठनों  को  लाया  गया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 प्ंद्ो  फिछ्मरत्  )  :  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्म्रायाधिकरण  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  अब

 बक  लाये  मए  संस  ठसोें  की  एक  सूची  दर्शाने  जाला  विवरुण  संलब्न  है  ।
 '

 विवरण
 न  नीम

 क्र०सें
 ०  संगठन  काम

 जप

 1.  कमंचारी  भक्रिष्य  विधि  तक  विविश्व  ज्ययस्था
 1952  के  अन्तगंत  गठित  केन्द्रीय  न्‍्यासी  बोर्ड

 .  राज्य  कभंचारी  बीमा  निगम  ।

 केन्द्रीय  कांमगार  शिक्षा  बोर्ड

 राष्ट्रीय  श्रम  संगठन

 .  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  धनबाद

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  ।

 .  केन्द्रीस  सस्राज़  कल्याण  क्ोडं  ।

 .  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  |

 पंजाब  में  प्रवासो  शिविर

 8538.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 06०.

 +3

 ०७

 ७

 +

 (०9

 ६

 से  अ!ए  कितते  घर  वासी  हैं  और  इन  शिविरों  के  नाम  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इव  प्रवात्ियों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  और  अन्य  सहायता  एव

 धाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक़  शिकाम्रत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  से  राज्म  मम्त्री  तथा  गृह  सल्त्रालय  में  राज्य

 सनन्‍्द्रो  पी०  :  और  पंजाब  भरकार  द्वारा  भ्रस्तुत  की  गई  सूचना  के

 जनुखार  7.4.1989  तक  16908  परिवार  आतंकवाद  प्रभावित  नगरों  तथा  गावों  से  रःप्य  के

 विभिन्न  स्थानों  को  चले  गये  हैं  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  शिविर  नहीं  लगाए  गए

 5  इस  समय  पंजाब  में  विभिन्‍न  शिविरों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  तवा  आतंकवादी  पीड़ित  क्षेत्रों

 159



 लिखित  उत्तर  8  1989

 अब  तक  ऐसे  परिवारों  को  पुनर्वास  सहायता  के  रूप  में  259  लाख  रुपए  की  राशि  दी  गई
 इनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 1.  2,000  रुपए  प्रति  परिवार  की  दर  से  अनुग्नह

 500  रुपए  प्रति  परिवार  की  दर  से  अनुग्रह

 प्राइवेट  आवास  किराये  पर  लेने  के  निये  प्रति  परिवार  प्रतिमाह  250  रुपए  ।

 इन  परिवारों  को  ये  भी  सुविधाएं  दी  गई  हैं  कि  वे  जमानत  अथवा  सीमान्त  घन  के  बिना
 बैंकों  स े25,000/-  रुपए  तक  का  ऋण  ले  सकते  जिसमें  ऋण  रोशि  के  20  प्रतिशत  की  दर  से
 परिदान  अंश  लेकिन  इसमें  लाभकारी  स्वरोजगार  करने  लिये  5000/-  रुपए  की  अधिकतम
 सीमा  होगी  ।

 ॥॒

 4

 विस्यापित  जनजातीय  लोगों  के  पुनर्वास  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति

 8539.  फूलरेणु  शुहा  :  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बड़ा  प  गेजनाओं  के  कारण  विस्थापि  ।  हुए  जनजातीय ।  री  लोगों  के  हेतु
 एक  राष्ट्रीय  नीति  र  करने  का  कोई  प्रम्ताव  है

 पुनर्वास  पे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  है

 कल्याण  सन्‍्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  सुप्रति  :  हां  ।

 विस्थोपषित  आदिवःसियों  के  पुनर्वास  से  सम्बद्ध  राष्ट्रीय  नीति  का  प्रारूप  कल्याण
 मन्त्रालय  द्वारा  तैयार  गयः  जिसके  ब्यौरों  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  विचार  विमर्श  किया  जा
 रहा

 (%)  प्रश्न  नही  उठता  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  अनुदान

 8540.  डा०  फूलरेणु  गुहा
 :  क्‍या  कल्याण  मन  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  «

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  स्वयं  सेद्दी  संगठतों  के  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  को  की  अधिक  सुविधायें  उपलब्ध  करने  हेतु  कोई  अनुदान  दिया  गया  और

 यदि  तो  इन  संगठनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  सुमति  :  हां  ।

 संलग्त विवरण  में दिए  में  पश्चिम  बंगाल

 के जिन संगठनों ने अनुदान प्राप्त किये है ऊनके ब्यौरे संलग्त विवरण में दिए गए हैं ।
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 विवरण
 हु

 1888-89  में  पश्चिम  बंगाल  के  जिन  संगठनों  ने  अनुदान  प्राप्त  किया  उनके  ब्यौरे
 निम्न  है  :-

 क्रम  संगठन  का  नाम

 1.  हरिजन  संवक
 बं

 2.  निखिल  भारत  वनबंसी  मुख्यालय  झार  जिला  मिदनापुर

 3.  रामक्ृष्ण  मिशिन  बालु  राहत
 गृह  24  पश्चिम  बंगाल

 4.  टैगोर  ग्रामीण  अनोपचारिक  आदिवासी  प्रशिक्षण  विकास  कलकत्ता

 5.  रामक्रृष्ण  मिशिन  पोस्ट  पश्चिम  बंगाल

 6.  रसक्षष्ण  मिशन  विवेकानन्द  जिला  पश्चिम  बंगाल

 7.  पश्चिम  बंगाल  अनुसूचित  अनु  जनजाति  तथा  अल्पसंख्यक  कल्याਂ
 पश्चिम  बंगाल  ।

 एयर  इण्डिया  का  विस्तार  .

 8541.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्‍या  नागर  बिमानन  और  पर्यटन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एयर  इंडिया  के  विस्तार  और  अधिविन्यास  के  लिए  तीन  वर्षीय
 ग्रोजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  है  और  इसके  लिये  कितनी  घनराशि  आबंटित  की

 गई  और

 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  शिवराज  बो०  :

 से  एयर  इंडिया  वर्ष  1989-90  से  1995-96  की  अवधि  के  लिए  एक  समेकित  विमान  बेड़ा
 योजना बना  रहा  है  जिसमें  विमान  प्राप्त  करने  की  योजनाएं  भी  शामिल  हैं  ।

 गेर-सरकारो  सुरक्षा  एजेसियों  द्वारा  बदियों  और  चिन्हों
 का अनाधिकृत  उपयोग

 8542.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  गैर  सरकारी  व्यक्ति
 तथा  गैर  सरकारी  संगठन  ठीक  वंसी  ही  वर्दियों  और  चिन्हों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  जंसी  पुलिस
 वालों  के  व्यक्तियों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाती  है  ;
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 यदि  गैर  स<कीा<ई।  एजेंसियों  द्वारा  किए  जा  रहे  वर्दियों  और  चिन्हों  के

 अनधिकृत  उपयोग को  रोकने के
 लिए

 सरकार
 द्वारा

 क्या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और

 क्या  कुछ  ऐसे  मामलों  की  भी  जानकारी  मिली  है  जिनमें  ऐसे  लोगों  ने  स्वयं  को

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  से  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों

 को  वर्ष  1886  में  ये  अनुदेश  जारी  किए  गाए  कि  पुलिस  वरदियों  और  चिन्हों  का  अनधिकृत

 प्रयोग  को  रोका  जाए  औरं  लोगों  को  इस  बात  से  अवगत  करा  दिया  जाए  कि  अनधिकृत

 व्यक्तियों  द्वारा  पुलिस  वर्दियों  और  चिन्हों  का  प्रयोग  करना  अथवा  उनकी  नकल  की  गई  वस्तुओं
 का  प्रयोग  करना  गैर  कानूनी  है  और  उन्हें  ऐसा  करने  के  लिए  मना  किया  चूकि
 राज्य  का  विषय  अतः  यह  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षित  हैं

 कि  पुलिस  व  ऐर  चिन्हों  का
 घिकृत  प्रयोग  को  रोकने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 |  ट बताया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?,

 गमशदा  टेक्सी  डाइवर  और  ट  बकिसयाँ

 8543.  श्रो  के०  प्रधानी  :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  पुलिस  को  इस  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  ई  हैं  कि  कुछ  ऐसे  टेक्सी  डाइबर
 और  टैक्सीयां  गुम  हैं  जिन्हें  किराए  पर  दिल्‍ली  से  बाहर  घूमने  के  ले  जाया  गयाथा  ;

 ऐसे  गुमशु॒दा  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 जांच  के  लिए  ऐसे  मामलों  की  स्थिति  क्‍यः  है  !

 लोक  त  था  शिकायत  पंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :

 जी  श्रीमान  ।

 और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  चू  कि  मामले  घृणित  प्रकार
 के  जांव-पड़ताल  दिल्‍ली  पुलिस  के  अनुभवी  अधिकारियों  को  सौपी  गई  हैं  ।

 विवरण

 1.  श्रीमती  दीपिका  एम०  सी०  डी०  की  शिकायत  पर
 थाना  आदर्शनगर  दिल्ली  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  365  के  अधीन  3.12.1988  को  एक
 मामला  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  211  दर्ज  किया  जिसमें  आरोप  लगाया  गया  कि  उसका
 पति  अनिल  जगजीत  ट्रैवल  लूसा  दि  )  में  डाइवर  के  रुप  में
 नौकरी  करता  12.10.1989  को  अनिल  कुमार  कम्पनी  की  मारूति  वैन  संख्या
 5381  साथ  यह  कह  कर  गया  कि  वह  जयपुर  जा  रहा  है  और  13.10.1988  तक  वापस  आ
 जायेगा  ।  उसके  बाद  न  वापस  आया  ओर  न  ही  उसका  और  वाहन  का  कुछ  पता  मामले
 की  जांच  पड़ताल  अपराध  शाख्रा  कर  रहीं  है  ।
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 2.  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  365  के  अधीन  श्री  निवास  पुरी  थाने  में  दर्ज  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  संख्या  69  तारीख  6.2.1989  में  श्री  टेकचन्द  पुत्र  श्री  छृतन
 जोगा  बाई  नई  दिल्ली  में  सचित  किया  गया  है  कि  न्य  फ्रैन्ड  कालोनी  के  टँक्‍सी  स्टैन्ड  पर
 उसके  लड़के  के  पास  पारस  नामक  एक  व्यक्ति  दो  अन्य  व्यक्तियों  के  साथ  आया  और  पारस  राम
 से  कहा  कि  हम  सब  को  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  बलंदशहर  में  सिहाना  को  जाना  पारस  राम  को
 तथाकथित  व्यक्तियों  के साथ  मारूति  वन  संख्या  में  28.1.1989  को  सिहाना

 जा  गया  लेकिन  उसके  बाद  वे  वापस  नहीं  आए  ।  दक्षिणी  नई  की  स्थानीय  पुलिस
 इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  कर  रही  है

 |

 ्‌ 3.  थाना  शाहदरा  दिल्‍ली  है  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  364  के  अंतग्गंत  दर्ज  मामला
 संख्या  557  तारीख  14.11.1988  में  सचित  किया  है  कि  डःइवर  मलकियत  सिंह  को  मारुति  बन
 डी०  ए०  सहित  उत्तर  प्रदेश  से  2/3  व्यक्तियों  को  किराए  पर  ड॒ाइवर  की
 हत्या  कर  दी  गई  और  वाहन  को  बेच  दिया  गया  ।  अपराध  शःखा  ने  अभियुक्त  योगेन्द्र  कुमार
 जिसने  वाहन  को  बेचा  था  के  साथ  3  व्यक्तियों  नामतः  मुनीश  कुमार  और  मुकेश  कुमार  को
 फ्तार  किया  वाहन  को  बरामद  कर  लिया  गया  लेकिन  शव  अभी  तक  बरामद  नहीं  किया  जा
 मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  है  ।  एक  अभियुक्त  राकेश  अभी  भी  फरार

 4.  थाना  शाहदरा  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  के  अंतगंत
 3.1988  को  मामला  संख्या  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  144  दर्ज  की  इस  मामले  में

 रुति  वैन  संख्या  डी०  डी०  के  साथ  डाइवर  स॒रजीत  सिंह  3  व्यक्तिर्यो  को  उत्त
 देश  के  लिए  किराए  पर  लिया  गया  डाइवर  की  हत्या  कर  दी  गई  ओर  वाहन  को  बेच  दिया

 अपराध  शाखा  ने  अभियिक्‍त  मुनीश  योगेन्द्र  कुसार  और  पुष्पेन्द्र  को  गिरफ्तार  किया  ओर  चौथा

 अभियुक्त  राकेश  कुमार  अभी  भी  फरार  है  ।  अपराध  शाखा  ने  वाहन  बरामद  कर  लिया  है  ।

 बर  के  शव  को  भी  कानपुर  पुलिस  ने  बरामद  कर  लिया  है  ।  मामले  की  जांच-पड़ताल
 की  जा  रही  है  ।

 5.  थाना  मन्दिर  नई  दिल्ली  में  भारतीय  दुड  संहिता  की  धारा  420/365  के
 अन्तगंत  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  410  के  तहत  31.12.1988  को  एक  मामला  दर्ज  किया  ।

 इस  मामले  में  20.12.1988  को  डाइवर  तिलक  राम  सहित  मारूति  वेन  संख्या  डी०  एल०
 692  को  किराए  पर  लिया  गया  लेकिन  वह  अभी  तक  वापस  नहीं  अपराध  शाखा  मामले

 की  जांच-पड़ताल  कर  रही  हैं  ।  अभी  तक  कोई  सुराग  नहीं  लगा  अपराध  को  हल  करने  के

 लिए  भरसक  प्रयत्न  किए  जा
 रह

 6.  थाना  दिल्ली  में  भारतीय  दड  साहिता  को  घारा  क॑  अ  न्तगंत  दर्ज  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  संख्या  339  तारीख  30.6.1988 |  ड्स  नें  में  दो  व्यक्तिया  ट्क़्सी  स्टंन्ड

 दिल्ली  से  एक  एम्बेसैंडर  कार  संख्या  डी०  डी०  और  डृःइवर  पारस  राम  को  किराए
 पर  अपराध  शाखा  मामले  की  जांच-पड़ताल  कर  रही  अभी  तक  भामले  का  कोई

 सुराग  नहीं  मिला  ।  इस  मामले  को  हल  करने  के  भरसक  प्रयत्न  जारी
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 है
 7.  ड्ाइवर  जोगेन्द्र  सिह  और  मारूति  वन  संख्या  के  त्जफगढ़  से  लापता

 होने  के  ब.रे  में  थाना  नजफगढ़  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  365/34  के  अन्तगगंत  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  संख्या  9  के  अन्तगंत  11.1.1989  को  एक  मामला  दर्ज  किया  यया  ।  डु।इबर  और  मारुति

 बैन  को  अभी  तक  ब्ररामद  नहीं  किया  र  स्पेशल  स्टाफ/दक्षिण-पूर्वी  जिला  नई  दिल्‍ली  मामले

 की  जांच-पड़ताल कर
 °

 8.  डाइवर  राजेन्द्र  और  मारूति  बन  के  लापता  होने  के  बारे  में

 थाना  नजफगढ़  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  365/34  के  अन्तगंत  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या
 96  तारीख  23.3.1989  को  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  अभी  तक  कोई  पता  नहीं  थाना

 नजफगढ़  नई  द्विल्ली  के  अन्तगंत  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 9.  श्री  रतन  लाल  गरग  निवासी  अशोक  विहार  की  शिकायत  पर |  वि  ग  ०  «  न  ५  ~
 दंड  संहिता  की  घारा  406  के  अन्तगंत  थाना  अशोक  विहार  दिल्ली  में  प्रथम  सचना  रिपोर्ट

 संख्या  245  के  तहत  27.9.1988  को  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  ।  शिकायत  में  आरोप  लगाया

 गया  है  कि-उसने  अपनी  मारू  ति  कार  संख्या  को  चलाने  के  लिए  शक
 क/लोती  दिल्ली  के  रामनिवास  पुत्र  श्री  सुरजभान  को  नौकरी  पर  रखा  ।  1.9.1988  को

 श्री  राम  निवास  श्री  रतन  लाल  गगं॑  की  अनुमति  से  उस  कार  को  ले  गया  क्योंकि  वह  अपने  दोस्तों के
 साथ  आगरा  ज़ाना  चाहता  था  ।  लेकिन  वह  वापस  नहीं  लोटा  ।  मामला  उत्तर  पूर्वी  जला  दिल्ली
 के  स्रैशल  स्टाफ  को  हस्तान्तारित  किया  गया  जो  आगे  जांच-पड़ताल  कर  रही  है  ।

 10.  थान्रा  करौल  बाग  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  365  के  अधीन  म|मला  प्रथम

 सचनता  रिपोर्ट  संख्या  42  तारीख  7.2.1989  को  दर्ज  किया  गया  ।  21.1.1989  को  3918  गली

 शीश  गंज  दिल्ली  का  निवासी  मनोज  कुमार  पुत्र  श्री  सुखदेव  ग्रुरूद्वधारा  रोड

 दिल्‍ली  में  अपनी  मारूति  वेन  संख्या  के  लगी  कुछ  सहायक  उपकरण  लेने  के

 लिए  गुरुद्वार  ऐड  करौल  बाग  नई  दिल्‍ली  दो  अज्ञात  व्यक्तियों  न  गढ़  मुक्तेश्व्र  के  लिए
 उसकी  गाड़ी  को  किराए  पर  लिया  लेकिन  डुइबर  मनोज  कुमार  वाषस  नहीं  लौटा  ।  उसके  बर्द
 इन  ला-पालम  सिंह  ने  संदेह  व्यक्त  किया  और  संदेह  की  पुष्टि  भी  की  कि  ऊपर  उल्लिखित  दो

 क्तियों  ने  मारुति  कार  के  साथ  मनोज  कुमार  का  अपहरण  नापाक  इरादों  से  मामले की
 जाँच-पड़ताल  स्थानीय  पुलिस  कर  रही  है  ।

 11.  शाहदरा  थाने  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  ध।रा  364  के  अन्तर्गत  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट
 संख्या  74  तारीख  5.2.1989  ।  श्रीमती  पत्नि  श्रो  हर  ल।ल  ने  रिपोर्ट  दर्ज  करायी कि
 उसका  पति  कार  संख्या  मं  उत्तर  प्रदेश  सीमा  की  तरफ  गया  और  वापस

 नहीं  लौटा  ।  पूर्वी  दिल्‍ली  की  पुलिस  स्थानीय  पुलिस  के  साथ  मामले  की  जांच-पड़त।ल  कर  रही  है  ।

 द्ट्स  मामले  को  हल  करने  के  प्रयत्न  जा  री  हैं  ।
 5

 12.  थाना  टाऊन  हॉल  दिल्ली  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  ध।रा  364  के  अन्तर्गत  दर्ज
 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  80  तारीख  21.4.1989  ।  4.  4.  89  को  तीन  व्यक्तियों  ने  कार
 संख्या  डू'इवर  सहित  तिहाड़  जेल  के  लिए  किराए  पर  जैसा  क्रि  प्रत्यक्ष
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 दर्जियों  ने  बताया  उनके  रोहतक  जाने  की  संभावना  कार  और  ड्राइवर  वापस  नहीं  लौटे  ।
 अतः  उपरोक्त  मामले  को  दर्ज  किया  गया  और  उत्तरी  जिले  की  स्थानीय  पुलिस  ने  जांच्र-पड़त/ल
 शुरू  की  ।  जांच  पड़ताल  की  जा  रही

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठन

 8544.  श्री  राधाकाँत  डिगाल  :
 श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अनुसूचित  जातियों  और  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण के  क्षेत्र  में
 कार्यरत  स्वेच्छिक  संगठनों  के  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  नाम  क्‍या  और

 इन  स्वेच्छिक  संगठनों  को  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  घनराशि  दी  गई  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  मन्त्नो  :  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  क  के  लिए  कार्य  रत  स्वयं  सेवी  संगठनों  के  राज  य/संघ  क्षेत्र  वार  नाम

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  सहायक  अनुदान  की  कुल  राशि
 5,50,846,38/-  र०  थी

 विवरण

 राज्य|संघ  राज्य  क्षेत्रवार  स्वयंसेवी  संगठनों  के  नाम  जिन्हें
 अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  की  केन्द्रीय  योजना  के

 अन्तगंत  दिया  गया  सहायक  अन॒दान
 a  :&  घी  यघघ+  हल

 क्रम  राज्य/कैन्द्र  शासित  प्रदेश  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सूची
 का  नाम  __  __

 2  _  लश  ख़ख

 आंध्र  प्रदेश  1.  कावरू  चेरीटेबल  आन्ध्र
 प्रदेश

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.  रामकृप्ण  भिशन  सियांग
 अरुणाचल  प्रदेश

 2.  रामकृष्ण  पो०आ०  नरोत्तम  नग  ,  जिला
 अरुणाचल  प्रदेश

 ;  3.  रामकृष्ण  मिशन  अरुणाचल  प्रदेश

 3.  1.  घडमोडा  मॉडल  सात्रा  हिल्स  और  प्लेनस  कल्चरल
 पो०आ०  उत्तरी

 असम
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 4.  बिहार

 5.  कर्नाटक

 6.  केरल

 7.  मध्य  प्रदेश

 8.  महाराष्ट्र

 9.  मेघालय

 10.  नागाल॑ंड

 11.  उद्धेसा

 12.  राजस्थान

 छजमेण

 है  1986

 3

 प्रांतीय  समाज  कल्याण  उत्तरी  लखमीपुर

 रामकृष्ण  मिशन  कछार  असम

 रामकृष्ण  मिशन  अछतरीबारी  गुवाहाटी

 रामकृष्ण  मिशन  रांची

 अखिल  भारतीय  आदिवासी  विकास  रातू  शाखा

 बिहार

 रामकृष्ण  मिशन  विवेकानन्द
 बिहार

 रामकृष्ण  मिशन  ट्यूबरक्लोसिस  रांची

 श्री  रामकृष्ण  मिशन  वाणी  मोहल्ला
 पो०  आ०  मसर

 श्री  रामकृष्ण  अद्ध  केरल

 पीपल्स  काउ  सिल  फार  सोशल  लायाम
 कोचीन

 मिशन  विवेकानन्द  मध्य  प्रदेश

 सर्वेन्‍्ट्स  आफ  इंडिया  पूना
 भारतीय  समाज  उन्नति

 महाराष्ट्र

 भारतीय  एग्रो-इंडस्ट्रीज  सेनापति  बापट

 महाराष्ट्र
 रामकृष्ण  रामकृष्ण  मिशन
 मेघालय

 रामकृष्ण  मिशन  पो०आ०
 मेघालय

 नागालैंड  गांधी  मोकक
 नागालेंड

 रामक्ृष्ण  मिशन  पुरी

 सोशल  वर्क  एण्ड  रिसंच
 राजस्थान

 |

 बनस्थली  पो०आ०  राजस्थान
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 क्ज्क्््््््आणआणथणथथआथआ  तक  सससधचधधनालराररपपपधषापपपअप्रयय  _  ऋ  ऋ  >उ>॑"्॑  ॑  ॑  ईईऋऔऋई

 1  2  3

 13.  तमिलनाडु  1.  थियोसोक्िकल  मद्रास

 2.  नीलगिरी  आदिवासी  वेलफेयर  फेयर  ग्लेन

 कोटा  हाल  द
 तमिलनाड ह

 14.  उत्तर  प्रदेश  1.  ईशन  सरन  इलाहाबाद
 ह

 2.  जन  जागरण

 15.  पश्चिम  बंगाल  1.  रामक्ृष्ण  मिशन  पश्चिम
 बंगाल

 2.  रामकृष्ण  मिशन  पो०आ०  विवेकानन्द
 पश्चिम  बंगाल

 3.  श्री  रामकृष्ण  पो०  आ०  नीमपीठ  24-

 परगना  पश्चिम  बंगाल

 4.  रामकृष्ण  मिशन  पश्चिम  बंगाल

 5.  सुदरबंस  सेवा  पो०  आ०
 वाया  पश्चिम
 बंगाल

 6.  महानाम  सेवक  श्री  श्रीमहानाम
 १  कलकत्ता

 7  वंगाल  ग्राम  विकास  पनीसाला  हाट  पश्चिम

 दीनजपुर  पश्चिम  बंगाल

 8.  बंगाल  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  विकास
 पो०  आ०

 (3०),  पश्चिम  बंगाल

 9.  पश्चिम  बंगाल  अनुसूचित  जाति  जनजाति  और
 संख्यक  कल्याण  रविन्द्रनग  पो०आ०  और
 जिला  पश्चिम  बंगाल

 10.  टैगोर  सोसायटी  फार  रूरल  कलकत्ता

 11.  हरिजन  सेवक  37/3,  नस्करपुर
 घुसरी,हावडा
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 .  निखिल  भारत  बनबासी  मुख्यालय
 जिला  मिदनापुर

 रामकृष्ण  मिशन  बारयेंस  पश्चिम  बंगाल

 हरिजन  सेवक  दिल्‍ली

 इंडियन  रेड  क्रास  रेड  क्रास  दिल्‍ली

 3.  हिन्द  स्वीपरस  सेवक  कालीबाडी

 13.

 नई  दिल्‍ल

 बंगाली  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कल्याण
 ऐसोसिएऐशन  22/13,  पुष्प

 नई  दिल्ली

 समाज  सेवा  संघ  69/10,  गली  16,
 दिल्‍ली

 राष्ट्रीय  शोषित  परिषद  167,  पालिका
 नई  दिल्ली

 श्री  लाल  वहादुर  शास्त्री  सेवा  1,  मोती  लाल

 नेहरू  नई  दिल्ली

 अखिल  भारतीय  आदिवासी  विकास  15,  कैनिंग
 नई  दिल्ली

 ह
 ह

 अखिल  भारतीय  दयानन्द  सेवा  संघ  महषि  दयानन्द
 रामलीला  नई  दिल्ली

 भारतीय  आदिमजाति  सेवक  डा०  अम्बेडकर
 नई  दिल्‍ली

 «  डी  ए०वी०  कालेज  मंनेजिंग  नई  दिल्ली

 फाउ  डेशन  फार  रूरल  डेवेलपमेंट  एण्ड  सोशल
 नई  दिल्‍ली

 कैबिनेट  नई  दिल्ली

 होठलों  को  भारतीय  औदधोगिक  विकास  बंक  से  ऋण

 करेंगे  कि  ८
 8545.  श्री  राधाकाँत  डिगाल  :  क्या  नागर  विभःनन  और  पर्यठन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  होटलों  को  ऋण  प्रदान  करता  और
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 ...  यदि  तो  वर्ष  1988-89  और  वतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न
 एकंत्र  ओर  सरंकारी  संगठनों  को  विभिन्न  राज्पों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  होटल  निर्माण  के

 पं  कली

 औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  दिए  गए  ऋण  और
 उस  पर  ली  गई  ब्याज  दर  का  ब्योरा

 क्या
 :

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  शिवराज  वो०  :

 हां  ।

 1988-89  1888  से  मार्च  1989)  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  ने  निम्नलिखित  पार्टियों  उनमें  नाम  के  सामने  दिए  गए  ब्यौरों  के  ऋण  स्वीकृत
 किए  थे  ।-

 क्रम  सब  का  ताम

 का

 राज्य|संघ  शासित  प्रदेश  स्वीकृत ऋण

 1988-89  1988  1989)  ््  रु०

 1.  भारत  होटल्स  लि०  नई  दिल्ली  2.00

 2.  तमिल  नाड्‌  टूरिज्म  इंटरनेशनल  रिसोर्ट  लिਂ  तमिलनाडु  1.53

 3.  होटल  श्रीं  कृष्ण  लि०  आंध्र  प्रदेश  8.50

 .4.  होटल  लीला  बंचर  लि०  गोआ  5.50

 5.  मेक  वेव्स  सी  रिसार्ट  प्रा०  लि०  महाराष्ट्र  2.50

 6.  अडयार  गेट  होटल्स  लि०  तमिलनाडु 3261  _
 जोड़  23.54

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  अप्रैल  में  कोई  ऋण  स्वीकृत  नहीं  किया  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  होटल  परियोजनाओं  के  लिए  दिए  गए  ऋणों  पर  14%
 की  दर  से  ब्याज  लिया  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  और  ऐसे  जिलों  में  अवस्थित  एऐककों  को

 ]  2.6%  की  रियायती  दर  पर  ऋग  दिया  जाता  है  जहां  एक  भी  उद्योग  नहीं  है  ।

 \  उड़ीसा  में  जेब  वेज्ञानकि  और  प्रौद्योगिकोय  अनुसंधान  केन्त्र

 8546.  श्री  राघाकांत  डिगाल  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  के  बालूगांव  में  एक  जैव  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  केन्द्र

 स्थापित  किया  गया

 यदि  तो  केन्द्र  द्वारा  अब  तक  किए  गए  अनुसंधान  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  केन्द्र  द्वारा  निकट  भविष्य  में  क्या  नया  अनुसंधान  कार्य  करने  का  बिचार  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तशा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  :  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।

 भारत  इलंक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  को  पुनर्गंठित  करने  के  लिए  कार्यक्रम

 8547.  श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्रहो  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ने  सरकार  से  अपने  संगठन  के  पुनंगठन  करने  के

 लिए  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अनुमति  प्रदान  की  और

 भारत  इलैक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  पुनगंठन  के  लिए  तैयार  किए  गए  कार्यक्रमों  का
 ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  :

 नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नशीली  ओऔषपधों  के  सेवन  पर  नियन्त्रण  के  लिए  उड़ीसा  का  प्रस्ताव

 8549.  श्री  श्रीए  ्लभन  पाणिग्रही  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  नशीली  औषधों  के  सेवन  पर  नियन्त्रण  लगाने  फ  लिए  सहायताਂ  देने  की  करेम्द्रीय

 सरकार  की  कोई  योजना

 क्‍या  इस  संबंध  में  उड़ीसा  राज्य  सरकार
 ने

 ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  प्रस्तावों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  समति
 तया  औषध  दरुपयोग  निवारण  हेत  स्वयंसे

 योजना  का  क्रियान्वयन  कर  रही

 हां  ।

 :  कल्याण  मंत्रालय
 वी  संगठनों  को  सहायता  की  केन्द्रीय  क्षेत्र

 हु

 और  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिश  सफारिश  में  ओऔषध  दुरुपयोग निवारण  हेतु  जिन  स्वयंसेवी  संगठनों  को  1988-89  के  दौरान  वित्तपोषित  किया  गया  था  वे  निम्न
 प्रकार  हैं  :--

 1.  युवा  तथा  सामाजिक  विकास  उड़ीसा
 2.  नैतिक  मार्गदर्शन  तथा  कानूनी  सहायता  भू  वनेश्वर
 3.  प्रादेशिक  औषध  निवारण  सामाजिक  सुधार  तथा  पुनर्वास  उड़ीसा  ।

 4.  लोकनायक  उड़ीसा  ।
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 दिल्लो  सें  बिक्रोकर

 8550.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  ऐसे  व्यापारी  को  जो  केवल  प्वाइन्टਂ  पर  लगाने  वाली  वस्तुओं
 का  व्यापार  करता  दिल्‍ली  में  बिक्रीकर  अधिकारियों  के  पास  अपने  आप  को  पंजीकृत  कराना
 अनिवायं

 यदि  नहीं  तो  बिक्रीकर  नम्बर  लेने  पर  विवस  करने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  उत्पीड़न  को  रोकने  के  लिए  क्या  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  सोहन  देव  जी  श्रीमान  |  यदि
 व्यापारी  की  बिक्रीकर  योग्य  प्रमाण  से  अधिक  हो  जाती

 गौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  में  शरणार्था

 8551.  श्री  सी०  जंगा  रेडडो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  ऐसे  कितने  शरणार्थी  हैं  जो  वहां  के  स्थायी  निवासी  नही  माने
 जाते  और  जिन्हें  भमि  तथा  मकान  सरकारी  नौकरी  प्राप्त  पंचायत  और  विधान
 सभा  चुनावों  में  वोट  डालने  तथा  मेडिकल  और  इन्जीनिर्यरिंग  कालेजों  में  दाखला  लेने  के  लिए  भी  *

 पात्र  नहीं  माना  और  ध

 जम्मू  और  काश्मीर  में  जन्मे  इनके  बच्चों  का  इस  दृष्टि  से  क्या  दर्जा  होगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  अब  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  शामिल  भिन्‍न  भिन्न  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित
 2768  जो  विभाजन  के  समय  भारत  आए  और  जम्मू  और  कश्मीर  के  भिन्‍न-भिन्‍न

 हिस्सों  में  बस  को  स्थायी  निवासी  प्रमाण  पत्र  तथा  स्थायी  निवासियों  को  उपलब्ध  परिमाणी
 लाभ  नहीं  दिए  गए  हैं  ।  उन्हें  संसदीय-चुनावों  में  मतदान  का  अधिकार  है  ।

 इन  व्यक्तियों  के  बच्चे  भी  राज्य  के  अस्थायी  निवासी  हैं  ।

 अजित  अवकाश  के  बदले  नकद  भुगतान

 8552.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह
 :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्यस्थता  बोर्ड  ने  निर्णय  दिया  है  कि  सरकारी  कमंचारियों  को  अजित  अवकाश
 के  बदले  में  नकद  भुगतान  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 अल्री  :  और  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  संयुक्त  परामशंदाता  तंत्र  तथा  अतिवार्य  विवाधन

 योजना  के  अन्तर्गत  स्थापित  विवाचन  बोर्ड  ने  31-3-1989  को  निम्नलिखित  अधिनिर्ण  य  दिया  :-

 नीचे  निर्दिष्ट  किए  गए  सिद्धान्तों  के  अनुसार  अजित  अवकाश  के  नकदीकरण

 के  हकदार  होंगे
 :--

 (1)  छुट्टी  के नकदीकरण  की  अनुमति  केवल  तभी  दी  जायगी  जब  सरकारी  कमंचारी
 के  खाते  में  उसके  द्वारा  नकदीकरण  का  दावा  करने  के  समय  कम  से  कम  60  दिन  का

 अजित  अवकाश

 (2)  नकदीकरण  की  अवधि  एक  कलंण्डर  वर्ष  में  15  दिन  अथवा  दो  कैलेण्डर
 वर्षों  के  एक  ब्लाक  में  30  दिन  तक  सीमित  होगी  बशतें  कि  सरकारी  कमंचारी  उसी  समय

 ~ *  >  न  ।/  r
 पहले  वाली  स्थिति  में  15  दिन  तथा  बाद  वाली  स्थिति  में  30  दिन  का
 अजित  अवकाश  ले  लेता  है  और  आगे  यह  शर्त  भी  है  कि  उसके  द्वारा  नकदीकरण  के  अधिकार
 का  प्रयोग  कर  लिए  जाने  तथा  ऊपर  बताए  अनुसार  अजित  अवकाश  ले  लिए  जाने  के  बाद  सभी
 स्थितियों  में  उसके  खाते  में  कम  से  कम  30  दिन  की  छटिटयां  हों

 (3)  अजित  अवकाश  की  मंजूरी  विद्यमान  तत्सम्बन्धी  नियमों  द्वारा  शाघ्तित  की  जाती
 रहेगी  ।

 (4)  अधिनियम  ।  1989  को  प्रवृत्त  होगा  ।

 अधिमिणंय  पर  कारंवाई  के  बारे  में  अभी  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  हैं  ।

 अशोक  होटल  यूनियन  द्वारा  लिखा  गया  पत्र

 8553.  श्रीमती  गोता  मुखर्जो
 :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पयंटन  विक।स  निगम  के  कुछ  अधिकारियों  की  साठ-गाठ/सं  रक्षण  में
 जन-सम्पक  स्थानों  में  होटल  के  कुछेक  चुनिदा  कमंचारियों  द्वारा  किए  जलने  वले  व्यापार
 धन  की  हानि  और  होटल  की  अन्य  वस्तुओं  मदों  की  चोरी  के  बारे  में  अशोक  होटल  कमंचारी

 यूनियन  ने  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  कें  प्रबन्ध  मण्डल  ने  सरकार  को  अनेक  पत्र  लिखे

 यदि  तो  उक्त  यूनियन  द्वारा  पिछले  दो  वष्नों  के  दोरात  ऐसे  कितने  पत्र  लिखे

 गए  और

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 नागर  विनानन  और  पय  टन  मन्‍्त्रालय  रज्य  मंत्री  शिवराज  :

 और  :  गत  दो  वर्षों  के  अशोक  होटल  कमंचारी  संघ  से  9  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें
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 अशोक  नई  में  कारोबार|राजस्व  लीक  आउट  होनें  आदि  के  बारे  में
 आरोप  लगाए  गए

 उपरोक्त  संघ  ने  जिन  विशिष्ट  मामलों/आरोपों  का  हवाला  दिया  भारत  पयंटन
 विकास  निगम के  प्रबंधकों  ने  उनकी  जांच  करने  के  लिए  उचित  कारंवाई  की  है  ।

 भारतीय  होटल  निगम  और  भारतीय  पय  टन  विकास  निगम  का  विलयन

 8554.  श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पय  टन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  होटल  निगम  और  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  के
 विलय  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  दोनों  के विलयन  की  शर्तों  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 नागर  विभानन  और  पय॑ टन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  :
 और  पयंटन  राष्ट्रीय  समिति  ने  भारतीय  होटल  निगम  को  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के
 साथ  मिलाने  की  सिफारिश  की  है  ।  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 वहेज  सम्बन्धी  निराधार  शिकायतें

 8555.  श्री  कमल  चौधरी  :  कया  गृह  मंत्री  दहेज  विरोधी  सेल  को  प्राप्त  हुई  निराधार
 शिकायतों  के  बारे  में  27  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  604  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  में  1985  में  पुलिस  विनय  नगर  में  भारतीय  दंड  संहिता  की
 घारा  406  में  दर्ज  करने  हेतु  भेजे  गये  कुछ  मामलों  में  जांच  के  बाद  दहेज  विरोधी  कक्ष  के
 उपायुक्त  को  यह  पता  चला  था  कि  दहेज  की  माँग  और  दुव्यंवहार  के  आरोप  सच  नहीं  थे  और
 पक्षों  के  बीच  बिचार  की  जड़  लड़की  की  निष्ठा  संदेहास्पद  थी  परन्तु  फिर  भी  विनय  नगर  पुलिस
 ने  कोर्ट  में  चालान  भरते  समय  दहेज  निषंघ  अधिनियम  1984  और  भारतीय  दंड
 संहिता  प्रक्रिया  की  धारा  भी  जोड़  दी  और

 यदि  तो  दहेज  विरोधी  कक्ष  के  उपायुक्त  के  उक्त  निष्कर्षों  को  अनदेखी  किए
 जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  दोषी  पुलिस  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  :  ओर  भारतीय  दन्‍्ड  संहिता  की  घारा  406  के  तहत
 विनय  नगर  थाने  में  केबल  एक  ऐसा  मामला  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  542  दिनांक  27-9
 1985  दर्ज  है  जिसमें  जांच  पड़त.ल  के  दौरान  लड़की  के  पिता  श्री  देवराज  शर्मा  के  बयान  के
 उपरान्त  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  दहेज  निषेध  अधिनियम  की  घारा  4  को  जोड़ा  गया  तथा
 शिकायत  कर्ता  के  पूरक  बयान  को  रिकार्ड  कियह  गया  ।  बाद  में  अभियोजन  शाखा  द्वारा  की  गई
 सिफारिश  रिकार्ड  किए  गए  साक्ष्य  के  अनुरूप  भारतीय  दंड  संहिता  की  घास  को

 जोड़ा  गया  था  ।
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 केन्द्रीय  वक्फ  परिषद  को  अनुदान

 8556.  श्री  बनातवाला  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद्‌  को  केन्द्रीय  सरकार  से  न्यास  सम्पत्तियों  के  विकास  के

 लिए  अनुदान  राशि  मिलती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  केन्द्रीय  वक्‍फ  परिषद  को  कितनी

 अनुदान  राशि दी  और

 जिन  परियोजनाओं  का  विकास  किया  गया  है  उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  कया  है  और

 प्रत्येक  परियोजना  पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  सुमति  :  हां  ।  केन्द्रीय  वक्‍फ

 शहरी  वक्‍फ  सम्पत्तियों  के  विकास  के  लिए  1974-75  से  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायक-अनुदान
 प्राप्त  कर  रही  है  ।

 केन्द्रीय  वक्‍फ्‌  परिषद्‌  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिए  गए  सहायक-अनुदान
 की  धनराशि  निम्न  प्रकार  है

 1.  1986-87  50  लाख  रुपये

 2.  1987-88  50  लाख  रुपये

 3.  1988-89  60  लाख  रुपये

 एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  संलग्न

 विवरण

 विकास  परियोजनाओं  के  राज्य-वार  ब्यौरे  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  परियोजनाओं  के  लिए
 स्वीकृत  ऋणों  की  कुल  धनराशि  ।

 31.3.1989  की  स्थिति  के  अनुसार
 लाखों  मे ं)

 क्रम  सं०  राज्य  परियोजनाओं  की  स्वीकृत  ऋण  की  धनराशि
 संख्या  जिन्हें  ऋण
 दिया  गया

 ।.  :  रप्न  प्रदेश  12  137.50

 2  बिहार  9  33.59

 3  कर्नाटक  10  174.13
 4  केरल  3  16.90
 5

 महाराष्ट्र  3  43.00
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 उत्तर

 6  पंजाब  10.00
 7  राजस्थान  2  24.02

 -  8  तामिलनाडु  11  135.97
 9  उत्तर  प्रदेश  1  1.00

 10  दिल्ली  3  5.50
 ॉौल्‍ऋ₹इछओ2ॉऋ£ऋ।ीक्ाज्ज्ज-+झ  पपपपपपः  ख

 जोड़  55

 तटरक्षक  बल  के  पास  पोतों  और  विमानों  की  संख्या

 8557.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि इस  समय
 तट-रक्षक  बल  के  पास  कितने  नौकाएं  और  विमान  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  तटरक्षक  बल  इस  समय  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लगभग
 60  जलपोतों  और  विमानों  विग  एवं  रोटरी  का  संचालन  कर  रहा  है  ।  इस  संवंध
 में  निश्चित  ब्यौरे  देना  सुरक्षा  के  हित  में  नहीं  है  ।

 वेज्ञा  निक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिधद  को  बांकुरा  परियोजना  में
 कार्य  कर्मंचारो

 58558.  श्री  पूर्णचन्द्र  मलिक  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  बांकुरा  परियोजना  के  निमांण
 क्रम  के  अगले  चरण  में  कुशल  कारीगरी  के  कितने  क्षेत्रों  को  शामिल  करने  का  विचार  हैः

 क्‍या  इस  परियोजना  के  आरम्भ  किए  जाने  के  समय  से  कायरत  बतंमान  अस्थाई
 कमंचारियों  की  सेवा  में  खपाने  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्तरी  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेव/निकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कें०  आर०  :

 बांफुरः  के  तकतीकी-आशर्थिक  सर्वेक्षण  पर  अःधारित  अनुसंघान  और  विकास  प्रयास  चार  न्नेत्रों  की
 समस्याओं  के  लिए  किये  जायेंगे  ।  यया-फिशिंग  पोटरी  और  चीनी  घंटा-घातु
 और  खलय  त्वचा  और  पशु  उप-उत्पाद  ।

 इस  परियोजना  में  कार्यरत  कमंचारी-वर्ग  को  परियोजना  के  आरम्भ  से  ही  संवेदागत
 आधार  पर  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 द्वारा  का  थिकास

 8559.  श्री  महेन्द्र  सह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेंटर  फार  डेवलपमेंट  आफ  टेलिमेटिक्स  ने  नानब्लाकिंग
 आटोमेटिक  एक्सचेंजों  की  16000  लाइन  के  डिजाइन  विकास  और  परीथण  की  परियोजना  पूरी
 कर  ली

 यदि  तो किस  लागत  पर  और  क्‍या  यह  परियोजना  निर्धारित  समयावधि  के

 अनुरूप  रही  और

 यह  परियोजना  कब  तक  चाल  होगी  और  इसे
 कहां  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंद्ञालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रानिकी  और  अन्त  रिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  आर०  :
 मंटिक्स  विकास  केन्द्र  ने  16000  पोर्ट  के  मुख्य  स्वचालित  एक्सचेंज  के  लिए  प्रौद्योगिक
 का  विकास  किया  16000  पोर्ट  के  एक्सचेंज  (4,0  लाइनों  के  लिए  रम्भिक  उपस्कर  )

 का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 दिनांक  तक  इलेक्ट्रानिक  स्विचन  प्रणाली  परियोजना  पर  टेलिमटिक्स
 ब्रकास  केन्द्र  द्वारा  किया  गया  व्यय  53.5  करोड़  रुपये  16,000  पोर्ट  के  एक्सचेंज

 के  इजीनियरी  तथा  उसके  क्षेत्रीय  परीक्षण  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  लेकिन  सातवीं  योजना
 के  अन्त  तक  इसके  उत्पादन  का  जो  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  गया  उसे  बनाए  रखे  जाने  की
 सम्भावना

 क्षेत्रीय  परीक्षण  के  लिये  16,000  पोर्ट  की  प्रणाली  (4,000  लाइनों  के  लिए
 आरम्भिक  को  बंगलौर  में  प्रतिष्ठापित  किया  है  ।  क्षेत्रीय  परीक्षण  का  कार्य

 1987  में  आरम्भ

 वाघा  सीमा  पर  सीमा  शुल्क  कर्मचारियों  को  सुरक्षा

 8560.  श्री  महेन्द्र  सिह  :  क्‍या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  वाघा  सीमा  से  तस्क  री  रोकने  के  नए  त्रीमा  के  निकट  अट्टा  री  में
 सीमा  शुल्क  कर्यालय  स्थापित  करने  के  क/रण  मीमा  शुल्क  कमंचःरियों  पर  आतंकवादियों  द्वारा
 हाल  ही  में  किये  गये  हमलों  की  जानकारी

 यदि  तो  सीमा-शुल्क  कार्यालय  स्थापित  किये  जाने  के  कारण  आतंकवादी
 विधियों  में  गत  15  दिनों  के  दोरान  गत  15  दिनों  की  तुलना  में  लगभग  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 वाघा  सीमा  पर  स्थापित  नये  सीमा-शुल्क  कार्यालय  में  नियुक्त  सीमा-कमंचारियों  को

 सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 a ैफैहफहच  है  ४  अर

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पी०  .  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं

 पंजाब  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सम  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍लो  में  बम  बिस्फोट

 8561.  श्री  पी०  एम०  सईद  :

 श्री  जो०  एस०  बासवराजू  :

 श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  31  1989  को  दिल्ली  में  सेंट  स्टीफन  अस्पताल  के  निकट  बम  बिस्फोट

 हुआ

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  निष्कर्षों

 व्यौरा  कया  है  और  वह  बम  किस  प्रकार  का  था  तथा  ब  ह्रोट  से  जान-माल  का  कितना

 नुकसान

 क्‍या  इस  कांड  में  शामिल  व्यक्तियों/संगठनों  का  पता  लगाया  गया  और

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैँ  ?

 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संग्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पो०  :  जी  श्रीमान  ।

 जांच  से.पता  लगा  कि  31.3.1989  को  लगभग  9.00  बजे  सेंट  स्टीफन
 अस्पताल  के  सामने  एक  बम  बिस्फोट  हुआ  ।

 की  धारा  307,  बिस्फोटक  पदार्थ
 नियम  की  धारा  3/4,  और  अधिनियम  की  धारा  3/4  के  अ  तगंत  प्रथम  सूचना

 रिपोर्ट  संख्या  89  दर्ज  किया  गया  और  अमृतसर  के  एक  ब्यक्ति  बलदेव  सिंह  उफं  केदा  को
 गिरफ्तार  किया  गया  ।  विस्फोट  में  कुल  5  व्यक्ति  घायल  हुए  |  जान  अथवा  माल  की  कोई  क्षति

 सूचित  नहीं  की  गयी  ।

 जी  श्रीमान  ।

 इस  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकने  और  उनका  पता  लगाने  के  लिए  पुलिस  गश्त  में
 और  तेजी  लायी  जा  रही  जनता  को  जन-सम्पक  माध्यमों  से  शिक्षित  किया  जाता  है  कि  वे
 किसी  लावारिस  पड़ी  वस्तु  को  न  छुएं  और  जब  भी  उनके  ध्यान  में  कोई  संदिग्ध  वस्तु  आती  है  वे
 तत्काल  पुलिस  को  सूचित  करें  ।
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 विलल्‍्लो  प्रशासन  में  आशुलिपिक

 8562.  श्री  सरफराज  अहमद  :
 बिलास  म्‌  त्तेमवार

 :  क्‍या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  में  (425-700)  रुपये  के  वेतनमान  में  काम  करने  घाले  हिंदी  और
 अंग्रेजी  के  आशुलिपिकों  की  पृथक-पृथक  कुल  संख्या  कितनी  और

 क्‍या  विशेष  रूप  से  हिन्दी  आशुलिपिकों  की  सेवाएं  नियमित  करने  के

 लिए  समुचित  नियम  बनाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  44  अंग्रे

 हिन्दी  आशुलिपिकों  के लिए  अलग  से  कोई  नियम  नहीं  है  ।  नियमों  में  330-560
 रुपये  के  वेतनमान  वाले  जिन्होंने  इस  ग्रंड  में  5  वर्ष  की  नियमित  सेवा  पूरी  कर  ली

 को  पदोन्नति  द्वारा  इस  ग्रंड  में  भर्ती  करने  की  व्यवस्था

 श्रीहरिकोटा  राकेट  लांचिग  सेंटर  का  विकास

 8563.  श्री  एस०  पलाकोंडायुड्‌  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्ह्गी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीहरिकोटा  राकेट  लांचिंग  सेंटर  के  आधुनिकीकर"”/|विकास  हेतु  गत  तीन  वर्षों  में
 आवंटित  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  श्रीहरिकोटा  में  वेज्ञानिकों  और  अन्य  कमंचारियों  के  लिए  क्यथार्टर|आबास
 अपर्याप्त  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  कमंचारियों  के  लिये  क्वार्टरों/आवासों  के
 निर्माण  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कःयंवाही  की  गई  हैं  और  इस  प्रयोजनाथं  कितनी  घनराशि  उपलब्ध
 करायी  गई  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रोनिकी  और  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  संत्रो  के०  आर०  :  श्रीहरिकोटा
 राकेट  प्रमोचन  केन्द्र  तथा  इसके  आधुनिकीकरण/विकास  के  लिये  पिछले  तीन  वर्षों में  आबंटित
 घनराशि  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार

 विचौब  वर  1986-97  16.59

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  19.10

 वित्तीय  1988-89  23.05"

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 पहाड़गंज  पुलिस  स्टेशन  में  दर्ज  मामले

 8564.  थ्री  एस०  पजाकोंडायुड्‌  :  क्या  गृह  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  पहाड़गंज  पुलिस  स्टेशन  में  श्रेणी-बार  कितनी |  फर्क  वे  हा  ध्यान  मे  प्रथम  सचना
 रिपोर्टे  और  मामले  दर्ज/पंजीकृत  कराये  हर

 उनमें  से  कितने  मामले  अब  तक  निपषटाये  जा  चके  हैं

 कितने  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  और  कब  से  सम्बित  और

 उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन'मन्त्रालय  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन्ज्री  पी०  :  पहाड़गंज  पुलिस  स्टेशन  में  वर्ष  1988  में  653  तथा  1989

 (27.4.1989  202  मामले  दर्ज  किए  गए  ब्योरे  संलग्न  दिए  गए  हैं  ।

 इन  मामलों  में  से  वर्ष  1988  में  526  मामलों  को  तथा  1989  में  (27.4.1989
 151  मामलों  को  सुलझाया  गया  है/सम्पन्न  कर  लिया  गया  है

 और  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  में  दी  गयी  है  ।

 |

 पहाड़गंज  पुलिस  स्टेशन  में  वर्ष  1988  और  1989  (27,4.1989)  के  दौरान  दर्ज  किए
 गए  मामलों  का  ब्यौरा  :

 वर्ष  शीर्ष  सूचित  किए  गए

 णपुह॥्झ..-7३् ्  ्  ्॒7्र्र्य्यरयरयरः
 1.  1988  हत्या  मर

 2.  1988  हत्या  के  प्रयास  3

 3.  1988  दंगे  विकी

 4.  1988  लूटपाट  1

 5.  1988  डकती  वि

 6.  1988  दिन  मेँ  सेंघमारी  ०००

 7.  1988  रात  में  सेंघमारी  4

 8.  1988  वाहनों  की  चोरी  15

 9.  1988  साईकिल  चोरी  4

 10.  1988  जेब  काटना  10

 li.  1988  नौकर  द्वारा  चोरी  2

 12.  1988  विविध  चौरियां  37
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 13.  1988  चेन  छीनना  1

 14.  1988  घोखाधड़ी  14

 15.  1988  अपहरण  8

 16.  1988  विपहरण  5

 17.  1988  महिलाओं  की  हत्या  ९००

 18.  1988  घातक  दुघ  टना  6

 19.  1988  हल्की  दुघ  टना  43

 20.  1988  घायल  1

 21.  1988  बुरी  तरह  घायल  16

 22.  1988  विविधि  भा०  दं०  संहिताएं  46

 भारतीय  दंड  संहिताओं का  कुल  जोड़  216

 23.  1988  अधिनियम  2

 24.  1988  .  शस्त्र  अधिनियम  68

 25.  1988  जुआ  अधिनियम  50

 /26.  1988  विस्फोटक  अधिनियम  31

 27.  1988  अधिनियम  217

 28.  1988  14  अधिनियम  2

 29.  1988  रेलवे  अधिनियम  24

 30.  1988  अस्पृश्यता  अधिनियम

 31.  1988  आतंकवादी  अधिनियम

 32.  1988  अन्य  अधिनियम  42

 कुल  अधिनियम  437--216

 कुल  जोड़  653

 1989
 1.  1989  हत्या  1

 2.  1989  हत्या  के  प्रयास  3

 3,  1989  रात  में  सेंधमारीं  1

 4.  1989  जाहन  चोरी  5

 5.  1989  जेब  काटना  7

 6,  1989  नौकर  द्वारा  चोरी  1
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 7.  1989  चेन  छीनना  1

 8.  1989  विविध  चोरियां  13

 9.  1989  धोखाधड़ी  3

 1989  विपहरण
 11.  1989  भीषण  दुघं  टना  2

 12.  1989  हल्की  दुघघ  टना  21

 13.  1989  हल्के  घायल  1

 14.  1989  बुरी  तरह  घायल  3

 15.  1989  विविध
 -  17

 जोड़
 “80

 80

 16.  1989  अधिनियम  1

 17.  1989  शस्त्र  अधिनियम  29

 18.  1989  साधारण  अधिनियम  18

 19.  1989  विस्फोटक  अधिनियम  12

 20.  1989  अधिनियम  29

 21.  1989  रेलवे  अधिनियम  2

 22.  1989  ..  अन्य  अधिनियम  11

 कुल  अधिनियम  122--80

 कुल  जोड़  202
 ॥

 पहाड़गंज  पुलिस  स्टेशन  में  व्य  1988  के  जांच-पड़ताल  हेतु  लम्बित  पड़े  मामलों  का

 विवरण  :
 ह

 दिनांक  कारण

 11.6.88..  के  निष्कर्ष  की  प्रतिक्षा

 2  19.12.88  तदेव

 3.  25.6.88  दिल्ली  प्रशासन  की  स्वीकृत्ति  की  प्रतिक्षा

 4.  28.11.88 =  के  निष्कषं  की  प्रतीक्षा

 5  6.12.88  तदंव

 6  17.12.88
 '

 दिल्ली  प्रशासन  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा
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 7.  पुलिस स्टेशन  छल.*के  निष्कर्ष  की  प्रतीक्षा

 8.

 9.  दिल्ली  प्रशासन  की  स्वीकृति की  प्रतीक्षा
 '

 मामला  जांच  पड़ताल के  अधीन  है  ।

 इन्टरपोल  के  की  प्रतीक्षा  ।

 पहाड़गंज  पुलिस  स्टेशन  में  वषं  में
 त्तीन  मास  से अधिक  समय-से  जांच-पड़ताल  हेतु

 लम्बित  पड़े  मामले  ।

 1.  3.1.89  निष्कर्ष  की  प्रतीक्षा

 2.  8.1.89  के-निष्कर्ष की  प्रतीक्षा

 3.  10:11.89  जांच-पड़ताल  हेतु  लम्बित

 4.  10.1.89  संवीक्षा  अधीन

 5.  10.1.89  के  की  प्रतीक्षा

 6.  11.1.89  संवीक्षा  जधीन

 7.  11.1.89

 8.  12.1.89  के  निष्कष  की  प्रतीक्षा
 9.  14.1.89

 10.  15.1.89
 11.  15.1.89  के  निष्कर्ष  की  प्रतीक्षा
 12..  19.1.89  अभियुक्त  का  अभी  तक  कुछ  पता
 13.  19.1.89
 14,  20.1.859  अभी  तक  अभियुक्त  और  सम्पत्ति  का  कुछ  पता  नहीं
 15.  24.1.89  के  निष्कषं  की  प्रतीक्षा
 16.  -27.1.89  इस  मामले  में  अभियुक्त  का  कुछ  पता

 कुल  मामले  :  16

 टिप्पणी  :  तीन  महीनों  से  कम  के  मामले

 37  मामलों  में  के  निष्कर्ष  की  प्रतीक्षा है  ।

 8  मामलों  में  आबकारी  परिणामों  की  प्रतीक्षा

 13  नामलों  में  के  परिणाम  की  प्रतीक्षा  है  ।
 जांच  पड़ताल  हेतु  लम्बित  पड़े  वे  मामले  जिनमें  साक्ष्य  एकत्र  जा  रहे  .
 मामले  ।

 मे
 9

 ०

 '-

 कुल
 कुल  जोड़  --16--107  =123
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 स्वतंत्रता  संभामियों के  पेंशन  के  मामले

 8565.  श्री  जयमोहन  :  क्या  गृहमंत्री  यह  बतानेःकी  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  तीन  वर्णों  के  दोरान  स्वतंत्रता  सैनानियों  को  दी  गई  पैशन  के  मामलों  की
 |.  संख्या का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है

 स्वतंत्रता  सैनानियों  के  परिवारों  को  दो  जाने  वाली  सुविधाओं  और  रियायतों  का
 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  स्वतंत्रता  सनानियों  और  जेल  अधिकारियों  को  स्वतंत्रता  से  पहले  की
 क्तारियों  के  बारे  में  जेल  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  में  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 क्‍या  सरकार  का  स्वतंत्रता  संस  नियों  के  पेंशन  के  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  के
 “”  लिए  कोई  अन्य  विकल्प  दूढने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 संतोष  मोहन  फ्छले  तीन  वर्षों  के दौरान  जिन

 मामलों  में  पंशन  स्वीकृति  की  गई  उनकी  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 वर्ष  स्वीकृत  मामलों  की  संख्या

 1986  9  8  6  3  है  9  3  5

 स्वतंत्रता संनानियों के पात्र सदस्यों के उत्तराधिकारी  2,888

 2,397

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  पात्र  सदस्यों  के  उत्तराधिकारी  पेंशन  पाने  के  हकदार  होंगे  ।  वे

 कं
 केशद्र  सरकार  के  अस्पतालों  और  साबंजनिक  उपक्रभों  के  ब्यूरों  के  अन्तर्गत  सावंजनिक  उपक्रमों  द्वारा
 चलाए  रहे  अस्पतालों/डिस्पेंसरियों  में  मुफ्त  चिकित्सा  सुविधायें  प्राप्त  करने  के  अधिकारी

 भी  ॥
 और  :  जेल  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  करने  में  स्वतंत्रता  सैनानियों  को  होने  वाली

 नाइयों को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  सह  कंदी  प्रमाण  पत्र  को  स्वीकार  करके  पहले  ही  छूट  दी
 1950-52  के  सरकारी  प्रकाशनों  को  भी  साक्ष्य  के  रूप  में  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  उन  स्वतंत्रता  सनानियों  के  मामलों  की  संवीक्षा  करने  के  लिए  अनेक  गर-सरकारी  संवीक्षा

 समितियाँ  गठित  की  गयी  हैं  ।

 दहेज  को  शिकार  महिलाओं  का  अन्तिम  स  स्कार

 8566.  के  काश  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दहेज  के  लोभ  में  जलाई  गई  महिलाओं
 का  उनके  माता-पिता  को.-सूखित  किए  बिना  ही  पोस्टमःरटंम  के  बाद  अन्तिम  संस्कार  कर  दिया
 जाता
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  ऐसे  कितने  मामले  हुए  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकारी  निदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कार्मिक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 मंत्री  पो०  :  ऐसी  कोई  घटना  ध्यान  में  नहीं  आयी

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दहेज  संबन्धी  मासले  दर्ज  किया  जाना

 8567  :  श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  ने  पारिस्थितिक  साक्ष्यों  क ेआधार  पर  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  दहेज
 के  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज  किए  हैं  जिनमें  मृतक  का  वयान  रिकार्ड  नहीं  किया  जा  सका

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  302,  306  और  498  ए०  के  अन्‍्तगंत
 कितने-कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  र्‌

 मृतक  के  बयान  के  आधार  पर  दुघंटना  के  रूप  में  कितमें  मामले  दर्ज  किए  गये  हैं  ?

 कामसिक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  चिदम्बरम  क्योंकि  मामले  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  विचारणार्थ  लम्बित  अत

 सही  संख्या  का  बतान  हीं  है
 ।

 ऐसे  सभी  मामलों  में जब  कभी  शिकार  ग्रस्त  तुरन्त
 नहीं  मरता  और  डाक्टरों  द्वारा  बयान  देने  के  योग्य  घोषित  किया  जाता  है  तो  सब  डिविजनल
 मजिस्ट्रेट द्वारा  मरते  समय

 दिया
 गया  बयान  रिकार्ड  किया  जाता

 गा  पाप
 1988  1989(31-3-89

 भा  की  धारा  76  16
 की  घारा  302  19  1

 की  धारा

 8

 जोड़  :.  103  17
 कफ पहपएएएणपए७प७पथपह७५थक?ैह8ह0ख_पएपयय/य7।/।/प77य7यय।/ पथ

 ऐसे  सभी  मामलों  में  मृत्यु  पूर्व  बयानों  को  सब-डिविजनल  मजिस्ट्रेट  द्वारा  रिकार्ड
 किया  जाता  है  |  यदि  मृत्यु  पूर्व  दिए  गए  बयान  से  किसी  दुर्घटना  का  पता  चलता  तो  किसी  प्रकार
 का  मामला  दर्ज  नहीं  किया  जाता  तथा  मृत्यु  समीक्षां  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  176  के

 तहत  फाइल  कर  दिया  जाता  है  ।
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 कोस्ट  गाई  एयर  स्टेशन

 8568.  श्री  संगरावडीवेल  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोस्ट  गार्ड  एयर  स्टेशनों  की  संख्या  क्या  ह ैऔर  निकट  भविष्य  में  इनकी  स्थापना
 कहां-कहां  किए  जाने  की  संभावना  है

 तमिलनाडु  में  कोस्ट  गार्ड  एयर  स्टेशन  की  स्थापना  संबंधी  निर्णय  को
 न्वित  करने  के  लिए  अब  तक  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं

 इस  परियोजना  की  लागत  क्‍या  और

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :
 आगामी  वर्षों  में  दो  तटरक्षक  विमान  केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  इनमें  से  एक

 तमिलनाडु में  तंजावुर  में  और  दुसरा  अन्दमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  में  स्थापित  किया  जयेगा  ।

 तंजावुर  विमान  केन्द्र
 के

 लिये  उपयुक्त  भूमि  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  इस

 भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  कारंवाई.चल  रही

 और  :  अन्य  परिस्थितियां  अनुकल  रहीं  तो  परियोजना  भूमि  को  कब्जे  में  लेने  के

 पश्चात  लगभग  2  वर्ष  में  पूरी  होने  की  आशा  है  ।  परियोजना  की  समस्त  लागत  का  मूल्यांकन
 उचित  समय  पर  किया  जाएगा  ।

 पुलिस  अधि  1860  संशोधन

 8569.  श्री  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुलिस  अधिनियम  ब्रिटिश  शासकों  के  द्वारः  वर्ज  1860  में  वनाया  मेया

 यदि  तो  क्या  आवश्यकतानुसार  इस  अधिनियम  के  अनेक  संशोधन  किए  गए

 क्‍या  पुलिस  निर्दोष  जनता  के  साथ  अभी  तक  ही  अत्याचार  कर  रही  है  जैसे

 ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  इस  अधिनियम  में  और  कोई  संशोष्टन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  चिदस्वरम )  :  से  पुलिस  अधिनियम  1861  में  तैयार  किया  गया
 था

 और  न

 कि  1860  में  राज्य  का  विषय  होने  के
 कारण  राज्य  सरकारे  अपने  राज्यों  में  पुलिस

 को  प्रशासित  करने  के  लिए  अपने  नियम  तैयार  करने  के  लिए  सक्षम  पांच  राज्यों  और  संघ

 शासित  क्षेत्र  ने  पहल ेसे  ऐसा  किया  हुआ  है  ।
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 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  पुलिस  निर्दोष  जनता  के  साथ  अभी  तक  वँसा  ही  अत्याचार  कर

 रही  है  जैंसे  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  किया  जाता  था  ।  स्वतंत्रता  के  बाद  ऐसे  अत्याचारों  के  विरुद्ध

 अनेक  सुरक्षात्मक  उपाय  लागू  किए  गए  यद्यपि  समय-समय  पर  इस  प्रकार
 की  पृथक-पृथक  घटना

 घटी  है  और  भारत  सरकारे  ने  तुरन्त  सुधारात्मक  उपाय  किएऐ  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  योजनाएं

 8570.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  शहरी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  कल्याणार्थ  चल  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  राज्य  के  अहमदनगर  जिले  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  विभिन्न
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  वितीय  सहायता  दी  गई

 _  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुमति  :  राज्य  सरकार  विशेष  संघटक
 योजना  तथा  आदिवासी  उपयोजना  के  अतिरिक्त  महाराष्ट्र  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  उत्यान  के  लिए  कल्याण  मन्त्रालय  की  अनेक  केन्दीय/कैन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें
 कार्यान्वित  की  जा  रही  है  जो  निम्न  है  ।

 1.  अनुसूचित  ज।तियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  म॑.7कोत्तर  छात्रवृत्ति हु  ह
 .  अस्वच्छ  व्यवसायों

 में
 कार्यरत  5  गों

 के  बच्चों  के  लिए  मंटीकप
 1

 2.  अस्व  |  |  में  कायं  रत  व्यक्तियों  के  बच्चों  के  लिए  मंट्रीकपूर्व  छात्रवृत्ति
 तक  केवल  )

 3.  मेडिकल  तथा  इन्जीनिर्यारग  कालेज  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के

 4.  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जातियों  की  लड़कियों  के  लिए  होस्टल  ।

 5.  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  कोचिंग  तथा  सम्बद्ध  योजनायें

 6.  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  जाति  तथा  अनुसूचित
 7.  नागरिक  अधिकार  सं  रक्षण  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  तन्‍्त्र
 8.  सफाई  कम  चारियोंकी  मुक्ति
 9.  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  जाति  तथा  अनुसूचित

 10.  अनुसूचित  जाति  बिकास  निगम  शेयर  और

 11.  विशेष  संघटक  योजना  तथा  आदिवासी  उपयोजना  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 अहमद  नगर  जिले  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  अलग  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर

 अयोग्य  इन्जोनियरों  हारा  विमानन  प्रमाण-पत्र  जारो  करना

 8571.  श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्य टन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  देश  में  सभी  हवाई  अड्डों  पर  ग्राउन्ड  इन्जीनियर  जो  विमान  को  उड़ाने  के  लिए
 विमानन  प्रमाण-पत्र  जारी  करते  पद  को  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  योग्य  नहीं

 यदि  तो  पिछले  छः  महीनों  के  हवाई  अयोग्य  पाए  गए  ऐसे
 ग्राइन्ड  इन्जीनियरों  का  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  अयोग्य  इन्जीनियरों  को  नियुक्त  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ?  वर

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिबराज  बो०  :
 एयर  इंडिया और  इंडियन  एयरलाइंस  के  ग्राउन्ड  इंजीनियरों  के  पास  विमान  के  प्रमाणन  के  लिए
 अपेक्षित  योग्यता  होती  है  ।

 हवाई  अड्डों  के  बोच  संचार  ध्यवस्था

 (8572.  भरी  वी०  तुलसीराम  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंठन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  नागर  विमानन  के  संचार  प्रभाग  के  लिए  प्रयुक्त  की  जाने  वाली  मशीनें

 पुरानी  और  अप्र  चलित

 यदि  तो  उन  हवाई  अड्डों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  इन  उपकरणों  को  बदल  करे

 नए  उपकरण  लगाना  अत्यन्त  आवश्यक  है

 देश  में  विमान  दुर्घटनाओं  के  लिए
 ये

 पुराने  और  अप्रचलित  उपकरण  किस  सीमा  तक
 उत्तरदायी  और

 विद्यमान  उपकरणों  को  कब  तक  वदलने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बो०  :

 से  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों  पर  संस्थापित  संचार  उपस्कर  मानक  विशिष्यों  के  होते  संचार
 के  क्षेत्र  मे ंआघुनिकतम  तकनीकों  को  ध्यान  में  रखते  उपस्करों  का  बदलाव  और  उन्नयन  एक

 निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  जैसे  हो  और  जब  भो  आवश्यक  होता  संसाधनों  के  उपलब्ध

 होने  पर  पुराने  उपस्करों  के  स्थान  पर  नवीनतम  तकनीकी  के  उपस्कर  लगाए  जाते  हैं  ।
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 उड़ान के  दौरान  विमानों  के  दरवाजे  का  खुलना

 8573.  श्री  बी०  तुलसीराम  :  ॥
 श्री  हाफिज  मौहम्मद  सिद्दीक

 :
 क्या  नागर  विमानन  और  पर्य टन  मन्‍्त्री  यह  बताने

 गत  छः  मत्  दौरान  उड़ान  के  समय  इंण्डि  रलाइन्स  तथा  एयर  इण्डिया
 के  कितने  विमानों  के  दरवाजे

 यदि  किसी  जान-माल  का  नुकसान  हुआ  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्य  और

 कया  ऐसे  दोष  पूर्ण  विमानों  को  विमानन-प्रमाण  पत्र  देने  के  कारणों  का  पता  लगाने
 के  लिए  कोई  जाँच  समिति  गठित  की  गई  है  ?  ९

 नागर  विमानन  और  पय  टन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  शिवराज  बी०ਂ  :.
 से  पिछले  छः  मासों  के  दौरान  इण्डियन  एयरलान्इस  के  दो  विमानों  के  डोर  हैंडल  खुलने  की
 स्थिति  में  आ  गए  थे  ।  इन  घटनाओं  में  किसी  भी  प्रकांर  की  जान-माल  की  हानि  नहीं  हुई  है  ।  इन
 दोनों  घटनाओं  की  नागर  विमानन  महानिदेशक  द्वारा  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 न

 भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के  वेतन

 8574.  डा०  चन्द्र  शेखर  पाठी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चतुर्थ  वेतन  आयोग  ने  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  के  लिये  भारतीय

 शुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  के  समान  वेतन-मान  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  सिफारिश  लागू  की  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कामि  लोक  शिकायत  तथा  पेंझन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  मृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मन्द्नी  पो०  :  हाँ  ।

 और  :  जबकि  सरकार  ने  भारतीय  वन  सेवा  के  लिए  आयोग  द्वारा  की  गई
 रिशें  लागू

 कर  दी  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिकारियों  को  सशस्त्र  सेनाओं  के  साथ  उनकी  सापेक्षता
 तथा  इन  अधिकारियों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कार्यों  तथा  निभाए  जाने  वाले  उत्तरदायित्वों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  पदों  के  कतिपय  स्तरों  पर  कुछ  उच्चतर  वेतनमानों  की  अनुमति  दी  गई-थी  ।

 रोजगार  प्रयोजनार्थ  चिकित्सा  प्रयोगशाला  एक्स-रे  तथा  इलेक्ट्रोकारडियोपग्राफी
 प्राद्योगिको  में  डिप्लोमा  को  मान्यता  देना

 8575.  श्री  रामाअ्य  प्रसाद  सिह

 क्या  जन  स्वास्थ्य  और  स्व

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  रोजगार  प्रयोज

 इलेक्ट्रोका  रडियोग्राफी  प्रोद्योगिकी  में  उनके  डिप्लोमा  को  मान्यता  देने  पर  विचार  करने  का  अनुरोध
 किया  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिये  गये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल

 प  रख  दी  जाएगी
 ड़

 दिल्‍ली  में  रोजगार  प्र  योजनाथं  बाल-शिक्षा  में  डिप्लोमा  को  मान्यता  देना

 8576.  श्री  रामाश्नय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या
 जन  स्वास्थ्य  और  स्वास्थ्य  विज्ञान  दिल्ली  ने  दिल्ली  प्रशासन  से  संघ

 राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  रोजगार  प्रयोजनार्थ  बाल  शिक्षा  में  उनके  डिप्लोमा  को  मान्यता  देना  अथवा
 उसे  शिक्षा  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  जारी  किए  गए  नसंरी  अध्यापकों  के  प्रमाण  पत्र  के
 समकक्ष  संमझने  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  सोहन  :  और  दिल्ली  प्रशासन  से

 सूचना  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  ह॒

 विमानों  में  अप्र  त्याशित  बाधाएं  -

 8577.  श्री  हाफिज  सोहस्मद  सिद्दीक  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पं टन  मन्‍्त्री  यह
 बताने  की  कृथा  करेंगे  कि

 बया  हाल  टी  में  कलकत्ता  से  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  उड़ान  क्के  दौरान  विमान  के

 भीतर  के  कारण  यात्री  ब॑  7!  थे  और  आई  विमान  के  उड़ान

 भरते  समय  हवाई  पट्टी  पर  कुत्ता  आ  जाने  की  बजह  से  इसकी  अन्तिम  उड़ान  में  काफी  देरी हो
 गई

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कया  कारण  थे  और  इंनकी  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये  और

 पिछले  एक  वर्ष  के  ऐसी  कितनी  घटनाएं

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  :

 हाँ  ।

 दोनों  मामलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
 /

 ”  पिछले  व  में  ऐसी  दो  घटनाएं  हुई  थीं  जबकि  उड़ान  के  समय  दरवाजे  का  हैंडल
 खुलने  की  स्थितिਂ  में  आ  गया  और  वायु  का  दवाब  बढ़  गया  ।

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  जानवरों  के  धावनपथ  पर  आने  की  7  घटनाएं  हुई  थी  जिससे
 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  की  उड़ानों  में  रुकावट  के
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 संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  पत्नों  के  उत्तर

 8578.  श्री  हाफिज  मौहम्भद  सिद्दीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संसद  सदस्यों  स ेकारमिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  को  दिसम्बर  1988  से  अप्रैल  1989

 के  दौरान  कितने  पत्र  प्राप्त  हु

 कितने  पत्रों  के  उत्तर  दिये  गये

 आज  तक  कुल  कितने  पत्र  लबित  पड़े  और

 उनके  शीघ्र  उत्तर  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 2

 मस्त्रो  पो०  :  267
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 इस  बाद के  पूरे  प्रयास  किये  जाते  हैं  कि  संसद  सदस्यों  को  यथासम्भव  जल्दी  से  जल्दी

 अन्तिम  उत्तर  भेज  दिया  जाए  ।

 आमन्धप्र  प्र  देश  में  भारतीय  प्रशानिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जाँच

 «ब्यूरो  के मामले

 8579.  श्री  एस०पलाकोंडायूड्‌  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कितने
 _

 अधिकारी  दहेज  सम्बन्धी  अपराधों  और  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  कारण  वर्षं-वार  निलम्बित  किये
 और

 आंध्र  प्रदेश  में  उनके  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के कितने  मामले  जांचाधीन  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रों  :  दहेज  सम्बन्धी  अपराधों  में  कोई  नहीं  ।

 भ्रष्टाचार  आरोपों  के  बारे

 में निम्नानुसार : 3 3 * < ] कोई
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 आन्प्न  प्रदेश  में  केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  लिए  घनराशि

 8580.  श्रो  एस०  पलाकोड्रायुडू  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ेु

 आन्ध्र  प्रदेश  की  उन  केन्द्रीय  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  छटी
 और  सातवीं  योजना के  दौरान  धनराशि  आवंटत  की  गई

 क्‍या  आवंटित  घनराशि  का  पूरा  भाग  रिलीज  किया  जा  चुका
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  रिलीज  घनराशि  पूरी  तरह  उपयोग  में  लाई  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  आम्प्र  प्रदेश  को  चालू  परियोजनाओं  के  लिए  और  धनराशि  आवंटित  करने  का

 विचार  है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिंह  :  से

 केन्द्रीय  परियोजनाओं  के  लिये  निधियों  का  आवंटन  सम्बन्धित  प्रशानिक  मंत्रालय  द्वारा

 योजनाओं  की  धन  सम्बन्धी  जरूरतों  का  मल्यांकन  करके  उन  मन्‍्त्रालयों  के  समग्र  आवंटन  के

 परिप्रेक्ष्य  में  किया  जाता  अलग-अलग  परियोजनाओं  के  लिए  इन  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  द्वारा

 परियोजना  की  प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निधियां  जारी  की  जाती  हैं  ।
 ‘  व

 (s)  इसका  निर्णय  सम्बद्यित  मन्त्रालयों  द्वारा  उपयुक्त  चरण  पर  परियोजनाओं  की  प्रगति

 तथा  आवंटन  की  समग्र  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  किया  जाएगा  ।

 दहेज  के  कारण  मौत  की  शिकार  होने  वालो  वधुओं  के  मृत्यु  पूर्व  बयान

 8581.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल
 श्री  मानक  राम  सोड़ी  :  क्‍या  गृह  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बधुओं  को  जलाकर  मारने  के  मामलों  में  दर्घटना  स्थल  पर  बधु  की  मृत्यु  पूर्व

 बयान  लिया  जाता  है  ताकि  दुर्घटना  की  शिक्तार  वध  के  ससुराल  वालों  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर

 किया  जा

 दिल्ली  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दहेज  के कारण  हुई  कितनी  मौतों  में  मृत्यु

 पूवं  वयान  )  केवल  पुलिस  की  मौजदगी  में  )  पु  लिस  और  वधु  के  ससुराल  वालों  की
 दगी  में  दुघंटना  की  शिकार  वधु  के  मात/-व्रित।  की  मौजूदगी  में  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट
 द्वारा  रिके.डं  किया  जाता  हु

 कितने  मामलों  मेंःभृत्यु  पूर्व  बयान  कार्ड  नहीं  किये  गये  और  इसके  क्या  कारण
 और

 इस  में  सरकार  के  अनुदेश  क्या  हैं  और  उनका  पालन  न  किये  जाने  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  में  राज्य

 झन्‍्त्रो  पो०  :  वधुओं  को  जलकर  मारने  वाली  घटना  का  मरते  समय  का

 दुर्घटना  की  शिकार  वधु  जिस  स्थान  पर  उपलब्ध  होती  है  वहाँ  दर्ज  किया  जाता

 (z)  और  :  ऐसा  कोई  भी  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  दहेज  की  शिकार  हुई बधु  के  मृत्यु  क ेसमय  का  बयान  अधिकतर  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  किसी  चिकित्सक  और
 शिकार  ग्रस्त  वधु  के  माता-पिता  की  मौजूदगी  में  दर्ज  किया  जाता  वशर्ते  कि  वे  उस  समय
 वहां  उपलब्ध  हों  ।

 चिकित्सक  द्वारा  मरीज  को  बयान  देने  के  लिए  अयोग्य  घोषित  किए

 घटना  स्थल  पर  तरन्त  मृत्यु  हो  जाने  की  स्थिति  को  छोड़कर  सैभी  मामलों  में  मृत्यु  पूव  बयान
 लिये  नाते  हैं  ।

 ऐसे
 मृत्यु  पूर्व  बयानों  को  दर्ज  करने  के

 लिए  सरकार  के  कोई  विशिष्ट  अनुदेश  नहीं
 है  ।  सभी  मामलों  में  कानून  में  विनिर्दिप्ट  उपबंधों  और  पुलिस  आयुक्त  द्वारा  जारी  किए
 गए  स्थायी  अनादेशों  अनुपालन  किया  जाता  है  ।  4

 आपुध  कारखानों  में  सुपरवाइजरों  के  पद

 8582.  ओऔ  अतोश  चन्द्र  सिन्हा  :
 क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  आयुध  कारखानों  में  सुपरवाइजरों  के

 पदों  के  बारे  में  3  अप्रैल  1989,  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  439  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करें

 आयुध  कारखानों  में  सुपरवाइजर  के  पदों  का  चार्जमैन  के
 साथ  ठीक-ठीक  कब  तक  विलय  कर  दिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  है  अथवा  उठाने  का  विचार

 रक्षा  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  और  उच्च  कुशलता  प्राप्त  कामगार
 को  पदोन्नति  देने  और  साथ  ही  साथ  पयंवेक्षक  कौ  चार्ज  पे
 के  पद  पर  अंतरित  करने  के  लिए  चार्ज॑मन  ग्रं  के  पदों  में  रिक्तियां  भरने  वाले
 भर्ती  नियमों  को  संगोधित  किया  गया  है

 ।  पद्दोन्नात  के  लिए  भामलों  की  अत्यधिक  संख्या  के
 अंतग्रंस्त  होने

 को  ध्यान  में  रखते  हुएं  पर्यवेक्षक  के  परस्पर  अंतरण  द्वारा  विलय
 पूरा  होने  में  कुछ  वर्ष  लग  सकते  हैं  ।

 हैं  शांघी  शांति  प्र  तिष्ठान  और  अन्य  संगठनों  के  सम्बन्ध  में  कुदाल  जाँच  आयोग

 8583.  प्रो०  मध  दडवते  :  वय  गृह  मन्त्री  परह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  ने  गाँधी  शांति  प्रतिष्ठान  और
 अन्य  संगठनों  के  सम्बन्ध  में  कुदाल  जांच  आयोग  के  1  फरवरो  1987  को  समाप्त  होने  के  बारे
 में  दिनांक  25  1987  को  सदन  मे  एक  वक्तव्य  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 लोक  शिकायत  तया  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 मन्‍्त्रो  :  और  श्रीमान्‌  ।  कुदाल  जाँच  आधोग  ने  29

 1987  को  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 तमिलनाडु  में  नौस  निक  अड्डे  की  स्थापना

 8584.  श्री  जीवरत्नम  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तमिलनाडु  के  पूर्वी  तट  पर  एक  नौसैनिक  अड्डा  स्थापित

 करने  का  और

 यदि  तो  तमिलनाडु  में  किस  स्थान  पर  यह  नोसेनिक  अड्डा  स्थापित  किया

 जाएगा  और  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :

 नहीं  ।
 *

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दानापुर  छावनी  बोर्ड  से  वार्डो  को अलग  करना  ह

 8585.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दानापुर  छावनी  वोडं  ने  सिब्ल  क्षेत्र  के  वार्ड  से  4  को  अलग  करने
 सम्बन्धी  अंतिम  प्रस्ताव  प्रध्तुत  कर  दिया  है  और  इसहें  अास-प 7  की  पलिकाओं  में  शाप्रिल  करने
 की  सिफारिश  की

 क्‍या  बिहार  राज्य  सरकार  वार्ड  संख्या  |  से  4  के  सिविल  क्षेत्र  को  अपने  अधिकार
 में  लेने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है

 यदि  तो  क्या  इन  वार्डों  को  राज्य  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  और

 यदि  तो  इन्हें  सौंपे  जाने  में  विलम्ब  केਂ  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्णचन्द्र  हां  ।

 से  वार्ड  से
 3  तक  और  वाड्ड  4  के  एक  भाग  को  अलग  करने  तथा

 उन्हें  राज्य  सरकार  को  अन्तरित  करने  का  प्रस्ताव  विहार  सरकार  के  साथ  उठाया  गया
 वार्ड  से  3  के  सरकार  ने  वाडं  4  के  समस्त  क्षेत्र  उसकी  सम्पत्तियों
 अपने  अधिकार  में  लेने  की  इच्छा  जाहिर  की  थी  ।  रक्षा  मन्त्रालय  के  विचार  बिहार  सरकार  को

 1987  में  अवगत  करा  दिए  गए  थे  ।  राज्य  सरकार  के  उत्तर  की  अभी  प्रतीक्षा  की  जा
 .

 रही



 लिखित  उत्तर
 8  1989

 जम्मू  और  काश्मोर  विधान  मंडल  द्वारा  पारित  पंचायत  राज  विधेयक  और

 सहकारी  समिति  विधेयक

 8586.  श्री  जंगा  रेड्डी
 :  क्‍या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जम्मूਂ  और  काश्मीर  मण्डल  द्वारा  हाल  ही  में  पारित  किए  गए  पंचायती  राज

 विधेयक  और  सहकारी  समिति  विधेयकों  ने  उन  पाकिस्तानी  शरणार्थियों  से  जो  वहां  40  वर्षों  से

 रह  रहे  हैं  और  जिन्हें  अभी  भी  राज्य  का  स्थायी  नागरिक  नहीं  माना  जाता  क्रमशः  पंचायत

 के  चुनावों  में  मतदान  देने  का  अधिकार  छीन  लिया  है  और  उनके  सहकारी  समितियों  के  सदस्य
 बनने  पर  पाबंदी  लग  गई

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  पहले  ही  इस  बारे  में  निर्देश  दे  चुका  है  कि इन  शरणार्थियों
 को  मूलभूत  अधिकार  दिए  जाए  और  उसके  साथ  भेदभाव  न  किया  और

 दा {  सरकार  द्वारा  उपयु  क्त  शरणार्थियों  द्वारा  पंचायतों  के  चुनाव  में  मतदान  करने  तथा

 सहकारी  समितियों  का  सदस्य  बनने  के  अधिकार  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  यह  राज्य  विधायन  से
 सम्बधित  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  सम्बन्धित  राज्य  विधायनों  को  संशोधित  करने
 के  लिए  कारंवाई  करना  जम्मू  और  कश्मीर  विधान  सभा  का  |  है  ताकि  1947  में  पश्चिमी
 पाकिस्तान  से  आए  और  तब  से  राज्य  में  रह  रहे  व्यक्ति  मतदाता  वूत्री  में  सम्मिल्षित  किये

 भूमि  अधिग्रहण  करने  इत्यदि  के  पात्र  बन  सके  ।

 इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कारंवाई  करना  राज्य  सरकार  का  काम

 दानापुर  छावनी  परिषद  द्वारा  खरोदे  गए  ।  द्युत  उपकरण

 8587.  आओ  कालो  प्रसाद  पाडेय  :  क्‍या  रक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दानापुर
 छावनी  परिषद  ने  1987  से  1989  तक  कितने  मूल्य  के  विद्युत

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चः  67,120/-

 बहेज  के  मामलों  को  रह  करना  अथवा
 वापस

 सेना
 |

 8588.  श्री  कमल  छोघरो  :  क्‍या  गृह  मन्त्री  पुलिस  द्वारा  दर्ज  किए  गए  मामलों  के  बारे
 में  13  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2393  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  कक्‍ताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 मई  से  1985  तक  दक्षिण  पश्चिम  जिले  में  थाना-बार  दिल्ली  पुन्निस  द्वारा
 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  406  के  अन्तगंत  दर्ज  किए  गए  प्रत्येक  मामले  में  दहेज  के  सामान
 की  मांग  किस  तारीख  फो  की  गई  उन्हें  देने  से  इन्कार  किसः  तारीख  को  किया  गया  तथा  अभियुक्त
 द्वारा  ससुराल  वालों  से  माँगे  गए  सामान  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  का  ऐसी  प्रथम  सूचना  रिपोर्टों  को  रह  करने  अथवा  ऐसे  मामलों  को
 न्यायालयों  से  वापस  लेने  का  विचार  है  जिनमें  मांग  करने  और  इन्कार  करने  की  तारीखे  नहीं  दी
 गई  हैं  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 विनय  नई  दिल्ली  में  दर्ज  किए  गए  मामलों  में  से  एक  .  में  न्यायालय  ने
 पुरुषों  के  कपड़े  आदि  ज॑से  सामान  को  भारतीय  दंड  सहिता  की  धारा

 406  के  दायरे  से  निकाल  दिया  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  में  पुलिस  द्वारा  इस  प्रकार  के  सामान  को  जब्त  करने  के
 क्या  कारण  हैं  और  दोषी  पुलिस  अधिकारियों  और  अन्य  ब्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  :  1-5-1985  से  30-11-1985  तक  की  अवधि  के  दौरान
 तीय  दंड  संहिता  की  धारा  406  के  तहत  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  दक्षिण  पश्चिम  जिले  में
 लिखित  9  मामले  दर्ज  किए  गए  :

 तारीख  धारा  जिसके  का  पुलिस  स्टेशन

 296  7-6-
 85.

 406  विनय  नगर

 323  29-7-85  406  दिल्ली  छावनी

 206  10-8-85  406  नारायणा

 383  2-9-85  रामकृष्णपुरम

 406-

 524  18-9-8  5  की  धारा  विनम  नगर
 406  और  दहेज  निषघ
 अधिनियम  की

 542  27-9-85  सं  .  विनय  नगर

 406
 572  16-10-85  406  सं  *

 विनय  नगर

 640  22-11-85  406  विनय  नगर

 317  30-11-85  406/34  नारायणा
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 ही  है  ॥वदितर  शत  का  न्थायालय  में  विचारणायं  भेज  दिया  गया  है  ।  तथापि  मूल
 बेजों  के  अभाव  में  शिकायतकर्ताओं  द्वारा  दहेज

 के सामान  के  लिए  की  गई  अथबा  ससुराल
 के  द्वारा  मना  करने  की  सही  तारीखों  को  निर्धारित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मांग  और  इन्कार  किए  जाने  के  कोई  मामला  दर्ज  नहीं  किया  जाता  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रत्येक  मामले  में  कोई  एक  विशेष  रुख  अपनाना  सम्भव  नहीं
 न्यायालय  में  दाखिल  करने  के  बाद  यह  निर्णय  न्यायालय  पर  छ

 जाता

 को  समझकर  शिकायतकर्ता  को  वापस  किया  जाना  है  ।

 ,.  सामाजिक  सुरक्षा  योजनामों  के  लिए  प्रदेश  को  वित्तीय  सहायता

 8589.  श्री  पलाकोंडायुडू  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजनाओं  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा
 क्‍या

 आन््र  प्रदेश  में  आरम्भ  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  का
 ब्यौरा  क्‍या  और

 अगले  दो  दोरान  राज्य  में  इनसे  कितने  परिवारों  को  लाभ  पहुंचने  की
 सम्भावना  है  ?  ण्

 कल्याण  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  सुमति  :  से  कन्‍्द्रीय  सरकार
 विशेष  रूप  से  राज्य  में  कमजोर  वर्गों  के लिए  समाज  सुरक्षा  की  योजनाओं  हेतु  राज्य  सरकारों  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करती  ।

 पश्चिमी  घाटों  का  विकास

 8590.  श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लिए ब्ष  1988-89  के  पश्चिमी  घाटों  के  विकास  के

 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खचं  की  गई  ?

 योजना  मनन्‍्त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्‍्वयेन  मन्त्रो  माधव  सिट्  :  और
 केरल  राज्य  को  1988-89  के  दौरान  पश्चिमी  घाट  विकास  कारयंक्रम  के  अन्तगंत  430  लाख

 रु०  की  रांशि  दी  गई  थी  इस  वर्ष  के  लिए  पश्चिमी  घाट  विकास  कार्यत्रम  के  अन्तर्गत  वास्तविक
 व्यय  संबंधी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  राज्य  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1988-
 89  के  दौरान  430  लाख  र०  के  प्रत्याश्ति  व्यय  की  सूचना  दी

 |  केरल  राज्य  को
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 विधए  सभाओं  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जन  जातियों  और
 ए  ग्लो  इन्डियनों  क ेलिए  आरक्षण

 8591.  श्री  वो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  संसद  में  और  राज्य  विधान  सभाओं में  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  और  एग्लो  इन्डियनों  के  लिए  आरक्षण  और
 विशेष  प्रतिनिधित्व  की  अवधि  वर्ष  1990  में  समाप्त  होने  वाली  और

 यदि  तो  इन  विशेषधिकारों  को  जारी  रखने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  किया  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  सनन्‍्त्रो  राजेर्द्र  कुमारो  :  हाँ  ।

 उपयुक्त  समय  पर  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी

 सैन्य  न्यायालयों  के  निर्णयों  को  पुनरोक्षा  के  लिए  अपोलोय  न्यायालय

 8592.  श्री  अब्दुल  हमीद  :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सैन्य  न्यायालयों  के  निर्णयों  की  पुनरीक्षा  करने  क ेलिए  एक  अपीलीय
 लय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसकी  सामान्य  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  सरकार  ऐसे  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  थी
 लेकिन  यह  निण्णंयं  लिया  गया  है  कि  इस  पर  फिलहाल  कोई  कारंवाई  न  की

 ऋण  नोति  के  बारे  में  योजना  आयोग  के  स्‌झाव

 8592.  क  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  आयातित  मदों  की  लम्बी  सूची  को  हतोत्साहित  करने  के

 लिए  ऋण  नीति  कठोर  बनाने  का  सुझाव  दिया  है  जो  व्यापार  अन्तर  को  कम  करने  के  उपायों  में
 से  एक

 क्या  व्यापार  के  सतुलन  के  सम्बन्ध  में  बढ़ते  घाटे  को  कम  करने  हेतु  योजना  आयोग
 ने  आयात  घटाने  के  लिए  तीन-तरफा  आयात  करने  का  सुझाव  दिया  और  '

 यदि  तो  विशेष  ज्ञों  की  समिति  के  सुझाब
 पर  क  ये  तथा  आयात

 सूची  के  लिये  धनराशि  देने  पर  द्वारा  अंकुश  लगाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  का

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  माधव  सिह  :  से
 योजना  आयोग  ने  इस  प्रकार  का  कोई  विशिष्ट  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।
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 11.  45  झ्पू०  न

 अध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणी

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मैं  कुछ  टिप्पणी  करना  चाहता  कुछ  समाचार

 पत्रों  में  मेरे  ऊपर  कुछ  व्यक्तिगत  आरोप  लगाए  गए  जब  ये  आरोप  समाचार-पत्रों  में  पहली
 बार  प्रकाशित  हुए  थे  तो  दो  माननीय  सदस्यों  ने  भी  मुझे  लिखा  उसके  तत्काल  बाद  मैंने  विपक्ष

 के  नेताओं  को  अपने  पास  बुलाया  और  उनके  समक्ष  सारे  तथ्य  रख  दिए  ।  जहां  तक  मेरी  स्थिति

 का  संबंध  मैं  समझता  हूं  कि  वे  पूरी  तरह  से  संतृष्ट  हो  गए  थे  ।  तथापि  एक  प्रश्न  यह  उठाया

 गया  था  कि  स्थिति  को  सभा  में  स्पष्ट  किया  जाए  ।

 क्योंकि  संसद  में  अधिकतर  पूर्वोदाहरणों  और  परम्पराओं  के  अनुसार  कार्य  होता  इसलिए

 मैंने  पर्व  के  रिंकार्डो  को  देखा  और  पाया  कि  ऐसी  ही  स्थिति  में  जब  मेरे  एक  विशिष्ट  पूर्वाधिकारी
 हे
 के  विरूद्ध  व्यक्तिगत  अरोप  लगाए  गए  थे  त्तो  उन्हीने  सदन  में  निम्न  घोषणा  की  थी  :---

 मैंने  इनमें  स ेकोई  भी  बात  को  तो  निश्चित  रुप  से  मुझे  यहां  अध्यक्ष  पद  पर  नहीं
 ढ्ोना  चाहिए  ।  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  इसलिए  उन  दो  सदस्यों  के  जिन
 नोटिस  दिए  अर्थात  श्री  हेम  बरुआ  और  श्रीं  मैं  विपक्ष  के  कुछ  अन्य  नेताओं  से

 प्री  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  उस  ग्रुप  में  शामिल  हो  जाए  जिनसे  मैं  अनुरोध  करु  गा  कि  वे
 मुझे  मैं  सभी  तथ्य  उनके  समक्ष  रख
 मैं  समझता  हूं  कि  विपक्षी  नेताओं  को  अपने  चैम्बर  में  बुलाकर  और  उन्हें  अपनी  स्थिति  के

 बारे  सें  स्पप्टीकरण  देकर  मैंने  ऐसा  ही  किया  तथापि  5  1989  को  प्रश्न  काल  के  तत्काल

 बाद  एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  यह  मामला  फिर  से  उठाया  गया  ।  मैंने  कहा  :

 ग्राप  मेरे  से  कोई  भी  स्पष्टीकरण  ले  सकते  हैं  उनके  लिए  आपका  स्वागत  आप  मेरे

 पास  आए  अथवा  दूसरा  रास्ता  आप  यह  बहुत  ही  साधारण  सी  बात
 मैं  आपके  नेताओं  को  एक  बार  बता  चुका  हूं  और  यदि  वे  सन्तुष्ट  नहीं  तो  वे  दोबारा
 मेरे  पास  आ  सकते  जो  भी  हो  मैं  हर  बात  का  स्पष्टीकरण  दू  गा  ।  तथ्य  आपके  सामने

 आप  मेरे  मास्टर  हैं  और  आप  मेरे  निर्णायक  ....«-  ---

 उसके  उसी  दिन  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षर  किया  हुआ  एक  और  पत्र  मुझ
 मिला  ।  पर्व  उदाहरण  तथा  परिपाटी  का  अनुकरण  करते  हुए  मैं  एक  बार  फिर  अपनी  पेशकश  को
 दोहराता  हं  और  उन  माननीय  सदस्य  से  जिन्होने  मुझे  लिखा  अथवा  किन्‍्ही  अन्य  हितबन्द्ध
 नीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मुझसे  मेरे  कक्ष  में  आकर  मिलें  जहां  मैं  सहर्ष  अपनी
 स्थिति  से  संबंधित  सारे  तथ्य  उनके  सामने  रखने  को  तैयार  हूं  ।  में  उन्हें  उन  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर
 भी  दू  गा  जो  वे  मेरे  सामने  रखेंगे  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सदस्यगण  आज  दोपहर  सवा  बारह  बजे  मेरे
 कक्ष  में  आ  ।  यदि  इस  बातचीत  के  बाद  भी  वे  संतुष्ट  नहीं  होते  हैं  और  फिर  भी  मे।मले  को
 सभा  में  लानः  यराहते  हैं  तो  वे  नियमों  के  अन्तर्गत  अध्यक्ष  के  पद  से  मुझ  हटाने  का  प्रस्ताव  लाकर
 ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  यदि  14  दिनों  की  पूर्व  सूचना  संबंधी  शर्त  इस  संबंध  में  आड़े  आती  तो  मैं
 सभा  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  मुझे  इसमें  शिई  आपत्ति  नहीं  होगी  यदि  सभा  नियम  के  संगत
 भाग  को  स्थगित  कर  दें  ताकि  इसी  सत्र  में  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  जा  सके

 ।  मैं  हमेशा  सभा  का
 सेवक  हूँ  और  मैं  अपने  आप  को  सभा

 के  प्रति  पूरी  तरह
 से  समपित  फरता हूँ  ।
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 झो  शांताराम  नायक  :  जब  इस  देश  में  ग्राम  राज  स्वरापित  करने  के

 लिए  सम्पूर्ण  देश  प्रधान  मंत्री  के  प्रयासों  की  प्रशंसा  कर  रहा  उस  समय  विपक्ष  के  लोग

 की  योजना बना  रहे  हैं  और  वे  ग्राम  राज  का  विरोध  करने  के  लिए  देश  में  हिंसा  भड़काने जा  रहे

 हैं  ......

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  तरह  चर्चा  की  अनुमति  किस  प्रकार  दे  सकता  हूँ  ?

 )
 *

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  आपने  बोलने  के  लिए  मेरे  से  अनमति  नहीं  ली  यहाँ  पर

 कुछ  नियमों  का  पालन  करना  होता  है  जिनके  अन्तगंत  चर्चा  की  जा  सकती  है

 )

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  अध्यक्ष  आपकी  अनुमति  से  मैं  आपके  नोटिस  में
 लाना  चाहता  हूँ  क्योंकि  यह  एक  अच्छा  पूर्वोदाहरण  होगा  ।  इस  सभा  को  संविधान  का  आदर
 करना  होता  मंत्रियों  को  संविधान  का  आदर  करना  होता  है  और  यह  सुनिश्च्रित  करने  के  लिए
 कतिपय  संवंघानिक  उपसभा  है  कि  सरकार  का  सभा  के  प्रति  और  संसद  के  प्रति  आदर  बनाए
 रखा  जाए  ।  संकब्रिधान  के  अनुच्छेद  151  के  अनुसार  यह  आवश्यक  है  कि  जब  नियंत्रक  और  महा
 लेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  तो  वे  रिपोर्ट  संसद  को  दोनो  सदनों  के  सभा  पटल  पर  रखी
 जाए  ।  हमें  यह  पतः  लगा  है  कि  चार  सप्ताह  पहले  उसकी  नवीनतम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।
 उसमें  बोफोर्स  होविटजर  सौदे  के  बारे  में  बहुत  ही  विशेष  और  आलोचनात्मक  उल्लेख  है  जोकि
 शायद  बोफो्स  संयुक्त  संसदीय  समिति  की  रिपोर्ट  के  विपरीत  है  ।  हमें  भय  है  कि  रिपोर्ट  में
 कल  सिफारिशों  के  शायद  वह  रिपोर्ट  सभा  के  सामने  नहीं  लाई  जा  रही

 अनुच्छेद  151  का  उललघन  है  और  इसलिए  वित्त  मंत्री  द्वारा  बिशेषाधिकार  का  हनन  है  ।  मैं  वित्त
 मंत्री  के  विरूद्ध  विशेषाधिकार  भंग  करने  का  प्रस्ताव  रखने  के  नियम  22  के  अन्तगंत  नोटिस
 देना  चाहता  हूं  और  उसके  लिए  आपकी  स्वीकृति  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  उस  पर  पहलें  ही  कार्यवाही  कर  चूका  हें  ।  मैं  तथ्यों  का  पता  लगाने

 के  लिए  वित्त  मंत्री  को  पहले  ही  लिब्व  चुकः  हूं  ।

 भो  सोम  नाथ  चटर्जी  :  यह  अधिवेशन  समाप्त  होने  को  आ  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपने  काम  को  करने  में  कोई  समय  नहीं  लिया  है  ।  और  मैं  इसे

 पहले  ही  कर  चुका
 हूँ  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  उन्होंने  पहले  ही  चार  सप्ताह  ले  लिए  हैं  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इसके  अलावा  और  कोई  तरीका

 श्री अनल दत्ता : यह संवेधानिक दायित्व ... *का्ंवाही वृन्तान्त में सम्मिलित नहीं किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यह  दायित्व  है।लेकिन  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना  मैं

 नियमों  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अमल  दत्ता  जी  ऐसा  तो  हो  नहीं  सकता  जो  आप  कहें  वही  बात  चल

 जाए  ।

 ]  ह
 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  हमें  भय  यह  है  कि  वे  सभा  को  स्थगित  करने  का  फायदा  उठायेंगे  और

 रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  नहीं  रखेंगे  ।  ये  भय  उचित  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसके  बारे  में  नहीं  जानता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  होगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  ।

 )
 श्री  अमल  नहीं''***ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  साथ  बहस  न  कीजिए  ।

 )

 अ  यक्ष  महोदय  :  श्री  अप  एक
 विद्वान  वकील  हैं

 **

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  आप  ऐसा  क्‍यों  कह  रहे  हैं  जोकि  वांछनीय  नहीं  है  ।

 व्यवधान )
 प्रोਂ  मधु  दण्डबते  :  आप  हमारी  कठिनाई  को  समझिये  ।  यदि  इस  सभा  की

 वाही  एक  सप्ताह और  चलनी  होती  तो
 शायद  यह  कठिनाई  पैदा  नहीं  हुई  होती  ।  जब  दो  दिन  और

 शेष रह गए इस सरकार के पूर्वोद।हरणों को देखते हमें भय है कि वे इसे स्थागित कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ ? आपने मुझे आज ही दिया है'***ਂ प्रो० मधु दण्डवते : हां । मं *कार्यवाही वुतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  तत्काल  भेज  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  इस  तरह  डरा  रहे  हैं  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पता  लगाना  है  कि  क्या  इसमें  सच्चाई  है  अथवा  नहीं  ।
 मैं  ऐसे  कुछ

 नहीं  कर  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ना  ता  |  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 )
 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  पिछली  बार  भी  उन्होंने  अधिवेशन  के  अन्तिम  दिन  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 थी  ।  यह  सब  चालबाजी  हैਂ  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सामान्य  रूप  से  पता  लगाना  होगा  |  मैं  नियमों  के  विपरीत  नहीं  जा
 सकता***

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  पिछली  बार  उन्होंते  अन्तिम  दिन  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिससे  उस  पर
 बिल्कुल  चर्चा  न  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  जानता  ।  बस  इतना  काफी  है
 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वे  चालबाजी  कर  रहे  हमारा  आपके  खिलाफ  कुछ  नहीं  लेकिन

 वे  चासबाजी  कर  रहे  पिछली  उन्होंने  पनडब्बियों  सम्बन्धी  रिफोर्ट  भी  अधिवेशन  के
 दिन  प्रस्तुत  की  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उसे  पहले  ही  कर  चुका  हूं  |  मैं  जो  कुछ  कर  सकता  था  मैं  कर  चुका
 हूं  ।

 श्रो  अमल  दत्ता  :  आप  वित्त  मन्त्री  को  बुलाइये  ।  वे  आए  और  हमें  बताए  ****'
 अध्यक्ष  महोदय  :  दत्ता  जी  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  कि  *““*

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कुछ  नहीं  होगा  ।
 मैंने  उन्हें  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  होगा  ।

 Sto  प्रो०  मधु  दणष्डवते  :  विगत  के  पूर्वोदाहरणों  को  देखिए  जब  देरी  हो  जाती  तो
 मंत्री  आते  थ ेऔर  कारण  बताते  थे  कि  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  करने  में  देरी  क्‍यों  हुई  रिपोर्ट  को
 सभापटल  पर  रखने  में  देरी  क्‍यों  हुई

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  म  होदय  :  इसी  बजह  से  मैंने  इसे  कर  दिया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  को  भी  अनुमति  नहीं  दी  हैਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  इतना  कह  सकता
 हूँ

 कि******
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  नहीं  सुनते  हैं  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  नियमों  के  अनुसार  कार्यवाही  कर  सकता  हूं  ।  जो  आप  मांग  कर

 रहे  हैं
 वे

 उसे  सुन  रहे  मैं  उन्हें  पहले
 ही

 लिख  चुका  हूँ  ।  मैं  यही  कर  सकता  हूँ  ।  मैं  उन्हें  आदेश

 नहीं  दे  यह  सभा  ही  है  जो  उन्हें  आदेश  दे  सकती  है  ।

 )

 भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 अलो  यावर  जंग  राष्ट्रीय  बधिर  बम्बई  के  वर्ष  1986-87  के
 लेखाओं  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 कल्याण  संत्रालय  को  राज्य  मंत्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  मैं  अली  यावर  जंग

 राष्ट्रीय  बधिर  बम्बई  के  वर्ष  1986-87  के  लेखाओं**  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदद  कौ  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती  हूँ  ।  .

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7867/89 ]

 एयर  बम्थई  के  वर्ष  के  के  वाथिक  प्रतिवेदन  और  वाधिक
 लेखें  और  उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल

 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशने  वाला  विवरण

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  शिवराज  वोी०  :  मैं
 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हें  :

 (1)  वायु  निगम  1953  की  घारा  37  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत
 एअर  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  संबंधी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  (  हि  दी  तथा  अंग्रेजी  ।

 *कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 *#वार्षिक  प्रतिवेदन/तथा  लेखे  24-2-1988  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  थे  ।
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 एअर
 बम्बई  को  वर्ष  |

 संबंधी  वाधिक  लेखाओं की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 एयर  बम्बई  के  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तया  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7868/8  9]

 सशस्त्र  बल  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 रक्ला  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  चिस्तासणि

 :  मैं  सशस्त्र  बल  ata,  की  धारा  2  के  अन्तगंत  जारी  की
 गई  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  अ।/०  जो  गई  में  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  अधिसूचना  में  दी  गई  सारिणी  में  विनिदिष्ट  पत्तनों  में  प्रत्येक
 सेवा  को  समुदाय  के  लिए  एक  अत्यावश्यक  सेवा  घोषित  किया  गया  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  री  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  7869/89]

 साधारण  बोमा  कारबार  अधिनियम  के  अन्त  गंत  अधिसूचना

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चितामणि  :
 श्री  एडआर्डो  फैलीरो  की  ओर  मैं  साधारण  बीमा  कारबार

 की  धारा  वर्ग  की  उपधारा  (5)  के  अन्तग्गंत  साधारण  बीमा  लिपिक  तथा

 अधीनस्थ  कमंचारी  वर्ग  के  वेतनमानों  तथा  सेवा  की  अन्य  शर्तों  का  सुव्यवस्थीकरण  तथा

 संशोधन  प्रकाशित  जो  एक  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 रखता  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तया  अःग्र जी  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7870/89]

 केन्द्रीय  रिजय  पुलिस  बल  अधिनियम  ,  प्रशासनिक  अधिकरण  अधिनियम  ,
 अखिल  भारतीय  सेवा  अधिनियम  के  अन्त  गंत  और

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  सांस्कृतिक  तथा  खेल  बोर्ड  नई  दिल्ली
 के  वर्ष  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके
 कार्यकरण  को  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  आदि

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  सखता  हूँ  :

 केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल  की  धारा  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तगंत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ( तथा अंग्रेजी :-- 203



 सभा  पंटल  पर  एसे गये  पत्र  .  ६.  1989  89

 204

 जय  पयय  आए +

 भारत-तिब्बंत  सीमा  पुलिस  कांडर  भर्ती  1987  जो
 22  1987  के  भारत  के  राजंपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 639  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारत-तिष्बत  सीमा  पुलिस  प्रयोगशाला  भर्ती
 1987,  जो  5  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसचना

 संख्या  900  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 -  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  कमांडर  भर्ती

 1988,  जो  25  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  502  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  अधिकारी  संशोधन
 1988,  जो  26  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  ब्रधिसूचना  संख्या

 917  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7871/89]

 (2)  प्रशासनिक  अधिकरण  1985  की  धारा  37  की  उपधारा  (1)  के
 निम्मलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  :-

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  वेतन  तथा
 भत्तों  और  सेवा  की  संशोधन  1989,  जो  31  1989  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  417  मे  प्रकाशित
 हुए  थे  ।

 |

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  आशुलिपिक  सेवा  तथा
 भर्ती  1989,  जो  20  1989  के  भारत  के  राज॑पत्र  में
 सूचना  संख्या  455  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7872/89]

 (3)  अखिल  भारतीय  सेवा  1951  की  धारा  3  की  उप  घारा  (2)  के  जंतर्गंत
 अखिल  भारतीय  सेवा  संशोधन  1889,  जो  29  1989  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  397  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  बंग्र  जी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7873/89]

 (4)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  सांस्कृतिक  तथा  खेल  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-
 88  सम्बन्धी  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  सांस्कृतिक  तथा  खेल  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-
 88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।
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 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रघने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 ग्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7874/89]

 आर  वासुदेव  आचार्य  :  त्रिपुरा  में  स्थिति  गम्भीर  है
 **

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्टेट  सबजेक्ट  मैं  उसमें  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  राज्य  विधान  सभा  का  मामला  आप  राज्यों
 के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  । जब  आपके  राज्य  की  बात  आयेगी  तो
 आप  फिर  बिल्लायेंगे  *****

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सभी  सीमाओं  के  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 .

 बूटासिह  आप  ऐसा  कानून  पास  कीजिए  जिरसे  स्टेट  गवर्नमेंट  के  सारे  काम्त आपके  हाथ
 में  आ  ऐसा  ये  लोग  चाहते  हैं  ।

 ]
 राज्य  सरकारों  के  सभी  कार्य  आप  ले  लीजिए  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूँ  ?'”

 )
 12:00  भध्यान्ह

 गृह  सन्‍्त्रो  बूटा  :  यदि  यह  अध्यक्षपीठ  का  निदेश  है  और  यदि  यह  राष्ट्र

 में  है  तो  मैं  तेयार  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  दत्ता  वहां  राज्य  विधान  सभा  पहले  से  ही  मैं  यह  नहीं  कर

 सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  कुछ  भी  नहीं  किया  सकता  ।  यह  ऐसे  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 नियम  377  के  अघीन  मामले  ।  श्री  श्री  शांताराम  नायक  ।

 श्री  शाताराम  नायक  :  अध्यक्ष  महोदय  नियम  377  के  अधीन
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यहां  आइये  ।

 ]
 अब  ऐसे  पालियामेंट  आप  चलायेंगे  पालियामेंट  ।  आप  अपनी  मर्जी  से  चलाता  चाहते

 हैं  तो आइये  ।  मेरी  मर्जी
 से

 नहीं  चलती  है  ।

 ]
 श्री  अमल  दत्ता  :  हमे  यह  मामला  उठाने  की  अनुमति  देनी

 चाहिए  और  गृह  मन्‍्त्री  को  व्यक्तव्य  देने  के  लिए  निदेश  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नियमों  का  उलंघन  क॑से  कर  सकता  हूँ  ?  मैं  राज्यों  क ेअधिकारों
 का  अतिक्रमण  कंसे  कर  सकता  हूँ  ?  मैं  ऐसा  कंसे  कर  सकता  हूं  ?  कल  आप  भी  कठघरे  में  होंगे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सिवाय  श्री  नायक  की  बात  के  कुछ  भी  कायंवाहीं  बृतान्त  में  सम्मिलित

 नहीं  किया
 )  *

 12.02  स०  प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 ढहे  हुए  मांडवो  पुल  का  पुर्नानर्माण  शोध्नता  से  किए  जाने  तथा  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  संख्या  17  पर  जुआरी  पुल  को  तकनोको  सम्भाव्यता  की  जांच

 को  जाने  की  सांग

 श्री  शांताराम  नायक  :  मांडवी  पुल  के  ढृह  जाने  के  बाद  निस  न्देह  पुराने
 पुल  का  प ुयुननिर्माण  और  नए  पुल  के  निर्माण  कायं  आरम्भ  हो  चुका  है  किन्तू  दुर्भाग्य  से  कोई  भी
 व्यक्ति  नोकरशाही  द्वारा  किये  जाने  वाले  बिलम्ब  को  रोकने  का  इच्छुक  नहीं

 पुर्ननर्माण  कार्य  और  नए  पुल  के  निर्माण  काय॑  में  अनुचित  बिलम्ब  हो  रहा  है

 इसके  अलावा  अब  समाचार  पत्रों  में  यह  छपा  है  कि  राष्ट्रीय  17  पर  बना  जुआरी
 जिसकी  निर्माण  सम्बन्धी  ग्रुणवत्ता  पर  पहले  कभी  सन्देह  नहीं  किया  गया  तकनीकी  रूप  से

 दोषपूर्ण  है
 और  यह  कि  इन  खामियों  से  जुआरी  मांडवी  मार्ग  के  ढ़ह  जाने  का  खतरा  है  ।

 क्या  जत-भूतल  परिवहन  मन्त्री  इस  मामले  को  युद्ध  स्तर  पर  उठायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  नोटिस  मैं  इसका  पता

 *कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 भो  बी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  मैंने  एक्सप्रेसਂ  के
 संम्पादक  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  भंग  करने  का  नोटिस  दिण्ग  था  क्‍योंकि  वे  संसद  की  बार-बार
 अवमानना  कर  रहे  हैं

 *****

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  रहिए  ।

 श्री  यो०  किशोर  चम्द्र  एस०  देव  :  उसे  ऐसे  ही  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  मामले  को  उपाध्यक्ष  महोदय  को  सौंप  दिया  वह  इस  पर
 कार्यवाही  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दें  ।  रेड्डी  साहब  जोर  से  बोलने  का  कोई  फायदा  नहीं  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  कुछ  नियम  हैं  और  उन  नियमों  के  अधीन  आपको  नोटिस  देना
 '

 का
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।  उन्हें  नोटिस  देना  होगा  ।

 ¢  अध्यक्ष  महोदय  :  कायंवाही  वृतान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जागा  ।

 श्री  आर०  पी०  पनिका  ।  पर

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इसे  नियम  के  अन्तगंत  ही  ला  सकते  आप  इसके  बारे  में  सब
 जानते  हैं  और  आप  नोटिस  दे  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  म  होदय  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 अब  हम  नियम  377  अधीन  मामलों  पर  चर्चा  जारी  रखेंगे--श्री  रामप्य।रे  पनिका  ।

 *क.येत्राही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ;
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 जपयपपयएयणयणययएए  जकजज+न्‍+  -

 उत्तर  प्रदेश  #  मिर्जापर  और  सोनभत्र  जिले  में  सूखे  की  गंभोरता  का  अध्ययन

 किए  जाने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  भेजे  जाने  को  सांग

 श्री  राम  प्यारे  यह  बहुत  ही  चिता  का  विषय  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 मिर्जापुर  और  सोनभद्र  जिलों  की  जनता  के  प्रतिनिधियों  की  ओर  से  बार-बार  मांग  किए  जाने  के
 बावजूद  भी  सूखे  की  स्थिति  से  उत्पन्न  होने  वाली  जो  कि  अब  पिछले  वर्ष  से

 भी  अधिक
 गम्भीर  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  इसके  जिले  का-जल-स्तर
 कम  हो  गया  परिणाम  पीने  के  पानी  की  सुविधा  प्रदान  करने  वाले  पचास  प्रतिशत  से

 घिक  पम्पसेट  बेकार  हो  गए  हैं

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  वे  सूखे  से  प्रभावित
 लोगों  को  रोजगार  देने  में  समर्थ  नहीं  हैं  ।  खाद्यानों  की  कमी  के  कारण  उचित  दर  की  दुकानें  बन्द
 कर  दी  गई  हैं  और  उत्तर  प्रदेश  के  उपयुक्त  दो  जिलों  में  किसी  प्रकार  के  चीनी  और  अन्य
 आवश्यक  वस्तुओं  का  बितरण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  पास
 धन  की  कमी  होने  के  कारण  जिला  प्रशासन  द्वारा  कोई  राहत  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 उपरोक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  क्रृषि  मंत्री  से  उत्तर  प्रदेश  के  मिर्जापुर  और
 सोनभद्र  जिलों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  दल  भेजने  और  राहत  कार्य  की  व्यवस्था  करने

 उपयु  क्त  दो  जिलों  के  लोगों  को  भखमरी  से  बचाने  के  लिए  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  और  पीने
 के  पानी  सहित  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराये  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 प्रस्तावित  काज्‌  बोर्ड  का  मुख्यालय  केरल  के  कन्नानोर  जिले  में  स्थापित

 किए  जाने  को  सांग

 श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  केरल  राज्य  के  कन्‍्नानोर  जिले  में  न  केवल  देश
 में  सर्वाधिक  मात्रा  में  काजू  का  उत्पादन  किया  जाता  है  बल्कि  वहाँ  सर्वोत्तम  क्वालिटी  का  काजू
 उत्पादित  होता  है  ।  यहां  हजारों  परिवारों  की  आजीविका  केवल  काज  की  फसल  पर  निर्भर  करती
 है  ।  काजू  की  फसल  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  की  नीति  या  मूल्य  जिससे  काज ूकी  फसल
 पर  मामूली  प्रभाव  पड़ता  भी  इन  किसानों  के  लिए  बोझ  बन  जाता

 यह  जानकारी  मिली  है  कि  काज  की  खेती  करने  वाले  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के

 लिए  सरकार  का  केरल  में  काजूतोड  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  मैं  सरकार  से  इस  काजू  बोर्ड
 को  कनन्‍्नानोर  जिले  में  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हं  जो  कि  राज्य  का  सबसे  अधिक  काजू
 उत्पादक  जिला  कन्नानोर  में  काज  बोर्ड  की  स्थापना  करना  अनिवायं  है  ताकि  वहां  के  अधिकांश
 किसान  बोडं  की  सेवाओं  से  लाभान्वित  हो  सके  ।

 उड़ीसा  रात्य  के  संग्रहालय  द्वार  संकलित  दुलंभ  भोजपत्र  पाडुलिपियों
 प्रकाशित  किए  जाने  हेतु  सरकार  को  प्रतिवर्ष  25  लाख  रुपये

 का  आवत  अनुदान  स्वीकत  किए  जाने  की  माँग

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  उड़ीसा  राज्य  के  भुवनेश्बर  संग्रहालय  ने  16  बीं
 शताब्दी  से  भी  पहले  की  27  विभिन्‍न  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  और  दुलंभ  विषयों  पर  साठ  हजार  से  भी
 अधिक  भोजपत्र  पांडुलिपियां  संकलित  की  हैं  ।  भारतीय  और  विदेशी  विद्वानों  ने  इन  अत्यन्त
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 पाण्ड्लिपियों  को  प्रकाशित  किए  जाने  की  जोरदार  मांग  की  उड़ीसा  ललितकला  अकादमी  राज्य
 सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  केवल  दो  विषयों  की  पाण्ड्लिपियों  को  ही  प्रकाशित  कर  सकी  है  ।

 क  सौ  पन्नों  की  भोजपत्र  पाण्डलिपियों  के  सम्पादन  और  मुद्रण  के  लिए  न्यूनतम  5  लाख  रुपये  की
 वश्यकता  है  ।  यदि  घन  उपलब्ध  कराया  जाये  तो  राज्य  संग्रहालय  और  राज्य  सरकार  के  संस्कृति

 विभाग  के  पास  हर  वर्ष  5  पाण्डलिपियों  के  सम्पादन  और  प्रकाशन  की  सुविधायें  हैं  राज्य  सरकार
 न्‍स  घन  की  कमी  होने  के  कारण  उन्होंने  केन्द्र  सरकार  से  हर  वर्ष  25  लाख  रुपये  का  आवर्ती

 अनुदान  मन्‍्जूर  करने  का  अनु  रोध  किया  है  जिससे  अगले  10  वषों  में  50  अत्यधिक  दुलेभ  सचित्र

 मैं  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  से  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रतिवर्ष  25  लाख  रुपये

 स्वीकृत  करने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।
 ”  ४

 न्‌ह  और  फिरोजपुर  प्लिरका  होते  हुछु  गुड'र्ंब  और  अलवर  के  बीच

 एक  रेल  लाइन  बिछाई  जाने  को  थे।्क

 चौधरी  खर्शोद  अहमद  :  महोदय  जनता  द्वारा  हरियाणा  में  नूह  और

 गुड़गांव  जिले  के  फिरोजपर  झिरका  कस्वों  से  होते  हुए  ग्रुडगांव  और  अल  को

 जोड़ने  के  लिए  सावंजनिक  मांग  की  गई  है  |

 मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  गुड़गांव  को  अलवर  से

 जोड़ने  के  लिए  सावंजनिक  हित  में  यथाशीघ्र  एक  सर्वेक्षण  कराया  जाए  तथा  इस  परियोजना  की

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  जाये  ।  ग्ल

 तमिलनाडु  के  पेरियार  जिले  में  भवानी  में  कुदुयुरई  को  राष्ट्रीय  पर्यटन  केन्द्र
 घोषित  किए  जाने  तथा  राष्ट्रीय  पर्यटन  कन्द्र  के  रूप  में  उसका

 विकास  किए  जाने  की  मांग

 श्री  पी०  कुलनदईवेलू  :  तमिलनाड  राज्य  के  पेरियार  जिले

 में  भवानी  ऐतिहासिक  महत्व  का  स्थान  है  ।  इसे  इलाहबाद  की  भांति  दक्षिण  प्रयाग  के  नाम  से  भी

 जाना  जाता  है  क्योंकि  यंह  कावेरी  और  दो  नदियों  के  संगम  पर  स्थित  भगवान

 मेश्वर  का  प्रसिद्धि  जो  कि  एक  हजार  वर्ष  पुराना  है  और

 मंगलागिरि  की  पहाड़ियों  के  स्थित  है  ।  कावेरी  नदी  के  तट  पर  स्थित  होने  के  कारण  इसे

 सबथगिरि  मध्यप्रदेश  कहा  जातः  है  ।  इसका  पर्यटन  और  तीथर्थस्थल  के  रूप  में  विकास

 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  |  ईराडे  रेलवे  जंकशन  यहां  से  12  की  दूरी  पर  र  ष्ट्रीय

 गजमार्ग  संख्या  47  के  इस  पर्यंटन  स्थल  के  अत्यधिक  निकट  है  नदियों  के  संगम  और

 घान  के  खेतों  से  घिरा  होने  के  कारण  यहां  तक  प्राइ़  तिक  आकर्षण  है  ।  डाक  विभाग  ने  दिनांक

 25-8-77  को  संगमेश्वर  कलश  और  ऊराचिकोट्ट  पहाड़ियों  की  सुन्दर  पृष्ठभूमि  के  साथ  कुदुथुरई

 नाम  मोहक  संगम  के  चित्रण  वाला  एक  प्रथम  दिवस  आवरण  जारी  किया  माननीय  पयंटन

 मंत्री  से अनुरोध  है  कि  वे  तमिलनाडु
 में  भवानी  में  रईਂ  नामक  को  राष्ट्रीय  पर्यटन

 केन्द्र  घोषित  करें  ताकि  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटकों  को  इस  ओर  आकर्षित  किया  जा  सके  ।
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 बिहार  में  बाढ़  और  भूकंप  से  दूटे  तटबन्धों  को  मरम्मत  किए  जाने  तथा

 कच्ची  सड़कों  के  स्थान  पर  पक्की  सड़क  बनायें  जाने  हेतु  राज्य
 सरकार  को  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने  कौ  माँग

 डा  सौरीशंकर  राजहूंस  :  उत्तरी  बिहार  का  मिथला  क्षेत्र  1987  क्की

 विनाशकारी  बाढ़  तथा  1988  के  भयंक्रर  भूकम्प  से  तवाह  हो  गया  है  ।  इस  में  पक्‍की  सर्डके

 बहुत  कम  तथा  बूर-दूर  सभी  कच्ची  सड़फें  तथा  पुलिये  या  तो  बाढ़  में  बह  सये  या  भूकम्प  से

 नष्ट
 हो

 गए  हैं  ।

 मिथला  की  भौगोलिक  स्थिति  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  नेपाल  की  सीमा  पर  स्थित
 है  ।  कई  कारणों  से  यह  आवश्यक  है  कि  वहां  पक्की  सड़कों  तथा  सभी  प्रकार  के  मौसम  के  अनुकल
 सड़कों  का  जाल  शीघ्र  बिछाया  जाये  ।  हपारे  बार-बार  किये  गये  अनुरोकों  के  खार्यजब
 भी  इस  अति  महत्व  की  समस्या  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दियां  जा  रहा

 पक्की  सड़कों  के  अभाई  कारंण  मिथला  क्षेत्र  की  अथेव्यवस्था  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा
 है  ।  वर्षा  के  दौरान  लोगों  के  दुःखों  का  बयान  शब्दों  में  नहीं  किया  जा  कई  सप्ताह  तक
 लोग  दिन-प्रतिदिंस  के  उपयोग  की  उस्तुयें  भीं  निकट  के  बाजार  से  नहीं  ले  सकते  ।  वे  मरीजों  तथा
 गर्भवती  स्त्रियों  को  नजदीकी  अस्पतालों  में  भी  नहीं  ले  जा  सकते  ।

 इसलिए  इन  कठिनाइयों  का  एक  मात्र  निदान  यही  है  कि  भारत  सरकार  इस  वित्तवर्ष  के
 दौरान  बिहार  सरकार  को  100  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्रदान  करे  ताकि  राज्य  सरकार  कच्ची
 लड़ कों  को  सभी  प्रकार  के  मौसम  के  अनुकल  पक्‍की  सड़कों  में  पा  वर्तित  कर  सके  तथा  टूटे  हुये
 तटबन्धों  को  शीघ्र  मरम्मत  करा  सके  ।

 राज्य  सरकार  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इस  समस्या  को  हल  करने  की  स्थिति  में
 नहीं  है  ।

 इसलिये  मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  वह  बिहार  सरकार  की  उक्त  धनराशि
 प्रदान  करने  हेतु  तत्काल  कदम  उठाये

 12.12  भ्र०  व०

 उपाध्यक्ष  म  होदय  पीठासीन  हुये  ।

 शओ  बंसुदेष  आचार्य  :  मेरा  एक  व्वयस्था  सम्बन्धी  प्रश्न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  नियम  377  के  अधीन  वक्तव्य  दिये  जा  रहे  हों  तो  व्यवस्था  संबंधी
 प्रश्न  नहीं  उठाये  जा  सकते  ।

 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नही  कर  सकता  ।

 *

 कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सिचाई  परियोजताओं  को  को  लंबिश  पड़ी
 हुई  शीघ्र  मंज  रो  दिये  जाने  को  मांग

 श्री  नित्यानन्द  सिञ्र  :  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  उड़ीसा
 में  छिब्राई  बहुत  महत्वपूर्ण  और  बिलकुल  आवश्यक  है  क्‍योंकि  यहू  राज्य  के  सूखा  पीढ़ित  क्षेत्र  में

 है  ।  यद्यपि  महानदी  की  पाँच  सहायक  नदियां  इस  क्षेत्र  में  बह  रहीं  हैं  ओर  जल  संस्थान  पर्याप्त
 मात्रा  में  ह ैलेकिन  इसका  अभी  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  और  सिन्नाई  प्रस्फ्रेजनमओं  के  जरिए
 सकारात्मक  तथा  उपजाऊ  काय॑  में  नहीं  लाया  गया  है  ।  इसके  परिणाम  मानसून  के  दौरान
 वर्षा  का  फालतू  पानी  तृतीय  पट्टी  में  विनाशकारी  बाढ़  का  रूप  ले  रहा  चूंकि
 सहायक  नदी  क्षेत्र  में  कोई  सिंचाई  परियोजना  नहीं  वर्षा  के  पानी  को  एक़न्न  सिजाई  के  लिए
 उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  और  सारा  क्षेत्र  सुख्ते  तश्ना  अध-मरुस्थल  क्षेत्र  में  परिवर्तित  होता  जा

 रहा  है  ।  भूमिगत  जल  के  साधन  भी  तेजी  से  सूख  रहे  हैं  जिससे  उथले  धरातल  वाले  कूयें  तथा
 नलकप  बेकार  हो  गए  हैं  ।  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास  लैंथउन्देर  तथा  इन्देर  नदियों
 पर  सिंचाई  परियोजनायें  वर्षो  से  लम्बित  पड़ो  हुई  है  ।  मैं  जज़  संस्रधन  मन्त्री  जी  स्षे  निवेबन  करत
 हैं  कि  वे  इस  परियोजनाओं  को  स्वीकृत  प्रदान  करने  तथ्ला  इस  हेतु  घन  राशि  प्रदान  करने  के  लिए
 शीघ्र  कदम  उठायें  ताकि  उन्हें  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ।

 12.16  म्र०  प०  है
 नियम  १&३  के  अधीन  चर्चा

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक  स्थिति-जारी

 उपाध्यक्ष  सहोदण  :  अब  सभा  अगले  अर्थात  25  1989  को  श्री  बल्वन्त  सिंह

 समुर्कालसम  द्वारा  उठाए  गए  देश  क्रे  विभिन्‍न  भागों  में  साम्प्रदायिक  पर  आगे  चर्चा
 करेगी  ।

 श्री  योग्रेश्वर  प्रसाद  योगेश  ।
 कि

 ....
 झरी  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  उपाध्यक्ष  मैं  उस  दिन  चर्चा  कर  रहां  था  कि

 देश  (  व्यवपश्लान  )

 उपाध्यक्ष  म्रहोदय  :  इस  प्रकार  की  अव्यवस्था  में  मैं  किस  प्रकार  बेल  सकता  आप  इल्हें

 हुप्र  कराइये

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमलदत्ता  कृपया  आप  इसे  लिखित  में  दीजिये  ।  मैं  देखूंगा  ।

 मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊंग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  को  बात  को  ही  कःयंवाही  ब़॒त्तान्त  में

 सम्मिलित  किया  जायेगा  ।

 )
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 उपाष्यक्ष  शहोदय  :  में  आपको  पहले  ही  बता  चुका  हूँ  कि  मुझे  तथ्यों  का  पता  लगाना

 मैं  इस  प्रकार  अनुमत्ति  नहीं  दे सकता  ।

 *

 श्री  अमलदत्ता  :  क्या  आप  गृह  मन्‍्त्री  को  निरईश  जारी  करेंगे  ?

 बहुत  साधारण  सा  निवेदन  किया

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसका  अध्ययन  करू  गा  ।  मैं  तथ्यों  का  पता  लगाऊ  गा  ।
 दे

 अली  बसुदेव  आचार्य  (  :  क्या  आप  गृह  मन्त्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहेंगे  ?

 महोदय  :  मैं  नहीं  कह  सकता
 )  ४  se

 क्री  बसदेव  आचार्य  :  हम  सभा  भवन  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 समग्र  श्री  बसदेव  आचार्य  औड़  कुछ  कन्‍्य  माननीय  सदस्य  सभा  भवन  से  बाहर
 द्  चले  गये  ।  ]  प्र

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  उपाध्य  |  ,  में  उस  दिन  चर्चा  रहा.था
 में  किसी  भी  धर्म  के  लोगों  यह  मानसिकता

 बह  साम्प्रदायिक  जैसी  भावनाओं  को  झेल  क्योंकि  सारे  धर्मों  का  निचोड़  एक  ही  है  कि

 ब्र  एक  है  और  उसको  मानने  वाले  सभी  मानव  जाति  के  लोग  जब  कभी  देश  के  अन्दर
 दंगा  हआ  है  या  इस  तरह  के  वातावरण  पँदा  किए  गए  है  उसका  कारण  राजनीति  उनकी  अपनी

 विफदत्  ब्रफदत  ४  विशेष  रूप  से  रही  इसलिए  देश  के  अन्दर  संकलरिज्म  को-नष्ट  करनेः  के  लिये
 की  आड़  लेकर  कपटपर्ण  ढंग  से  यह  वातावरण  पैदा  किया  जा  रहा  ज

 कि  देश  साम्प्रदायिक  दंगे  के  लिए  तंयार  नहीं
 दे

 81
 3  कि नहा

 कांग्रेस  की  मान्यता  रही  है  सकुलरिज्म  लोकतन्त्र  की  और  इसके  बिना

 बुनियाद  टिक  नहीं  इसलिए  हम  तो  संकुलरिज्म  के  प्रति  समर्पित  हैं  और  उसकी
 ने  ही  कांग्रेस  को  इतना  बड़ा  लम्बा  दीघ  जीवन  दिया  है  ।

 अकबर  ने  सरंप्रथम  हिन्दू-मुस्लिम  एकता  और  सद्भावना  का  वातावरण  पैदा  करने  की
 कोशिश  क़ी  ।  उसने  इसी  दृष्टिकोण  से  फतहपूर  सीकरी  में  एक  इबादतखाना  बनवाया  था  जिसमें
 सभी  घर्मो  के  लोग  भाग  लेते  जिसकी  सदारत  स्वयं  अकबर  किया  करते  थे  ।  उन्होंने  सारे  धर्मों
 का  ॥  अच्छी  तरीके  से  किया  था  और  स्वंधमं-समभाव  के  द  ष्टिकोण  बूफ़
 माध्यम  से  अल्लोपनिषद्‌  की  रचना  करवाई  थी  जिससे  गैर  मु  न  एक  के

 प्रति

 श्रद्धा  जागृत  करें  और  एक  दूसरे  को  सही  परिप्रेक्ष्य  में
 लाने  की  कोशिशं  अकबर  न्े  फ़ैजी  के

 माध्यम  से  महाभारत  तथा  उपनिषदों  का  फारसी  में  अनुवाद  करवाया
 जो  एक  दूसरे  के  धर्मों  को  समझने  में  काफी  सहायक  हुए  |  और  उन्होंने  सारे  धर्मों  के  निचोड़  के

 रूप  एक  अल्लॉपंनिषद  का  निर्माण  कराया  जिसमें  दुलप
 ल  ने

 काफी  बड़ी  भूमिका  अदा  की
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 थी  ।  मैं  माननीय गृह  मन्‍्त्री  जी  से  अ
 निषद  का  हिन्दी  और  अ ंग्रेजी

 में
 अन॒वाद  करायें  और  उनके  द्वा

 विमंश  होना  चाहिएं  इसके  बाद  वह  अल्लोपनिषद  सिख  औ  ईसाई  लोगों  के

 में  जाना  इससे  एक  बात  यह  स्पष्ट  होगी  कि  ;  उस  जमाने  में  भी  ऐसी  संकीणंतायें
 थीं  और  उसको  मुलायम  करने  के  लिये  सदभावना  कां  वात्तावरण  पैदा  करने  लिये  कितने  बड़े
 प्रयास  किए  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  भी  कहना  चाहूँगा  कि  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  साम्प्रदायिक
 सदभावनाओं  को  पैदा  करने  के  लिये  जितनी  सम्राट  अकबर  ने  कोशिश  की  उतनी  किसी  और  ने
 नहीं  की  थी  ।  इसलिये  मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  सबसे  पहले  अबुलफजल  द्वारा  तंयार  किया
 गया  अल्लोपनिषद  जिसका  कि  अकबर ने  प्रचार  किया  उसका  फिर  से  प्रचार  किया  जाये  ।
 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जहां  छुटपुट  दंगे  होते  हैं  वहां  कम्युनिटी  टैक्स  का  प्रावीजन  होना  चाहिए
 और  कड़ी  कायंवाही  करनी  चाहिए  जिससे  इस  तरह  की  शिकायतें  जो  आज  इस  देश  के  अन्दर  एक

 बदनुमा  दाग  के  रूप  में  दिखाई  पड़  रही  है  वह  हमेशा  के  लिये  शान्त  हो  जायें  ।

 गृह  मन्‍्त्री  बूटा  :  श्रीमान  डिप्टी  स्पीकर  सदन  के  सामने  कम्युनल
 सिचवेशन  के  बारे  में  हुई  डिसकसशन  के  बारे  में  हमारे  लोकप्रिय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांघी

 जी  ने  सरकार  की  ओर  से  अथवा  कांग्रेस  पार्टी  की ओर  से  एक  बहुत  ही  विस्तृत  ढुंग  से  अपने

 भाषण  में  स्पष्ट  किया  कि  हम  अपने  देश  को  साम्प्रदायिक  सद्भावना  राष्ट्रीय  एकता  से  और

 पूरे  अपने  देश  के  व  समाज  के  सामूहिक  विकास  के  लिये  हमेशा  राष्ट्रपिता  महात्मा  गाँधी

 पंडित  जवाहरलाल  मौलाना  सरदार  पटेल  और  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  जी  द्वारा

 दिये  हुए  रास्तें  पर  चल  कर  किस  तरह  से  अपने  देश  को  करना  चाहते  हैं  उन्होंने  अपने

 भाषण  में  विपक्ष  की  ओर  से  जो  अच्छे  सुचारू  सुझाव  कंस्ट्रक्टिव  सुरजगन  उनको  तुरन्त
 अपने  भाषण  में  स्वीकार  किया  और  उन  पर  एकदम  से  अमल  करने  के  आदेश  भी  जारी  किये  हैं  ।

 इतना  ही  नहीं  उनके  द्वारा  जी  प्रयास  किए  गये  पिछले  40  वर्षों  में  और  विशेष  कर  पिछले  3-4
 वर्षों  उनका  भी  उल्लेख  किया  ।

 जब  हम  देश  में  साम्प्रदायिक  दंगों  की  बात  सुनते  अशान्ति  की  बात  सुनते  हैं
 तो  हमें  बड़ी  गम्भीरता  के  साथ  पड़ता  है  कि  हमारा  राष्ट्र  किस  ओर  बढ़  रहा  है  ।
 भारतवर्ष  केवल  एक  भौगोलिक  इकाई  का  नाम  ही  नहीं  है  इसमें  जेसा  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपने
 भाषण  में  कहा  कि  इसमें  सम्‌ची  मानवता  प्रदर्शित  दुनिया  के  तमाम  धर्म  शायद  इस  देश  में

 पैदा  हुए  जिनका  कि  निशान  कहीं  और  न  मिलता  हो  मंगर  भारतवषं  में  तकरीवन-तकरीवन  सारे
 धर्म  एक  ही  साथ  किस  तरह  से  रह  रहे  हैं  और  कंसे  उनका  संचालन  होता  है  वह  सारे  संसार  को
 एक  ऐसी  अदभुत  मिसाल  पेश  एरते  हैं  कि  मानो  पूरे  विश्व  को  भारतवर्ष  से  एुछ  सीखना

 हमारा  स्वतन्त्रता  संग्राम  का  इति  हो  या  उससे  पहले  का  पुरातन  इतिहास  हो  इस  बात  का
 साक्षी  है  कि  भारतीय  संस्कृति  में  जो  सबसे  बड़ी  जो  सबसे  बड़ी  अनोखी  बात  है  वह

 है  देशवासियों  की  सहनशीलता  ।  सहनशीलता  ही  एक  ऐसा  फैक्टर  एक  ऐसी  बुनियाद  है  जिस

 के  माध्यम  से  हमारा  देश  सारे  संसार  में  अपनी  एक  अलग  छवि  रखे  हुए  है  और  जितने  भी  धर्म

 हमारे देश  में  आये--चाहे  किसी  भावना  से  आये  इसका  उल्लेख  करना  आज  जरूरी  नहीं  है  मगर

 सत्से  पहली  चीज  है  कि  इसने  को  प्रभावित  किया  |  वैसे  कोई  भी  धर्म  दुनिया  का  ऐसा

 213



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  ह  1989

 नहीं  है  जो सहनशीलता  को  न  मानता  हो
 क्योंकि

 श्वर्मं  की  मानव  को  उसी  वक्‍त  इसकी  जरूरत

 पड़ी  जब  उसको  सभ्य  होने  की  जरूरत  इसी  चीज  की  वजह  से  उसने  धर्म  की  ओर  ध्यान

 किया  ।  धर्म  चाहे  किसी  भी  दुनिया  के  क्षेत्र  में  पंदा  हुआ  हो  धर्म  का  सबसे  पहला  क्राम  सत्य

 खोज  ।  आप  चाहे  कोई  भी  धमं  ले  मानव  जाति  चाहे  किसी  भी  चीज  को  लेकर  चली
 सबसे  पहले  सत्य  की  खोज  के  लिए  कदम  उठाया  और  उसी  का  नाम  धर्म  पड़ा  ।  सत्य

 क्री  खोज  के  लिये  सहनशीलता  बहुत  ही  आवश्यक  है  ।  यदि  सहनशीलता  नहीं  हो  तो  आप  सत्य  की

 ओर  नहीं  बढ़  सकते  ।  विशेषकर  इस  बात  के  लिए  बहुत  ही  सौभाग्यशाली  हैं  कि

 हमारे  राष्ट्र  को  नेतृत्व  उस  सन्‍्त  महान  सम्त  क्षिपाही  राष्ट्रपिता  महात्मा  गाँधी  जी
 जिन्होंने  सही  मानों  में  धर्म  को केवल  एक  रस्म  रीति  करके  नहीं  बल्कि  धर्म  को  सही  मानों  में

 ने  में  अमली  तौर  पर  पूरे  जीवन  आखिरी  क्षण  आखिरी  सांस  तक  कसे  एक
 सच्चा  धर्म  हो  सकता  हैं  और  धर्म  के  माध्यम  से  कंसे  समूचे  मानव  की  सेवा  की  जा  सकती
 इसका  सबसे  सुन्दर  उदाहरण  इतिहास  में  कहीं  मिल  सकता  है  तो  महात्मा  गाँधी  के  स्वयं  के  जीव्रन
 में  मिलता  हालांकि  वे  अपने  समय  के  सबसे  बड़े  राज़नीतिज्न  उनके  मुकाबसे  क्रा  उस  वक्‍त
 क्या  आज  भी  कोई  ऐसा  नेता  नहीं  है  जिसते  सदिग्नों  घुसानी  गुज्ञासी  की  जंजीरों  को  तोड़ा  मर
 उनका  जो  तरीका  जंजीरों  को  तोड़ने  उसकी  मिसाल  कहीं  तहीं  मिलती  ।  अछिसा
 और  शान्ति  के  रास्ते  से  उन्होंने  जो  एक  राष्ट्रीय  आन्दोलन  छेड़ा  और  जिसमें  देश  क्रे  कोटि-कोटि
 लोगों  बड़े-बड़े  महान  पुरुषों  किसानों  मजदूरों  ग्र।म्नीण  लोगों  ने  किस  छा  से  राष्ट्रपित्त
 महात्मा  गाँधी  उस  सन्‍्त  सिपाही  के  एक  नारे  पर  प्रा  केवल  हमारा  राष्ट्र  ही
 जहां  कहीं  आज  भ्री  इन्सान  का  एक्सस्लायटेशन  हो  स्टा  चाहे  दुनिग्रा  के  किसी  भी  कोने
 में  हो  रहा  है  तो  लोग  राष्ट्रप्रित्ा  महात्मा  गांधी  जी  से  प्रेरशा  लेते  इसकिये  ज़ब  हम
 भूमि  में  अपने  इन  हालात  को  देखते  हैं  तो  बहुत  ही  शर्म  होती  है  ।  हमें  आश्च्रम॑  भी  होता  है  क्रि
 जिस  देश  में  महात्मा  गांधी  जी  ज॑ंसे  महान  पुरुष  ने  हमारी  आजादी  की  नींव  .  रखी  आज़ादी
 की  लड़ाई  लड़ी  अपने  प्राणों  का  बलिदान  दिया  आज  40  बषं  के  ब्राद  फिर  ऐसे  हम्लात
 हमारे  सामने  उठते  हैं  जबकि  लोग  घामिक  .  कट्टरता  के  नाम  साम्प्रदायिकता  के  नाम
 फिरकापरस्ती  के  नाम  से  मतक््सूम  लोगों  की  हत्या  होती  हो  और  जिन  स्थानों  पर  पजा  होती  है
 तपस्या  होती  उन्हीं  स्थानों  पर  खून  की  होलियां  खेली  ये  चीजें  हैं  जिनसे  हमें  घटुत  खेद
 हांता  है  ।

 Gt

 इसमें  हिस्सा  लेते  हुए  जता  तकरीबन  बहुत  से  मान्यवर  सदस्यों  ने  इस  सारे  ब्रिवाद  हस
 डिस्कशन  को  राष्ट्रीय  स्तर  के  विवाब  का  रुप  दिया  यया  हमसे  भी  गब्नत्नंसेम्ट  क्री  तरफ  से
 अधिक  से  सोचा  कि  यह  कोई  पार्टी  का  प्रश्त  नहीं  सरकार  का  प्रश्त  नहीं  विपक्ष  कल
 प्रश्न  नहीं  “3  प्रश्न  समूचे  राष्ट्र  का  है  और  राष्ट्र  के  भी  अस्तित्व  का  है  ।  यदि  धर्कमक  जज्जातत
 को  सहीं  मानों  ५  इस्तेमाल  किया  जाय  तो  हमारे  देश  की  जो  साम्प्रद्धांयिक  एकता  इसमें  कोई

 नहीं
 हू

 खलल  नहीं  हो  सकता  ।  तकलीफ  उस  बक्त  होती  ज़ब  धर्म  के  नाम  पर  कुछ  सइस्प्रादाल्निक

 कुछ  फिरकापरस्त  लोग  अपनी  सत्ता  के  चाहे  कह  प्तत्ता  हो  और  चाहे  कह  सामा
 जिक  सत्ता  उस  दुकान  को  चलाने  के  लिए  धार्मिक  कटटरब्ा  करा  सहाय  लेते  हैं  और  प्सीक्रत
 पैदा  होती  है  ।  चग्रलीस  वर्ष  हो  हम  बोर  भ्राज  भी  हैं  कि  मामूली-मामली  बात  पर  भी
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 कोई  जलूस  निकलना  कोई  शोभा-यात्रा  जानी  कहीं  खुदा  की  परस्तिग  होनी  ऐसे  ये
 मामले  जिन  पर  सारे  गांवों  सारे  समाज  को  एक  होकर  कर  लेना  चाहिए  और  श्रृद्धा  के
 के  साथ  करना  एक  दूसरे  की  भाषनांओं  का  आदर-संत्कार  करके  करना  चार  ड्ए  ।  लेकिन
 उल्टा  होता  यदि  कोई  बेंड-बाजे  के  सब  किसी  के  घाभिक  स्थान  के  सामने  से  निकलता  तो
 उसी  पर  पथराव  हो  जाता  हैं  और  उसी  पर  योला-बारुद  हो  जाता  आज  चालीस  बरस  हो  गए
 इन  चालीस  घरखों  में  हम।रे  देश  के  लोगों  ने  मह  नहीं  दो  सगे  भाइयों  ने  यह  नहीं  सीखा  कि
 जपनी  खूशी  और  गम  कंसे  बना  सकते  मगर  इसके  पीछे  शक्तियां  हमने  प्रत्येक  घटना  का
 निरीक्षण  करके  देखा  चाहे  वह  कहीं  पर  भी  घट्टी  किसी  भी  प्रान्त  में  हुई  उसके  पीछे
 जौ  उपंद्रबौ  लोग  साधारण  व्यक्ति  कभी  भी  दोषी  नहीं  पाए  हमेशा  कुछ  घटनायें
 चन्दें  लौंग  और  आंज  कल  तो  ऐसा  आभास  ही  रहा  है  कि  वे  बाकायदा  ट्रेण्ड  लोग  जो  बाहर  से
 आते  उस  क्षेत्र  से उनका  कोई  संबंध  नहीं  होता  भते  हैं  और  शरारत  करते  हैं  तथा  चले
 जाते  इस  प्रकार  वे  ऐसी  आग  शुरू  कर  जाते  जो  कई-कई  सालों  तक  चलती  है  |  एक  घटना

 हुई  और  फिर  उप्तदी  मल्टौप्लिसिटी  हर  साल  होती  है  और  हर  त्यौहार  पर  होती  है  ।  पिछले  साल
 यदि  होली  पर  कुछ  ही  बैसाल्डी  के  त्यौहार  पर  हो  ईद-मिलन  के  त्यौहार  पर  कुछ  हो

 तो  अगली  ईद  पर  भी  वह  रिपीट  होगा  और  आने  ताली  होली  पर  भी  वह  रिपीट  होगा  ।

 एक  व!र  कहीं  घटना  उसका  समाधान  लेकिन  वह  खत्म  नहीं  होती  एक  किस्म  का
 बीज  बोया  जाता  है  और  अक्सर  यह  बीज  बाहर  से  आता  दुःख  इस  बात  का  है  कि  आज  भी

 हमारे  देश  में  साम्प्ररायिकता  के  नाम  से  लोगों  में  बड़े-बड़े  संगठन  चल  रहे  हैं  ।  उन  संगठनों

 एक  ही  वे  संगटन  क.यम  ही  इस  बात  पर  हैं  कि  किस  तरह  से  हमारे  में  अराजकता  पं.लाई  जा

 सकती  हैं  ।  सामाजिक  अशान्ति  फँलाई  जा  सकती  है  ।

 का  ध्येय

 अधसेर  अक्लियत  और  अक्सरर्यत  कीं  चर्चा  होती  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  इन  शब्दों  का
 देनी  होगी  ।  हमारे  देश  में  न  अक्लियत  हो  और  न  कोई  अक्सरियत  हो  ।  मैं  तो  इसी

 झाव॑ना  का  हम  केवल  एक  राष्ट्र  हैं  और  हम  राष्ट्रवादी  केवल  भारतीय  केवल
 ह्वानी  हैं  और  उनमें  अक्लियत  और  अक्सरियत  का  सवाल  पैदा  नहीं  होता  है  |  ये  दोनों  ही  भावनायें
 सौनेवंता  के  संतुजन  को  तोड़  देती  यदि  आप  अपने  को  अक्सरियत  मानते  हैं  तो  अपको  अहंकार
 हो  जाता  अहँक़ार  में  आकर  इन्सान  कभी  भी  कोई  भी  फंसला  जो  वह  ब्ल  सड  नहीं
 होगा  |  हमेशा  उस्तमें  वह  बीज  रहेगा  ।  वह  मगरुर  का  बीज  उसको  यही  रहेगः  कि  वह  मेरे
 से  कमजोर  है  और  उसको  डोमिनेट  करना  मै  जानता  हूँ  कि  अकलितत  की  भावना  लेकर  चलेंगे
 तो  हीनता  की  भावना  आएगी  ।  हम  बराबर  के  नहीं  तो  इस  समाज  के  अन्दर  हमारे  हक  नहीं
 इस  राष्ट्र  के  अन्दर  हमारी  सुनवाई  भी  कोई  नहीं  है  ।  जैसे  हम  अपंग  हैं  और  हम  अधरे  हैं  ।
 समझता  हैँ  कि  यह  गलत  यदि  हमने  कुछ  प्रावधान  किए  कुछ  संस्थानों  के  शिक्ष
 लिए  हमारे  संविधान  में  कुछ  जिक्र  तो  उसके  मायने  यह  नहीं  है  कि  हम  अपने  देश  को  दो  पक्षों
 में  बांट  अविलयतत  और  अक्सरियत  ।  रिलीजियस  माइनो  हो  सकती  लि  ग्विस्टिक
 रिंटी  का  माम  लेंगे  तो  तकरीबन-तकरीबन  हर  प्रान्त  में  एग  ही  ध्ं  के  लोग  लि“ग्विस्टिक

 में  मिल  जायेंगे  ।  इसलिए  धर्म  का  प्रश्त  पैदा  ही  नहीं  होता  है  ।

 इस  साल  जो  घटनायें  घटी  यह  सबसे  ज्ष्यादा  चिन्ताजनक  बात  इतने  बड़े  समाज  में
 कोई  उपद्रव,ही  न  यह  तो  शायद  बड़ा  असंभव  है  ।  ऐसे  हालात  तो  शायद  कभी  भी  किसी  मुल्क 5
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 में  नहीं  हुए  ।  कुछ-न-कुछ  थोड़ी  वहुत  फ्रिक्शन  तो  हो  ही  जाती  दो  सगे  भाइयों  में  भी  हो  जाती
 है  ।  मगर  उसकी  बुनियाद  ऐसी  जिससे  कि  ऐसे  ऐसे  बीज  हमारे  समाज  में  न  सह

 जिससे  आइंदा  के  लिए  उससे  नफरत  पंदा  हो  ।  खेद  इस  बात  का  है  कि  थोड़े  समय  से  हमारे
 देश  में  जो  साम्प्रदायिक  भावनाएं  उठी  हैं  उनके  पीछे  जो  बीज  वह  धामिक  कट॒टरता  का  है  और
 घामिक  कट्टरता  का  जिसको  रिलीजस  फंण्डामन्टलइज्म  कहते  सब  से  ज्यादा
 है  ।  इसने  नुकसान  किया  हमारे  देश  का  स्वतन्त्रता  के  संग्राम  में  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अपने
 भाषण  में  कहा  था  कि  यदि  हम  पूरे  स्वतन्त्रता  संग्राम  का  इतिहास  उठा  कर  त्तो  इतना
 दार  और  बेजोड़  इतिहास  शायद  किसी  भी  क्रान्ति  का  नहीं  मिलता  जितना  कि  हमारे  स्वतन्त्रता
 संग्राम  का  इतिहास  है  |  दुःख  की  बात  है  कि  फोर्टीज  में  उस  वक्‍त  की  इम्पीरियलिस्ट्र  गवर्ममेंट  ने
 उस  वक्‍त  की  जाविर  हुकमत  ने  हमारे  देश  के  उस  संग्राम  को  कमजोर  करने  के  हमारे  समाज
 को  कमजोर  करने  के  लिए  ऐसे  ऐसे  बीज  बो  जिससे  कि  फरकापरस्ती  के  नाम  से

 हमारे  देश  के  कुछ  हमारे  समाज  के  कुछ  वर्ग  बहकावे  में  आ  गये  हैं  उनको  मिसलीड  कर  दिया
 दुर्भाग्यवण  जो  सम्पूर्ण  आजादी  हमारे  देश  को  मिलनी  वृह  अधूरी  हो  उसके

 टकड़े  हो  गये  मगर  वह  भावना  खत्म  होती  एक  तो  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  जी  के  बलिदान  से

 जिन्होने  इस  बात  का  सबूत  दिया  और  उन्होंने  स्वंयः  अपने  आप  को  देश  की  एकता  के  लिए
 बलिदान  कर  अपने  प्राणों  का  वलिदान  कर  दिया  ताकि  देश  की  एकता  बच  सके  ।  मगर  वहां
 से  भी  हम  लोगों  ने  कोई  सबक  ग्रहण  नहीं  किया  ।

 ना

 राष्ट्र  के  निर्माताओं  ने  कांस्टीट्येन्ट  एसेम्बली  में  जो  संविधान  हमें  वह्‌  एक  बहुत
 महत्वपूर्ण  पहल  है  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  का  और  मैं  समझता

 हें  कि  हमारे  देश  का  संविधान  जिस

 पृष्ठभूमि  में  उसके  पीछे  न  केवल  पूरे  राष्ट्र  की  देश  की  आजादी  का  इतिहास  वल्कि  उसके
 पीछे  ऐसे  हालात  भी  जिनसे  हमारे  संविधान  के  निर्माता  प्री  तरह  से  अवगत  थे  ।  उन्होंने  इस
 बात  कः  ध्यान  रखते  ऐसे  संविधान  का  निर्माण  जिसमें  प्रत्येक  नागरिक  को  पूर्णतया
 आजादी  का  हक  है  और  समचे  समाज  को  इस  तरह  को  एक  ऐसा  संवंधानिक  ढ़ांचा  दिया
 जिसमें  को६  भी  वर्ग  ऐसा  महसूस  न  करे  कि  यह  संविधान  मेरा  नहीं  है|  सारे  जितने  प्रश्न  पैदा  हुए

 स्वतन्त्रता  संग्राम  से  लेकर  संविधान  के  पारित  होने  सारे  के  सारे  फैक्‍्टर्स  उर
 इनवाल्ण्ड  हैं  ।

 मैं  तो  केवल  एक  बात  यहां  पर  कहना  चाहता  हं  खास  तौर  से  डाइरेक्टिव  प्रिंसपिल्स  के  बाएरे
 में  जहां  तक  सवाल  है  फंडामेंटल  राइट्स  उनकी  तो  यहां  पर  बहुत  वहस  हो  जाती  है  और  न
 केवल  यहां  पर  वल्कि  देश  के  बुद्धिजीवी  उसके  लिए  और  पूरा  5१  के  लिए  अग्रसर  रहता
 है  ।  यह  जरूरी  भी  है  और  उसे  रहना  भी  चाहिए  मगर  सबसे  ज्यादा  यदि  किसी  चीज  को  आंखों  से

 दूर  किया  जिसकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  और  उसमें  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  सरकार
 की  ओर  से  जिस  ढंग  से  उनको  इम्पलीमेंट  करने  की  जरूरत  थी  ज्सह  माइनों  में  राष्ट्र  में  तो  वह्‌
 कुछ  अधूरी यदि  हम  डाइरेक्टिव  प्िसपिल्  ग्छी  तरह  से  कार्यान्‍वत नहीं  करते  तो  यह्‌
 ठीक  बात  नही ंहै

 ।
 शायद

 इसी  कारण
 से

 श्रीमर्त  रा  गांधी  जीने  इन  डाइरेक्टिव  प्रिसपिल्स
 को  इतना  महत्व  दिया  कि  संविधान  में  एक  ऐसा  संशोधन  किया  जिससे-नेशनल  ड्यूटीज  को
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 डिफाइन  किया  गया  ।  खाली  डाइरेक्टिव  प्रिसपिल्स  अपने  आप  में  कुछ  भी  नहीं  हैं  यदि  हम  उनको

 इम्प्लीमेंट  करने  के  उनको  कार्यान्वित  करने  के  सदन  की  ओर  से  पूरी  तरह  से  बल

 नहीं  देते  । इस तरह  से  उन  डाइरे
 में  जाकर  पूरी  तरह  से  लोगों  को  सहायता  नहीं  मिज्न  सकती  ।  ये  डाइरेक्टिव

 शव  प्रिसपिल्स  को  कोई  शक्ति  नहीं  रह  जाती  है  क्योंकि  कचहरी
 प्रिसपिल्स  जे

 न्‍र  इसलिए  भी  जरूरी  हैं  कि  इनके  ऊपर  न  अमल  करने  से  ऐसी  विषमताएं  पैदा  हो  जाती  है
 समाज  जिससे  कि  कुछ  कमजोर  वर्गों  और  पिछड़े  वर्गों  का  एक्सपलोएटेशन  रोक  नहीं  सकते  ।
 इसलिए  सब  से  जरूरी  है  कि  डाइरेक्टिव  भप्रिसपिल्स  पर  सख्ती  और  हढ़ता  के  साथ  अमल

 ज॑साकि  मैंने  अभी  कहा  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  ने  इन  डाइरेक्टिव  प्रिसपिल्स  पर  ज्यः

 जोर  देने  के  लिए  बल  देने  के  लिए  हमारी  जो  नेशनल  ड्यूटीज  हैं  उन  पर  भी  ध्यान  बह

 दुःख  है  कि  उनकी  ओर  न  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  और  न  यहां  से  उतना  बल  दिया  गया  जितना
 कि  दिया  जाना  चाहिए

 आज जो  साम्प्रदायिकता  की  नफरत  फंलाई  जाती  है  उसमें  मुख्य  तौर  पर  जो  बढे-बड़े  दल
 खास  करके  वे  साम्प्रदायिक  दल  चाहे  विश्व  हिन्दू  परिषद  के  नाम  से  चाहे  वह  जमायते

 इस्लासी  नाम  से  ये  कितनी  विषमता  के  साथ  और  कितना  फ्रीली  लोगों  में  प्रचार  कर  रहे  हैं  ।
 कारण  यही

 है  कि  समूचे  तौर  पर  यह  समझा  गया  है  कि  शायद  सरकार  के  पास  कानून  काफी

 नहीं

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  ला  एण्ड  आर्डर  को  मेंटेन  करने  के  लिए  सरकार  को  पूरी
 सतकंता  का  इस्तेमाल  करना  पूरी  निगरानी  से काम  करना  चाहिए  ।  अगर  एक  कानून  के

 माध्यम  से  अप  पुरे  समाज  का  तब  तक  संचालन  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक  कि  समाज  में  इस  तरह
 की  भावना  पंदा  न  जागृति  पैदा  न  हो  ।  जब  तक  समाज  में  प्रत्येक  नागरिक  यह  महसूस  न  करे
 कि  साम्प्रदायिक  भावना  का  पूरे  राष्ट्र  के  ऊपर  जो  आक्रमण  हो  रहा  है  उसमें  देश  नुकसान  होता

 है  ।  हम  जितने  भी  राजनीति  में  व्यापार  में  उद्योग  में  किसान  के  रूप  में  खेत  में

 काम  करते  मजदूर  के  रूप  में  कारख'ने  में  काम  करते  जब  तक  हमारे  देशवासियों  के  मन  में
 यह  भावना  पैदा  नहीं  होती  कि  देश  की  क्षति  मेरी  क्षति  देशवासियों  का  नुकसान  मेरा  नुकसान  है
 तब  तक  हम  अपने  देश  के  अन्दर  से  किसी  प्रकार  से  सांप्रदायिक  एकता  की  भावना  पैदा  नहीं  कर
 सकते  ।  केवल  कानून  से  नहीं  हो  केवल  राजनीति  से  नहीं  हो  सकता  ।  इसमें  तो  प्रत्येक
 रिक  को  इनवाल्व  करने  की  बात  प्रत्येक  नागरिक  को  शामिल  करने  की  बात  है  ।

 अफसोस  की  बात  है  कि  सेक्युलरिज्म  के  जितने  भी  अनुयायी  सेक्युलरिज्म  के  मानने  वाले

 हम  सब  उपस्थित  रहते  हैं  और  ठमारे  सामने  दंगे  हो  जाते  जितनी  ल्

 होकर के  सही  मायनों  में  यह  कहेंगे  कि  हम  ये

 वे  किसी  दल  के  हों  इन  साम्प्रदायिक  दंगों  में
 बात  यहां  से  खत्म  नहीं  हो  सकती  ।

 पुलिस  का  काम  पैरा  मिलिट्री  फोसिज  का  काम  जिलाधिकारियों  का  काम  मगर

 श्रीमान्‌  यह  हआ  इतनी  फैल  चुकी  है  कि  देश  के  कौने-कौने  में  इस  तरह  की  घटनाएं  घट  रही

 217



 193  के  अधीन  चर्चा  ह  8  1989

 ऐसे  रूझान  पैदा  किये  जा  रहे  आज  से  पहले  ग्रामीण  क्षेत्र  में  कभी  भी  हमने  फिरकापरस्ती  नाम
 की  चीज  नहीं  देखी  थी  ।  जिस  ढंग  से  इस  सारे  वातावरण  को  दृषित  करने  के  लिये  लाजं  स्केल
 बड़े  पेमाने  पर  प्रयास  हो  रहे  हैं  इनका  खात्मा  केवल  कानन  पास  करने  से  नहीं  हो  सकता  ।

 मस्जिद  का  प्रश्न  श्रीमान्‌
 इसके  लिए  प्रयास  किए  प्री  संजीदगी  से  प्रयास  किये  गये  |  दो-तीन  तक  लगातार  उन
 सभी  संगठनों  के  प्रतिनिधियों  और  व्यक्तियों  से  जो  कि  इस  दुर्गम  प्रश्न  पर  दिलचस्पी  रखते
 सम्पक  कायम  किया  गया  ।  उन्हें  कर  उनके  पास  जा-जा  करके  बात  की  गई  |  हमारी  तरफ
 से  बहुत  कोशिश  की  गई  कि  इसका  कोई  समाधान  निकल  आए  जिससे  कि  किसी  धर्म  के  लोगों  की
 घामिक  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचे  और  इसका  हल  निकल  आये  ।

 सैंकड़ो  प्रश्त  आप  उठाकर  देखिये  ।  राम  जन्मभूमि

 [  अनुवाद  ]
 थ्री  तम्पन  थामस  :  इस  विषय  पर  सरकार  का  क्‍या  दृष्टिकोण  है  जो  सभा

 बयान  किया  जा  रहा  है  ?  बाबरी  मस्जिद  के  मामले  पर  हम  आपके  दृष्टिकोण  से  अनभिज्ञ  हैं  ।
 आप  हमें  उचित  जबाब  दें  तो  हम  सनन्‍्तुष्ट  हो  जायेंगे  ।  अभी  तक  कोई  जबाब  नहीं  दिया  गया  है  ।

 क्र

 एक  माॉंननोय  सदस्य  :  आपका  दृष्टिकोण  क्‍या  हैं  ?

 ]
 सरदार  बूटा  सिंट  :  अभी  तो  मैंने  शुरू  किया  है  ।  आपको  एक  मिनट  तो  सब्य  करना  चाहिए

 मैं  उसी  बात  पर  आ  रहा  था  ।  मैं  यह  अर्ज  क्रर  रहा  था  ब्राबरी  मस्जिद.के  मसले  पर  हम
 चाहते  थे  कि  सबका  इन्व.ल्वमेंट  हो  और  सबकी  राय  से  हम  कुछ  ऐसा  रास्ता  निकक्क्षे  जिसब्वे  दोनों
 धर्म  के  लोगों  के  जज्बात  को  ठंस  न  लगे  और  कोई  म्युच्युअली  ऐक्सेप्टेड  रास्ता  भिकल  आए  ।  मैं
 यह  नहीं  कहूंगा  कि  हमें  पूरी  तरह  से  उसमें  नाकामय।वी  मिली  ।  कभी-कभी  दोनो  तरफ के  प्रति
 निधि  इस  बात  को  बड़े  ठंडे  दिल  से  सोचते  सुनते  थे  और  उनको  कोई  रास्ता  अच्छा  लगता  भी

 ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  जो  पबलिक  स्टंड  लिए  हुए  हैं  और  जो  बंकग्राउन्ड  उसके  रहते  हुए  हमें
 उसमें  उस  तरह  की  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  जिससे  हम  कोई  रास्ता  निकाल  पाए  ।  एक  ऐसा
 सुझाव  आया  कि  इस  विवाद  में  यहीं  बहस  हो  कि  आया  वह  स्थान  जिसके  ब.रे  में  झगड़ा  चल  रह
 है  इसके  बार  में  अगर  तथ्य  देखने  हों  तो  एक  स्टेज  हर  एक  पार्टी  ओर  से  यह  कहा  गया  कि
 हमारे  पास  दस्तावेज  हैं  जिसको  दिखाकर  यह  साबित  कर  सकते  हैं  कि  इस  विवादग्रस्त  भूमि  का
 असली  रूप  क्‍या  है  |  हमने  वह  दस्तावेज  एक  संगठन  से  लेकर  दूसरे  संगठन  को  दिये  और  उन्होंने
 अपने  विचार  ख्खे  ।  जब  इस  तरह  की  बात  होती  है  तो  एक  दूसरे  की  बात  पर  फक  होते

 मेंट्स  होते  हैं  और  उन  आरपग्युमेंट्स  का  समाधान  या  तो  आपस  में  एण्ड  टेकਂ  की  बात  पर
 हो  नहीं  तो  फिर  तीसरी  पार्टी  ढ  ढनी  पड़ती  है  जिसके  सामने  इसको  रखा  जाए  और  उसका
 जो  फेसला  हो  वह  सर्वमान्य  हो  ।  इस  तरह  से  जब  आपस  में  बातचीत  करते  वक्त  कोई  म्यच्यअली

 एक्सेप्टेबल  सोः  युशन  नहीं  मित्रा  तो  यह  सोचा  गया  कि  जो  हमारे  देश  का  न्यायिक  ढांच  है  उस  जः

 सहायता  ली  जाए  ।  पहले  भी  कुछ  मुह  कचहरीयों  के  सामने  खड़े  हुए  थे  ।  फिर  य  ह  सोचा  गया  कि
 जो  कुछ  भी  डाक्युमेंट्स  के  पास  उनक  क्रोटं  के  सामने  पेश  किया  जाए  और  जो  भी
 निर्णय  हो  उसकी  प्रतीक्षा  की  जाए  और  उस  निर्णय  के  मुताबिक  इसका  समाधान  निकले  ।  मुझे  यह्‌
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 कहंते  हुए  इस  बात  का  हष॑  है  कि  भले  ही  जज्बात  बहुत  भड़के  हुए  थे  लेकिन  एक  वर्ग  ने  इस  बात
 को  सही  माना  कि  हाई  कोर्ट  के  सामने  सारे  तथ्य  चले  जाएं  और  उन  तथ्यों  के  ऊपर  हाई  कोर्ट
 अपने  ढंग  से  फंसला  करें  ।  जो  भी  वह  निर्णय  उसको  मान  लेना  चाहिए  ।  दुर्भाग्यवश  दसरे  पक्ष  की
 ओर  से  इस  तरह  का  प्रोत्साहन  नहीं  मिला  ।  कुछ  लोगों  ने  इस  बात  को  माना  और  कुछ  लोगों  ने
 नही  माना  ।  जिन  लोगों  ने  उन्होंने  यह  जरूर  कहा  कि  हम  चाहते  हैं  कि  जितनी  भी  पार्टियां
 इसमें  पहले  से  शामिल  हैं  और  वे  पाटियां  जो  शामिल  नहीं  हैं  और  आना  चाहें  तो  इसको  न्यायालय
 के  सामने  रख  दिया  जाना  चाहिए  और  उसका  जो  फंसला  हो  वह  मान  लेना  चाहिए  ।  मैं  यह  कहूंगा
 कि  कुछ  दल  और  संगठन  हैं  जो  नहीं  चाहते  कि  हमारे  देश  में  शांति  कायम  हो  उनके  कुछ
 लोगों  ने  पवलिकली  कहा  ।  पहले  तो  केवल  यह  राजनीतिक  दल  कहते  फिरकापरस्त  लोग  कहते
 थे  लेकिन  उस  वक्त  खेद  हुआ  जब  इस  सदन  में  और  पालियामेंट  के  अन्दर  बैठ  हुए  कुछ  राजनीतिक
 नेताओं  ने  इस  बात  पर  कितु  किया  कि  हम  न्यायालय  क  पाने  ह्‌
 उनके  पक्ष  में  होगा  ।  आज  के  लोकतन्त्र  में  अपने  आपको  वे  लोग  जो  बहुमत  के  लोग  कहलाते  हैं
 और  इस  बात  का  दावा  करते  हैं  कि  व्यवधान  )

 आप  मेरी  बात  क्‍यों  नहीं  सुनते  हैं  ?  जापकी  पार्टी  का  इस  विषय  के  बारे  में  कोई  दृष्टिकोण

 ही  नहीं  ?  आप  क्या  पूछ  रहे  रहे  है

 श्री  तम्पन  थामस  :  सरकार  का  क्या  रवंया  है  ?  आपको  कोई  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  जी  मैं  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  सरकार  को  एक  दृष्टि  क्रोण  अपनान  होगा  ॥  इस  विषयों  में  हृष्टिकोण
 अपनाना  विपक्ष  का  काम  नहीं  है  ।

 सरदार  बटा  सिह  :  जब  इस  संगठन  के  विश्व  हिन्द  परिषद  के  लोग  इस  बात  के  लिए
 सहमत  हुए  मगर  खेद  उस  समय  हुआ  जब  एक  बहुत  बड़ा  सम्मेलन  किया  गया  कुम्भ के  समय  ।
 इतने  बड़े  समांगम  को  सियासी  मसलों  के  लिये  एकक्‍्सप्लाएट  करना  गलत  काम  हु
 की  भावना  लेकर  आते  हैं  और  सदियों  के  बाद  ऐसा  अवसर  आता  है  |  यह्ज्च.त  निहायत  चिताजनक

 र  निनन्‍्दनीय  है  कि  एक  राजनीतिक  दल  के  नेता  यह  कहते  रहें  और  पॉशिकली  मीटिग  में  कहें  कि
 यदि  वह  फंसला  एक  वर्ग  के  पक्ष  में  होगा  तो  उसको  मानेंगे  वरना  नहीं  मानेंगे  ।  इसके  मायने  क्‍या
 होंगे  ।  इससे  आप  एक  विवादग्र स्त  स्थान  मन्दिर  मस्जिद  के  फंसले  पर  क्‍या  टिप्पणी  नही

 ny

 कर  क्‍या  संकेत  दे  रहे  हैं  आप  देश  को  ।  क्या  आप  देश  को  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  न्‍्यायालम

 फैसले  वही  माने  जायेंगे  जो  किसी  एक  वर्ग  के  पक्ष  में  यह  देश  की  ज्यूडिशरी  पर

 यह  हमल  के  लोकतन्‍्त्र  पर  इसलिये  उनको  इस  बात  के  लिए  सौ  दफा  पहले  सोचना

 चाहिए  था  ।  हम  मान  सकते  हैं  कि  कुछ  लोग  बायकाट  क  लेकिन  इस  हसे  प्रहार  करना  और
 अपने  आप  को  बहुमत  का  नेता  कहते  हु

 नीतिक  नेता  हमारे  न्यायालय  के  साथ  खिलवाड़  करेंगे
 यकीन  मानिए इस  देश  में  न  तो  लोकतन्त्र  सुरक्षित
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 ५
 श्री  डी०  बी०  पाटिल  :  शाहबानों  वाले  मामले  में  सरकार  खुद  ही  उच्चत्तम

 न्‍्योयालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  गई  है  और  उन्होंने  यहां  कानून  बना  दिया  अतः  आपको  इस  तरह
 बोलने  का  कोई  नंतिक  अधिकार  नहीं  है  ।

 संकेत  देना  चाहते  हैं देश  जो  अपने  आप  को

 अल्पसंख्यक  कहते  हैं  उनका  तो  चार्ज  ही
 यही  उनका  अविश्वास  ही  यही  है  इसलिये  मैं  तो  उनसे

 भी  करबंद्ध  प्रार्थना  करूँगा  कि  इस  तरह  की  बातें  देश  के  हित  के  लिये  नहीं  देश  के  लोकतन्त्र
 और  भविष्य  बे  लिख

 प्रदि  उन्होंने  इस  बात  को  माना  कि  न्यायालय के  सामने  *

 हर  व्यक्ति  को  न्यायालय  में  जाकर  अपील  करने  का  अधिकार

 बड़ी  कचहरी  है  उसके  बाद  आप  वहां  जा  सकते  लेकिन  आपका  यह  कहना  कि  फैसला  मेरे  पक्ष
 में  नहीं  होगा  तो  मैं  नहीं  मानूंगा  इस  तरह  जबे  संकेत  जाता  है  लोगों  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यवश
 चीज  ।  आपने  सरकार  का  स्टेण्ड  पूछा  है  कि  वह  इस  पर  कया  स्टेण्ड  मैं  सबसे  पहले  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  घामिक  मसले  पर  सरकार  कोई  स्टेण्ड  नहीं  लेगी  ।  धर्म  के  बारे  में  हमारे
 पर्॑जों  ने  गांधी  और  पण्डित  नेहरू  जी  ने  कहा  यदि  आप  कहें  तो  मैं  उसको  कोट  करके

 iT  हैं  कि  कंसे  उन्होंने  धर्म  के मसले  पर  कहा  है  कि  यह  तो  लोगों  क  बे प्राइवेट  मसला
 है  इसको  राज्य  का  मसला  नहीं  मान  राज्य  वहाँ  आता  है  जहां  पर  शांति  व्यवस्था  की

 ॒

 जरूरत  है  ।  वहाँ  हम  मदद  करते  मगर  धामिक  मसलों  पर  सरकार  दखल  नहीं  देगी  ।  इस  मसले
 पर  सरकार  ने  एक  प्रेरणा  के  ऊपर  दोनों  पक्षों  से  प्रेरणा  मिली  और  सरकार  ने  एक  रास्ता  ढूंढने
 में  सहायता  करने  की  बात  कही  हमने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  बातचीत  करने  के  बाद  यह  कहा
 कि  उत्तर  प्रदेश  हाई  कोर्ट  में  इस  मसले  सारे  केस  को  कंसोलिडेट  करके  पेश  किया  जाये  और
 वहाँ  पर  एक  डिवीजन्‌  बेंच  बनाई  जाये  जिसमें  तीन  जज  होंगे  ।  बह  बैंठकर  इसे  देखेंगे  और  जो
 फंसला  होगा  यह  मान

 ना

 ना  इसको  दोनों  ही  पार्टियों  एक  पार्टी  ने  शुरू  में  माना

 दूसरी  पार्टी  के  कुछ  लोआऋहे  माना  ओर  उनके  पीछे  जो  बड़े-बड़े  दल  संगठन  हैं  जो  लोगों  को
 उकसा  रहे  हैं  उन्होंने  पब्गिकिली  कहा  कि  नहीं  मानेंगे  ।  दूसरे  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  ने  जिनको
 प्रतिनिधि  इस  सदन  में  भी  हैं  और  दूसरे  सदन  में  भी  हैं  उनके  नेताओं  ने  पब्लिकली  स्टेटमेंट  दिये
 हैं  जिसका  मैंने  उल्लेख  किया  है  और  मैं  उसका  खण्डन  करता  हूँ  ।  न्यायालय  का  रास्ता  एक  लोक
 तांत्रिक  रास्ता  है

 और  यह  एक  माना  हुआ  रास्ता  इस  रास्ते  पर  चलकर  इसका  समाधान  ह

 सकता  है  श्री  थभपन  थामस  जी  बड़ी  जोर  से  पूछ  रहे  मैं  उनके  सामने  छोटा  सा  प्रश्न
 पेश  करना  चाहतए  यदि  उन्होंने  इन्टरवीन  न  किया  होता  तो  सम्भव  था  कि  मैं  ऐसा  न
 लेकिन  जब  उन्होंने  छेड़ा  है

 तो  उसका  उत्तर  मुझे  देना  अःपके  नेता  ने  दोनों  पक्षों  को
 गुमराह  किया  इलाहाबाद  इलेक्शन  जीतने  के  लिये  उन्होंने  वालों  से  वायदा
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 किया  कि  हम  इस  मामले  में  आप  के  हक  में  फैसला  कर  इसके  साथ  साथ  न  जाने  और  कितने

 बायदे  और  वही  दूसरी  तरफ  हाजी  मस्तान  से  वायदा  कियः  ।  दोनों  पक्षों  के  स्टेटमैंट्स  ब  हर

 आ  गये  हाजी  मस्तान  ने  तो  अपना  पत्र  खले-आम  अखबारों  में  छपवा  दिया  और
 वालों  ने  भी  स्पष्ट  कह  जब  वालों  की  जमशेदपुर  में  नेशनल  एक्जीक्यूटिव

 की  मीटिंग  हुई  उसमें  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  वाक्य  कहा  जिसे  मैं  यहाँ  आपके  सामने

 दोहराना  चाहता  हूँ
 :

 ]
 अडवाणी  ने  विपक्षी  खेमों  में  नेतृत्व  के  मामले  को  लेकर  अन्दरूनी  संघर्ष  को  दुर्भाग्यपूर्ण

 बताया  और  यह  महसूस  किया  कि  श्री  वी०  पी०  सिंह  के  चुनाव  अभियान  में  शाही  इमाम
 और  हाजी  मस्तान  जैसे  मुस्लिम  साम्प्रदायिक  तत्वों  के  उपयोग  से  वे  सिद्धान्त  और  मूल्य
 ही  नष्ट  हो  गये  जिनके  लिये  वह  लड़े  थे  ।”

 श्री  तम्पन  थामस  :  यह  गलत  है  ।  उन्होंने  ऐसा  कभी  नहीं कहा

 सरदार  बूटा  सिंह  :  यदि  यह  गलत  है  तो  श्री  अडवाणी  को  इसे  सही  करने  के  लिये  कहें  ।
 मैं  वह  व्यक्ति  नहीं  हैं  जिसने  यह  कहा

 ह

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :
 श्र  अडवाणी  इसे  कंसे  सही  कर  सकते  हैं  ?

 ई

 श्री  तम्पन  थामस  :  श्री  अडवाणी  इसे  कंसे  सही  कर  सकते  हैँ  7

 सरदार  बूटा  सिंह  :  यह  उनका  ववतव्य  है  ।

 नें  भी  टिप्पणी  की  है  कि  श्री  विश्वनाथ  प्रतापरसिह  ने  उनसे  दो  वायदे  किये
 थे  :  एक  वायदा  था  कि  हम  कश्मीर  में  आटिकल  370  को  एब्रोगेट  करायेंगे  और  दूसरा  वायेंदा
 था  कि  इस  मामले  में  हम  गों  की  मदद  करेंगे  ।  इसलिए  आपकी  पार्टी  का  यह  स्टेण्ड  आज

 उन्होंने  चिट्‌्टं  नमन्त्री  जी  को  जब  कि  सारा  मामला  कोटें  में  जा  चुका  शायद
 वे  लोगों  के  आंसू  पौछना  चाहते  इस  चिट्ठी  के  द्वारा  ।  उन्होंने  न  केवल  और

 हाजी  मस्तान  को  ही  बुद्ध  बल्कि  अब  देशवासियों  को  भी  बुद्ध  बनाना  चाहते  एक

 चिट्ठी  प्रधान  मन्त्री  जी  को  लिखकर  कि  हम  तो  मामला  कचहरी  में  ले  जाने  के  लिये  आप  से

 बहुत  दिनों  से  कह  रहे  लेकिन  आपने  देर  कर  दी  ।

 श्री  संफुद्दीन  चौधरी  :  आपने  जो  कुछ  अच्छा  सब  लोगों  को  ऐसे  ह्वी  बताना

 चाहिए  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  अच्छा  है  या  आय  जानते  अब  वे  कल  क्‍या  हमें
 नहीं पता  |  इसे  अच्छा मैं  इसलिए  नहीं  मानता  हूँ  कि  वे  कहीं एक  जगह  ठहरते ही  नहीं हैं  ।
 इलेक्शन  जीतने  के  लिये  उन्होंने  से  वायदे  इलक्शन  जीतने  के  लिये  हाजी  मस्तान
 से  वायद्रा  किया  और  फिर  .*
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 भ्रो  संफुद्दीन  चौधरी  :  हम  तो  एक  कौडियल  एटमोस्फ्यिर  चाहते  हैं  देश  में  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  सेफुद्दीन  हमें  इसके  पीछे  सारी  बँकग्राउण्ड  को  देखना
 फैक्ट्स  को  नजरअन्दाज  नहीं  किया  जा  सकता  हिस्ट्री  देखनी  होगी  हिस्ट्री  यह  है  कि  उन्होंने
 इलक्श  जीतने  के  लिये  दोनों  ही  पक्षों  को  गुमराह  किया  और  आइन्दा  के  अपना  फ्यूचर
 मनिफस्टो  बनाने  के  देशवासियों  को  ग्रुमराह  करना  चाहते  हैं  ।  यही  मैं  आप  से  कहना  चाहता
 हूं  ।  यदि  उनका  स्टेण्ड  सही  है  तो  खाली  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के  नाम  से  क्‍यों  लिखते  जनता

 कोई  रिजोल्यूशन  पास  क्‍यों  नहीं  करता  ।  दल  को  साफ  तौर  से  सामने  आना  चाहिए  ।  इनका
 ण्ड  केवल  एक  ईश्यू  पर  ही  सभी  ईश्यूज  पर  डिफरींट  इसके  कुछ  देर  बाद  मैं  जब  पंजाब

 पर  स  समय  आपको  डिटेल्स  में

 हर  राज्य  के  बारे  में  उनका  भिन्‍न  दृष्टिकोण  क्‍यों  है  ?  हरियाणा  में  उनका  दृष्टिकोण
 भिन्‍न  उत्तर  प्रदेश  में  उनका  दृष्टिकोण  भिन्‍न  पंजाब  में  उनका  ,  दृष्टिकोण  भिन्‍न  है  ।
 आन्ध्र  प्रदेश  में  उनका  दृष्टिकोण  भिन्‍न  है  ।

 इन  राष्ट्रीय  मुद्दों  बुनियादी  चीजों  इनके  स्टेण्ड  डिफरेंट  कम्यूनल  हारंमनी
 का  मसला  केवल  एक  पार्टी  विशेष  का  नहीं  गरवंनमैंट  का  मसलन  भी  नहीं  बल्कि  सारे  देश
 के  भविष्य  का  मसला  है  ।  यदि  हम  इस  मामले  में  थोड़ी  भी  कोताही  कमजोरी  दिखायेंगे  तो
 यकीन  न  हमारे  देश  में  गणतन्त्र  कायम  रह  न  हमारे  देश  की  प्रभूसत्ता  कायम  रह
 सकेगी  और  न  हम  अपनी  आजादी  को  बचा  पायेंगे  इसलिए  देश  की  एकता  के  मार्ग  में  यदि  कोई
 सबसे  खतरनाक  चीज  है  तो  वह  है  कम्यनल  कम्यूनल  टेंशन  ।

 श्री  सफुदूदीन  चौधरो  :  यहाँ  मैं  आपसे  एक  बात  पूछना  चाहता  हूँ  कि  जब  इलाहाबाद  हाई
 कोर्ट  ने  खुलकर  अपनी  यह  राय  दी  थी  ।

 ]
 क्‍या  आपने  यह  पता  करने  की  कोशिश  की

 आयुक्त  द्वारा  दिया  गया  हलफनामा--प्रस्तुः

 पूजा  के  लिए  खोल  दिया  जाये  तो  वहाँ  शान्ति  भंग  न

 स  के  आदेश  से  वह  विशेष,हलफनामा
 1  गया  था  बानि  यदि  उस  स्थान  को

 1.00  म०  प०

 उसी  से  यह  सारा  मामला  आरम्भ/हुआ,  फैजाबाद  में  न्यायालय  की  खडं  पीठ  बावरी  मस्जिंद
 मामले  में  दिये गए  शपथ  पत्र  के  आधार  पर

 सरदार  बूटासिह  :
 ये  सभी  मामले  अब  न्यायालय  क ेसामने  मैं  यह  नहीं  संमंझता  कि

 आप  ऐसा  चाहेंगे  कि  मुझे  इन  सभी  मामलों  के  बारे  में  उद्घोषणा  करनी  चाहिए  ।

 श्री  सेफुदूदीन  चौधरी  :  सरकार  की  ओर  से  आयुक्त  द्वारा  शपथ-पत्र  दिया  गया

 मुद्दा  यह  है  ।  क्या  आपने  इस  मुद॒दे  को  समझने  का  प्रयास  किया  ?
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 सरदार  बूटा  अब  सम्भवतः  राज्य  सरकार  उच्च  न्यायालय  में  जा  चुकी  है  अथवा
 जा  रही  है--संभवत  इसके  लिये  10  जुलाई  नियत  की  गयी  है  और  सभी  पक्ष  उच्च  न्यायालय  में
 उपस्थित  हो  रहे  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  मामलों  को  निश्चित  रूप  से  उच्च  न्यायालय  में  ले
 जाया  जा  सकता  है  ।

 मैं  अजं  कर  रहा  था  कि  भारत  सरकार  की  ओर  से  यह  जो  साम्प्रदायिक  भावनाओं
 को  कायम  रखने  के  लिये  इस  मान्यवर  सदन  के  आदेश  हैं  या  नेशनल  इन्टीग्रेशन  के  फैसले  समूचे
 तौर  पर  उन  फैसलों  पर  चलते  हमारी  तरफ  से  जो  कदम  उठाये  जाते  उनमें  आपको  अच्छी  ॥॒

 तरह से याद होगा * धाभिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया राजनंतिक दलों के पंजीकरण के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों कः उपबन्ध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संगोधन किया गया हमने भड़काने वाले लेखन के विरुद्ध कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को सक्रिय बना दिया है । मैं बिवरण दे सकता हूं कि किस-किस स्टेट में कितने-कितने कदम इसके नीचे लिए गए हैं :-- क इसी सदन में सरकार भड़काने वाले लेखन को रोकने और अपराधियों को सामने लाने पर विशेष ध्यान दे रही हाल ही में मन्‍्त्रालय द्वारा इस बारे विशेष रूप से ऐसे प्रचार पर नजर रखना के लिये और जिला और केन्द्र स्तर पर कार्य पद्धति की समीक्षा करने और इन समस्य/ओं को निपटाने के लिये वतंमान कानन की पर्याप्तता की जांच करने के लिये एक व्यापक कार्यवाही आरम्भ की गई थी । इस कायंवाही का पर्पा धाम साम्प्रदायिक लेखन में लिप्त रहने वाली पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की प्रभावगाली ढ़ंग से निगरानी करने के लिये प्रेस आसूचना कार्यालयों तथा और प्रस;रण मन्त्रालय जैसी एजेन्सियाँ सक्रिय हो गई सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों को भी अपनी मशीनरी को सक्रिय बताने के लिये कहा गया था । गत चार वायों के दौरान आन्धप्न प्रदेश में स।म्प्रदायिक प्रचार के लिये भारतीय दंड संहिता की धरा के अन्तगंत 40 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गये थे । कर्नाटक में उद्‌ की 27 दो दस साप्ताहिक और चार देनिक केਂ विरुद्ध चलाया वर्ष के दौरान मामले दर्ज किये गये थे और उनगी ज/च पड़ताल चल रही के दौरान मामलों को ूजं / था । वर्ष !986 के दौरान बिहार में तीन मामले दर्ज किये गये थे और गुजरात ने ऐप़ी पत्रिकाओं का है जो साम्प्रदायिक लेखन में संलिप्त थी | वर्ष के दौरान तीन मामले दर्ज किये गये । बष॑ के दौरान दर्ज किये गये मामलों में सफलता पूर्वक मुकदमे चलाये गये ह 223
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 द्विल्ली में  वर्ष  1986  के  दौरान  20  मामले  दर्ज  किये  गये  थे  जिनमें  से  10  मामलों  में

 मुकदमा  चल  रहा  पांच  मामलों  में  जांच  की  जा  रही  एक  मामले  की  मंजूरी  दी  जानी है
 और  दो  मामलों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  वर्ष  1987  के  दौरान  10  मामले  दर्ज  किए  गए  जिन
 पर  मुकहमा  चल  रहा  इनके  अलावा  गुजरात  में  साम्प्रदायिक  प्रचार के  लिये  15  प्रकाशनों  को

 चेतावनी  दी  गई  थी  और  सरकारी  विज्ञापन  देने  से  इन्कार  करने  के  लिए  दो  प्रकाशनों  को  सूची  में

 सम्मिलित  किया  गया  थ

 अभी  ये  कुछ  कदम  हैं  जो  उठाये  हैं
 जिनके  अपर  मोन्‍्यवर  सदस्यों  ने  पूछा  तो  मैंने

 उनसे  अर्ज  किया  है  कि  हम  हमेगा  कोशिश  करते  रहते
 हैं  जिससे  कि  यहां  साम्प्रदायिकता  का

 वरण  ठीक  रहे  और  इस  तरह  के  जो  तत्व  जो  साम्प्र  दुयिक  भावना  को  खराब  करते  हैं  उनको

 काबू में  रखा  जा  सके  ।

 ]

 श्री  संयद  शाहब्ुद्दीन  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूँगा  :

 सम्पूर्ण देश  भड़काने  वाले  साम्प्रदायिकता  को  बढ़ाने  अपमानजनक  नारे
 दीवारों  पर  लिखे  गये  हैं  यहां  तक  की  इस  संघ  राज्य  क्षेत्र  जिससे  हम  आज  बैठे  हैं  ऐसे

 नारे  लिखे  गये  हैं  !  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  ने  यह  ध्यान  दिया  है  कि  इन  स्थाई  नारों
 से  साम्प्रदायिक  विभाजन  होता  है  ।  ऊनसे  साम्प्रदायिक  भावनायें  उत्पन्न  होती  मैं  यह  जानना
 चाहंगा  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ।

 ,  सरदार  सिह
 :

 यह  एक  वास्तविकता  है  और  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  केवल  शहरी  क्षेत्रों
 में  ही-नडों  अपितु  देहात  में  जाने  पर  भी  लगता  है  कि  ये  बड़ें  सास्प्रदायिक  संगठन  जिनके  बारे
 में  मैंने  अभी-अभी  उल्लेख  किया  था  अब  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  सामने  आ  गये  जहां  पहले  कभी
 ऐसी  घटनायें  नहीं  हुई  इसलिए  मैं  इस  मातनौय  सदन  को  यह  चेतावनी  दे  रहा  हूं  कि  इस  देश
 में  स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  और  हमें  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  एकजुट  करना  होगा  ।.  यह  सरकार
 अथवा  एक  दल  के  करय॑  का  नहीं  यह  सम्पूर्ण  राष्ट्र  का  एक  प्रश्न  है  और  हमें  घरमिक

 -  पृंथी  की  इस  बड़ती  हुई  अब  घारणा  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।

 यह  काफी  हद  तक  हमारे  रकलों  में  पहुँच  चुकः  है  ।

 श्री  रास  नभीना  :-  आपने  अभी  यह  सही  है  कि  देहत में  अभी
 साम्प्रसयिवता  है  लेकिन  मैं  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्लीः  में  जहां  हमारी  हुकूमत  लाखों

 आदमियों  का  सम्मेलन  और  यहां  से  अयोध्या  मर्च  का  नारा  और  यह  हुआ  कि  हुकूमत  छोड़  दें-त्तो
 मैं  निपट  अगर  इसके  बारे  में  आपने  कुछ  नहीं  किया  तो  देहात  के  बारे  में  आपने  अभी
 मैं  चाहता  हूँ  कि  दिल्‍ली  और  देहात  दोनों  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?
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 ना तन

 सरदार  बूटा  सिह
 पश्का  जिक्र कर  रहा था  कि  दोनों  तरफ  से  भयंकर  किस्म

 की  आम  भड़कान ेकी  कोशिश  हो  रही  है  ।  यह  न  केवल  हमरे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 मदरसीं  और  स्कलों  में  हो  रहा  है  और  खासकर  जैसे-जैसे  हम  अपने  लो  क्-सभा  चुनावों  की  और
 बढ़त ेहैं  तो  ऐसा  अनुभव  हो  रहा  है  कि  जैसे  ला  स्केल  पर  फिरका  परस्ती  के  नाम  से  लोगों  को
 भड़काया  जाएगा  और  इसका  आभास  कई  नेताओं  के  भाषणों  से  होता  है  खासकर  और
 जमायते  इस्लामी  के  नेताओं  के  भाषणों  से  होता  है  और  ऐसा  लगता  है  कि  देश  में  बहुत  बड़े
 पैमाने  पर  फिरकापरस्ती  के  नाम  से  लोगों  को  भड़काया  जाएगा  ।

 इस  सदन  में  एक  बहुत  बड़ा  जिक्र  हुआ  कि  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि  गांव-गांव  से
 लोगों

 को  प्ररणा  देकर  लाने  की  बात  की  जा  रही  यह  सब  उसी  बात  में  जोड़ने  वाली  कड़ियां  है  और
 मैं  समझता  हूं  कि  यह  देश  के  लिए  एक  बहुत  ही  खतरनाक  ट्रेंड  प्रवृत्ति  है  जिसको  खत्म  करना

 जैसा  मैंने  कहा  कि  यह  मसला  राज्यों  के  माध्यम  से  और  जहां  कहीं  जरूरत  पड़ंगी  राज्यों
 वहां  भारत  सरकार  की  सहायता  से  शान्ति-व्यवस्था  रखना  सबसे  पहला  काम  देशवासियों

 की  जान-माल  और  उसकी  हिफाजत  करना  हमारा  काम  है  और  इसके  लिए  हम  किसी  प्रकार  की
 कोई  भी  कसर  नहीं  हर  प्रकार  से  देश  के  कोने-कोने  में  हम  शॉन्‍्ति-व्यवस्था  कायम  रखने  के
 लिए  पूरे  प्रयत्न  करेंगे  ।

 दु:ख  इस  बात  का  है  कि  जव  हमारी  ला  एन्रफोसिंग  ऐजेन्सीज  पर  उ  गली  जाती  है  ।  उसमें
 भी  बहुत  सी  कमियां  वहुत  से  उदाहरण  देखने  को  मिलते  हैं  जिसमें  हमारी  ला  एनफोसिंग
 एजेन्सीज  का  उनका  कतंव्य  और  उनकी  डयटी  जो  टिप्पर्ण  क्वेश्चन

 वहां  सजा  देनी  कदम  उठाने  पड़े  ।  इसलिए  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी
 ने  एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  दिया  था  जिसका  पालन  हुआ  है  केवल  उत्तर  प्रदेश  दूसरे  किसी
 प्रान्त  में  नहीं  हुआ  ।  उन्होंने  एक  ऐसी  फोर्स  कायम  करने  को  कहा  था  जो  कि  सभी  धर्मों  के  माध्यम
 से  भर्ती  किए  गए  लोगों  की  हो  और  जो  सही  मायनों  में  निष्पक्षता  के  साथ  ऐसे  दंगों  में  अच्छी

 भूमिका  प्रदा  कर  सके  ।

 वैसे  तो  इस  सदन  को  अच्छी  तरह  से  अनुभव  है  कि  जितनी  भी  हमारी  पैरा-मिलैद्री  फोर्सेज

 चाहे  में  तो  प्रधान
 मन्‍्त्री  जी  के  आदेशानुसार  हमने  अलग  से  महिलाओं  की  एक  बटालियन  खड़ी  की  यह  बात  मैं
 सदन  में  बड़े  फख्य  के  साथ  कहना  चाह्तः  हैं  कि  महिलाओं  की  बटालियन  को  जब  हमने  तीनਂ
 जगह  भेजा  तो  अब  की  मांग  करने  वाले  सबसे  यहले  कहते  हैं  कि  यदि  महिलाओं  की

 बटालियन  हमें  मिले  तो  उससे  फायदा  होगा  |
 उनसे  एकदम  से  शान्ति-व्यवेस्था  बनती  है  और

 उन  का  कम  करने  का  एक  ढ़ंग  है  जिसकी  सराहना  चाहे  मेरठ  में

 हमने तो  सभी  राज्यों  को  कहा  हम  सहायता  करने  के  लिए  भी  तैयार  हैं  कि  प्रत्येक  राज्य  में

 इस  प्रकार की  फोर्सेज  कायम  की  जायें  जिसमें  सभी  वर्ग  और  सभी  धर्मों  के  लोग  और  विशेषकर

 महिलाओं की  उनमें  भर्ती  हो  ताकि  अपने  समाज  में  शान्ति-व्यवस्था  कायम  रखने  के  लिए जो
 अच्छी  से  अच्छी  सेवा  वह  हम  दे  सके  ।  इसके  साथ ही  साथ  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  जो
 अपने  भाषण  में  कहा  नेशनल  इ  टिग्रेशन  कौंसिल  को  जो  मीटिंग  करने  के  मैंने  आज  अपने  देश

 के  सभी  विपक्ष  के  नेताओं  के  नाम  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  मैंने  कहा  है  कि  खास  करके
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 कम्यनल  घसिचबेशन  के  ब।रे  में  पहले  सुझ्,व  भेजे  जायें  ।  जब  हमारी  विपक्ष  के  नेताओं  के  साथ  रा

 जन्म  क्षूमि  मस्जिद  के  बारे  में  बातच्रीत  हुई  तो  उसमें  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  और  सम्रर  भुथर्जी
 की  तरफ  से  अच्छे  सुझावत्र  विये  गये  थे  उन  सुझावों  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  और  प्रधान  मन्त्री  जी
 मे  भी  उन  सुझाक़ों  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये  ।  हम  पूरे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  साम्प्रदायिकता  के

 धामिक  कद्गरता  के  खिलाफ  अभियान  चलाने  के  लिए  सभी  दलों  को  आमंत्रित  करते  हैं  ताकि
 एक  राष्ट्रीय  स्तर  का  आन्दोलन  चले  और  लोगों  को  मोबेलाइज  किया  जाये  क्‍योंकि  लोग  ही  इस
 छ्ीज़  को  बचा  सकते  खाली  कानत  से  या  फोप्त  से  इस  पर  नियन्त्रण  नही  पाया  जा  सकता  है  ।
 शासन  तो  मदद  कर  सकता  है  और  फोस  सहायता  कर  सकती  है  मगर  सही  मायने  में  एक  राष्ट्रीय
 स्‍तर  का  आन्दोलना  होना  चाहिए  जिस  में  सभी  लोग  सम्मिलित  हों  और  हमारे  देश  अन्दर  जो
 भयंकर  बीमारी  है  जातिवाद  धामिकः  कट्टरता  फिरका-परस्ती  की  जिस  के  रहते  हुए  हमारा
 देश  का  लोकतंत्र  खतरे  में  देश  का  अस्तित्व  खतरे  में  उसका  हम  मुकाबला  कर  सकें  ।  मैं
 उम्मीद  करता  हूँ  कि  छोटे-छोटे  दुष्टिकोणों  को  छोड़  कर  केवल  एक  वर्ग  के  लोगों  को  छोडकर  विपक्ष
 के  नेता  अपने  विचारों  को  सही  मायने  में  राप्ट्र  के  हित  में  वहां  लिख  कर  भेज  देंगे  ताकि  नेशनल
 इंटिग्र  शन  कौंसिल  की  मीटिंग  से  परे  राष्ट्र  को  लाभ  हो  सके  ।  मैं  मानता  हं  कि  यह  इलेक्शन  ईअर
 है  और  सभी  पार्टियों  को  अभी  से  इलेक्शन  प्रचार  मुहिम  शुरू  व:रनी  होगी  ।  अपने  उस  प्रचार  में
 जो  भी  आये  वह  चलायें  मगर  वह  हथियार  न  चलायें  जिससे  देश  का  खात्मा  हो  सके  ।

 मैं  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  देश  के  विप-ज  के  एक  नेता  की  कहना  भांहृंगा  ।
 ह  अपने  दल  के  कॉलिशन  की  बात  कहते-कहते  यहां  तक  कह  गये  यदि  शक्ति  में  आयेगी

 तो  देश  का  खात्मा  हो  सकता  है  औरदेश  खत्म  हो  सकता  है  ।  उन  ने  कहा  कि  यदि  के  साथ
 समझौता  किया  गया  तो  पूरा  देश  खत्म  हो  सकता  है  मगर  च्‌  कि  इसलिये  का  साथ  हमें
 करना  पड़  गा  कि  इस  सरकार  को  खत्म  करना  है  |  आप  देख  लीजिये  उनकीक्य  |  प्राथमिकतायें  हैं  ।
 उनका  देश  जत्म  हो  जाये  इस  बात  की  परवाह  नही  है  मगर  इस  सरकार  को  छत्म  करना  है  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने बड़े  जोर  के  साथ  कहा  कि  हम  कभी  सत्ता  के  लिये  राजनीत्ति
 की  बात  नहीं  करते  हैं  ।  कांग्रेस  पार्टो  का  इतिहास  वलिदान  का  इतिहास  कुर्बानी  का  इतिहास
 है  और  यह  पार्टी  हमेशा  अपने  दल  के  मुफ़ाद  को  कुर्बान  करती  आई  इसकी  एक-एक  मिसाल
 हमारे  सामने  हैं  ।  इसके  नेताओं  ने  जो  कुछ  भी  सदन  के  सामने  देशवासियों  से  कहा  उसको

 ०केर्यान्वित  किया  ।  आप  इसकी  कोई  भी  मिसाल  देख  लीजिये  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  का
 स्वयं  का  उनका  एक-एक  क्षण  इस  देश  के  लिए  था  ।  उन्होंने  अपन  बलिदान  इस  देश  के
 लिए  किया  मगर  कभी  उन्होंने  अपनी  राजनीतिक  सत्ता  के  बारे  परवाह  नहीं  की  ।  जब  वह  सत्ता  में
 नहीं  थीं  तो  और  भी  ज्यादा  बहादुरी  के  साथ  उन्होंने  देश  की  रक्षा  की  बात  चाहे  हरिजनों
 के  ऊपर  अत्याचार  चाहे  वह  माइनो  रोटीज  के  साथ  ज्यादती  जब  श्रीमती  मांधी  आउट
 क्रॉफ  पावर  थीं  तो  कहीं  ज्यादा  भिद्दत  के  कहीं  ज्यादा  जोर  के  साथ  उन्होंने  उस  इश्यू  को
 उठाया  मगर  दुख  की  ब।त  यह  है  कि  कुछ  राजनीतिक  दल  केवल  अपने  दल  की  सत्ता  की  बात  को
 ओआगे  रखते  देश  की  बात  को  पीछे  कर  देते  जैसा  मैंने  उदाहरण  उन्होंने  तो  यहां  तक
 कह  दिया  कि  हम  जानते  हैं  कि  के  आने

 से  देश  ट्कड़े-टकड़ं  हो  जायेगा  फिर  भी  इस
 कार  के  इस  सरकार  को  हटाने  के  लिए  हम  समझौता  करने  के  लिये  तैयार  यह  एक
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 उदाहरण  है  +  बाकी  दूसरे  नेताओं  का  मैं  जिक्र  नहीं  करू  गा  ,  आप  ने  नाम  ले  दिया
 मेरे  से  क्‍यों  कहलाते  मेरे  खिलाफ  फिर  प्रिवलेज  नोटिस  आ

 ,

 यंह  एक  बृत्ति  यह  एक  टेण्डेसी  है  कि  गवर्नमैंट  को  खत्म  करने  के  लिए  देश  के  खात्मे
 कीं  कोई  परवाह  नहीं  है  |  इंस  भावना  से  यंदि  हम  इस  प्रश्न  को  देखेंगे  तो  यंकीन
 लिंज्म  को  रंस्पेक्टेबिलिटी  मिलेगी  ।  कंम्युनलिज्म  कब  खतरनाक  जब  उसको  रैस्पेक्टेबिलिटी
 मिलंती  चाहे  वह  रेस्पेक्टेबिलिटी  कानून  चाहे  वह  रेस्पेक्टेबिलिटी  रॉजनतिंक  दल  चाहे  वह
 रैस्पेक्टेबिलिटी  समाज  दे  ।  जब  कम्युनलज्म  को  रेस्पेक्टेबिलिटी  मिलमी  खंत्म  हो  अंब  पंजाब
 में  क्या  हौ  रहा  हमारे  सामने  पंजाव  का  उदाहरण  6  साल  से  देश  के  टकड़े  करने  के

 लए  हथियार  बंद  हत्यारे  कोशिश  कर  रहे  सैकड़ों  हजारों  पंजाब  देशभक्त  उसमें  मर  चंके  उस
 में  शहीद  हो  चुके  हैं  मगर  वहां  एक  भी  साम्प्रदायिक  दंगा  नहीं  हुआ  है  इसलिए  कि  उन  हत्यारों  के
 समाज  की  तरफ  से  कोई  रेस्पेबटेंबिलिटी  नहीं  दी  गई  |  यदि  उनकों  रेस्पेक्टेबिलिटी  दी  गई  होतीं
 तो  वह  अपने  निशाने  में  कामयाब  हो  संकतें  अपने  मुह  में  कामंयाब॑  हो  सकते  इसलिए  मैं
 सभी  राजनीतिक  दलों  से  और  समूचे  समाज  से  अपील  करना  चाहता  हूँ  कि  चाहे  कोई  भी
 परस्त  किसी  धमं  का  नाम  लेंकर  चलता  किसी  धर्म  का  साइनबोर्ड  उठाकर  चलता
 यदि  हमने  उसको  रंस्पेक्टेबिलिटी  दी  तो  वह  खतरनाक  हो  जायेगा  ।  यदि  हमने  उसंको  आइसोलेट

 लोगों  के  सामने  नंगा  किया  तो  उसकी  प्रहार  करने  की  शक्ति  खत्म  हो  जायेगी  ।  आज  यही
 है  कि  खालिस्तान  का  नारा  पंजाब  के  लोगों  ने  प्री  तरह  से डिसओन  कर  दिया  एक  भी

 आतंकवादी  की  रंस्पेक्टेबलिटी  नहीं  मिलीं  ।  जहां  भी  आतंकवादी  मरते  कहीं  भी  चर्चा  नहीं
 होती  है  कि  यह  ऐक  एन्काउण्टर  में  मारे  गये  क्योंकि  उनकी  रेस्पेक्टेबिलिटी  ब्लेक  थण्डर  ने  श्वत्म
 कर  उनका  धर्म  पाखण्ड  उधाड़कर  रख  एक्संपोज  कर  दिया  इसलिए  उन  लोगों  को
 आज  मुश्किल  पड़  रही  है  ।  मैं  यही  कहूंगा  कि  हमारे  देश  में  समचे  तौर  पर  पंजाब  की  तरह  यदि

 हम  फिरकापरस्तों  को  रेस्पेक्टेबिलिटी  देना  बन्द  कर  धर्म  एक  पवित्र  चीज  फिरकापरस्ती

 एक  निहायत  नीच  मानसिक  व्यवस्था  की  बात  जब  इन्सान  फिरकापरस्ती  के  बारे  में  सोचता  है
 तो  उसके  मन  में  घर्मं  नहीं  कोई  भी  घर्मं  आप  उठाकर  देख  लीजिए  ।  मैं  तो  एक  बात  कहंगा
 कि  धर्म  अपने  आप  में  अच्छी  चीज  है  मगर  जब  धर्म  के  नाम  से  प्रेरित  होकर  फिरकापरस्ती  का  नारा
 लेकर  लोग  मंदान  में  निकलते  हैं  तब  वह  देश  के  लिए  हानिकारक  होते  है  इसलिए  फिशकापरस्ती

 को  खत्म  करना  प्रत्येक  देशवासी  प्रत्येक  राजनतिक  दल  का  कंतंव्य  इसमें  जेसा  प्रधान  मंत्री
 ने  एक  आह्यान  किया  मैं  समूचे  राष्ट्र  स ेयही  नम्न  निवेदत  इस  सदन  के  माध्यम
 कि  आज  तमाम  फिरकापरस्त  शक्तियों  को  न  केवल  अलग-अलग  करने  की  जरूरत  एक्‍्सपोज
 करने  की  जरूरत  है  ।  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  विपक्ष  के  नेता  इसमें  पूरा-प्रा  साथ  देंगे  ।

 इन्ही  शब्दों  के  मैं  सदन  का  आभारी  हं  जो  उन्होंने  इतना  मौका  देकर

 इतनी  गम्भीर  समस्या  के  उपर  अपना  समय  दिया  और  इससे  देशवाप्तियों  को  फायदा  हुआ  ।

 मैं  एक  बात  कहना  जब  चर्चा  हुई  थी  तो  उस  दिन  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  ने
 मह  बस  इसका  बड़ा  अच्छा  असर  होता  है  क्योंकि

 पूरा  राष्ट्र  सदन  की  ओर  देखता है  और
 जो  बात  इस  सदन  में  कही  जाती  उसका  मानव  मन  के  ऊपर  असर  होता  क्‍या  यह  खुशी
 की  बात  नहीं  है  कि कल  की  ईद  देश  भर  में  शान्ति  से  हुई  और  वह  भी  उस  वक्‍त जब  शिव  सेना
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 के  लोगों  छत्रपति  शिवाजी  की  जयन्ती  जिसमें  हमें  बहुत  तरह  तरह  के  संकेत  मिल  रहे  थे  कि

 यहां  दंगा  यह  वह  मैं  समझता  हूँ  कि  इस  सदन  के  मार्ग  ने  विपक्ष के  नेताओं
 के  भाषण  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भाषण  किया  और  सदन  की  एक  भावना  बाहर  गई  तो
 समूचे  देश  में  एक  शान्तिपू्णं  वातावरण  बना  और  इससे  फिरकापरस्तों  को  जो  रंस्पेक्टेबिलिटी
 मिली  थी  वह  खत्म  हो  फिरकापरस्त  आइसोलेट  हो  गये  और  देश  भर  में  ईद  बड़ी  शान्ति  के
 साथ  मनाई  गई  और  बड़े  इत्त  हाद  और  बड़े  सुख  के  साथ  इतना  बड़ा  राष्ट्रीय  पर्व  समाप्त
 मैं  इसके  लिए  देशवासियों  को  भी  मुबारकब।द  देता  इस  सदन  को  मुबारकबाद  देता  हूँ  जिसमें
 पैदा  की  हुई  बात  जिसमें  से  निकली  हुई  भावना  से  देश  में  अमन  का  वातावरण  इसी
 भावना  के  अन्तगंत  मैं  चाहूँगा  कि  वह  जिसके  लिए  हमने  पहले  कोशिश  की  इसी
 संदन  में  हम  चेयर  की  तरफ  से  लायेंगे  ताकि  इस  हाउस  के  जितने  भी  नेता  चाहे  विपक्ष  के  हों
 या  सत्ताधारी  पक्ष  के  सभी  नेता  उसके  ऊपर  सही  मानों  में  अपना  मन  लगाकर  आशीर्वाद  देंगे  '

 तो  सदन  की  ओर  से  दस्तावेज  जिससे  पूरे  राष्ट्र  में  देशवासियों  में  देशभक्ति  की  भावना
 उभरेगी  और  फिरकाप  रस्तों  को  अलग-थलग  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  सेशन  समाप्ति  के  पहले  कर  लिया  जाये  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  पहले  करेंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मध्यान्ह्‌  भोजन  के  लिए  2.20  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।  ;
 1.20  म  ०  प०

 तत्पश्चात  लोकसभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2.20  म०  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 2.24  भ०  १०

 #“  4  4  ।  है|  पिज््

 पंजाब  में  लागू  राष्ट्रपति  शासन  जारी  रखे  जाने  के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  सांविधिक  संकल्प  पर  चर्चा  आरम्भ  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बूटा  सिह  ।  गि

 गृह  संत्री  बूटा
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  पंजाब  के  संबंध  में  ]।  1987  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के

 अनुच्छेद  356  के  अधीन  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  11  1989  से  6  मास  की
 ओर  अवधि  तक  जारी  रखने  का  अनुमोदन  करती
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 जेसी  कि  सदन को
 जानकारी  पंजाब  में  तत्कालीन  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 राज्यपाल  की  सिफारिश  के  अनुसार  11  मई  1987  को  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान  के
 अनुच्छेद  356 के  अन्तगुंत  राष्ट्रपति  द्वारा  उदघ

 की  गई  थी  ।  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत
 उद्घोषणा  जारी  करने  के  लिए  दिनांक  12.5.1987  की  लोकसभा  और

 राज्य  सभा  की  स्वीकृति
 ले  ली  गई  थी  ।  राज्य  की  विधान  जिसे  आरम्भ  में  बत  रखा  गया  को  राज्यपाल
 की  सिफारिश  पर  6  1988  को  भंग  कर  दियां  गया  था

 राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थति  खराब  रहने  के  कारण  प्ट्पति  शासन  की
 अवधि  को  11  1987  से  6  महीने  की  अतिरि  तक  वढ़ाने  के  लिए  संसद  के
 दोनों  सदनों  की  स्वीकृति  ली  गई  थी  ।  रै

 संविधान  के  अनुच्छेद  356  (5)  के  वर्तंतान  उपलब्ध  के  यदि  उस  खंड  में
 खित  दो  शर्तों  को  पूरा  नहीं  किया  जाता  तो  राष्ट्रपति  शासन  की  अवंधि  को  एक  वर्ष  से  अधिक
 समय  के  लिए  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।  इन  दोनों  शर्तों  के  पूरा  न  होने  के  कारण  संविधान  के
 अनुच्छेद  356  (5)  में  संविधान  अधिनियम  1988  के  द्वारा  संशोधन  किया

 प्रा  ताकि  वह  अनुच्छेद  के  खंड  5  को  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  11  1987  को  जारी  की
 गई  उदघोषणा  पर  लागू  न  हो  ।  इस  संशोधन  से  थंजाब  यदि  आवश्यक  हो  र  ष्ट्पति  शासन
 की  अवधि  को  अनच्छेद  356  के  खंड  (5)  में  उल्लिखित  शर्तो  को  पूरा  किये  राष्ट्रपति  शासन
 कल  तीन  वर्ष  की  अवधि  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  बशर्त  कि  हर  बार  उद्घोषणा  को  6  माह  की
 अवधि  के  लिए  जारी  रखने  के  लिए  संसद  के  दोनों  सदनों  की  मंजूरी  ली

 संविधान  (59  वें  अधिनियम  1988  के  पारित  होने  के बाद  11  मई  1988  से
 तथा  पुनः  11  1988  से  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  को  बढ़ाया  गया  है  ।  पंजाब
 में  राष्ट्रति  शासन  की  वर्तमान  अवधि  10  1989  को  समाप्त  होनी  है  ।

 पंजाब  के  राज्यपाल  ने.भारत  के  राष्ट्रपति  को  प्रेषित  3  1989  की  अपनी  रिपोर्ट  में
 कहा  है  कि  11  1987  से  राष्ट्रपति  शासन  के  जारी  रहने  से  आतंकवाद  पर  काफी  ह॒द  तक
 नियंत्रण  रहा  है  ।  इस  वर्ष  जनवरी  से  2  1989  तक  217  पुलिस  स्टेशनों  (  रेलवे  प्‌लिस

 में  से  135  में  आतंकवादियों  द्वारा  कोई  हत्या  नहीं  की  गई  वास्तव  1988  में  143

 पुलिस  स्टेशनों  की  तुलना  में  1989  के  बाद  से  केवल  82  पुलिस  स्टेशनों  में  ही  आतंकवाद
 के  अपराध  दर्ज  कराए  गए  हैं  ।

 राज्यपाल  ने  आगे  कहा  है  कि  यह  सच  है  कि  हत्याओं  की  संख्या  अभी  भी  ज्यादा  लेकिन

 ध्यान  देने  लायक  बात  यह  है  कि  आज  अधिकतर  ह॒त्यायें  किसी  पृथकतावादी  या  क:टरपंथी  विचार

 धारा  की  प्राप्ति  हेतु  नहीं  हो  है  बल्कि  भूमि  जबरनें  छीनने
 लिये  ऐसा  किया  जा  रहा  दूसरे  शब्दों

 स्थिति  का  लाभ  उठाने  के  लिये  अनेक  खतरनाक  अपराधी  आधुनिक  शस्त्रों  से लेंस  होकर  इस  स्थित

 का  लाभ  उठाने  में  लगे  हुए  हैं  ।

 राज्यपाल  ने  समीक्षा  करते  हुए  आगे  कहा  है  कि  जिस  निर्भयपूर्ण  तरीके  से  पुलिस  तथा

 सुरक्षा  बल  आतंकवाद  से  लड़  रहे  वह  इंस
 त्थ्यसे

 प्रदर्शित  होता  है  कि  ।2  1987  से  30
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 बूटासिह|
 1989  की  अवधि  के  दौरान  827  आंतंक्रवांदी  मारे  गए  और  7,481  गिरफ्तार  किंयें  गये  ।

 इस  अवधि  में  2,75  निर्दोष  व्यक्ति  तंथा  214  पुलिसकर्मी  मीरे  गये  |  ये  आंकैंडे  न॑  सिर्फ  अपनी

 उपलब्धि  ही  बताते  हैं  ।  बल्कि  उस  स्थिति  की  गंभौरता  भी  दंशंतिं  हैं  जिसें  राष्ट्रपति  शासन  के

 दौरा  पृ्वंक  हल  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहां  यह  लड़ाई  अभी  खत्म  नहीं  हुई  है  और

 पर्ण  दढनिश्चय  के  साथ  लड़ी  जा  रही  है  ।

 राज्यपाल  ने  कुछ  कार्यवाहियों  का  जिक्र  किया  है  जौ  राष्ट्रंपति  शासन  के  दोरान॑  अंभी  तक

 हुए  सुधार  की  सूचक  है  ।  आजकल  खालिस्तानी  पोस्टर  आमँतौर  पर  दिखंलाई  नहीं  देंतें  और  #  हीं
 ऐसे  नारे  सुनाई  देते  हैं  ।  भिडं  रावाला  के  टेप  अब  अधिक  नजर  नहीं  आतें  खतेरनाके  खलिस्तनी

 आतंकवादि  यों  का  सम्मान  करने  के  लिए  भोग  समारोह  नहीं  हो  रहे  हैं  मऔौर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 लोग  खालिस्तान  और  दोनों  ही  के  विरुद्ध  हैं  ।

 राज्यपाल  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  हाल  ही  में  संसद  में  प्रधानमंत्री  की  घोषणा  के  बाद

 जोधपर  के  बन्दियों  का  मामला  पूर्णतया  वापस  ले  लिया  गया  है  ।  कुछ  प्रसिद्ध  लोगों  साहित  437

 व्यक्तियों  के  खिलाफ  राजद्रोह  के  मामले  वापस  लिये  जा  रहे  हैं  |  पंजाब  अब  प्रतिबंधित  क्षेत्र  नही

 है  और  कोई  श्री  विदेशीं  किसी  प्रतिबंध  के  बगर  वहां  जा  सकता  विक्ष्‌ «धन  क्षेत्र  अधिनिवम  तथा

 विशेष  शक्तियां  अधिनियम  लागू  करमे  वाली  अधिसूचनाओं  को  12  जिलों  में  से  9  में  हटा

 लिया  गया  है  ।

 राज्यपाल  ने  आगे  कहा  है  कि  स्वर्ण  म॑म्दिर  के  पवित्र  परिसरीं  में  खॉलिस्तांनी

 बादियों  की  मोर्चाबन्दी  को  खत्म  कर  दिया  गया  है  ओर  हरमन्दिर  साहिब  से  आतंकब।दियों  का

 सफाया  कर  दिया  गया  है  ।  सभी  धर्मो  से  सम्बन्धित  हजारों  भक्त  लोगों  ने  स्वर्ण  मन्दिर  में  जाना

 फिर  से  शरू  कर  दिया  है  ।

 राज्यपाल  ने  आदै  कहा  है  कि  राष्ट्रपति  भासन  के  दो  वषों  के  दो  रान  पंजाब  ने  आशिक  क्षेत्र
 में  काफी  उन्‍नति  की  यह  इस  तथ्य  से  जाहिर  होता  है  कि  1987  में  विकास  की  दर  में

 10  प्रतिशत  से  कम  होकर  3  प्रतिशत  हो  गई  थी  ।  लेकिन  इसमें  अब  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  और
 यह  शीघ्र  ही  8  प्रतिशत  हो  जाएगी  ।

 राज्यपःल  का  मत  है  कि  राष्ट्रविरोधी  बिघठन  और  फूट  फंल।ने  वाली  शक्तियों
 के  विरुद्ध  हमें  अपने  निश्चिय  में  किसी  तरह  की  ढील  नहीं  देनी  चाहिए  और  यथाशीघ्र  स्थिति  पर
 पूर्णतया  नियंत्रण  करने  के  अपने  निश्चय  पर  और  अधिक  दुढ़  रहना  चाहिए  ।  इसके  लिए

 परिस्थितियों  में  केन्द्र  और  राज्य॑  सरकार  द्वारा  एक॑  निर्धॉरित  तंथां  संगठित  नियंत्रण  के
 अन्तगंत  पूंणें  समन्वय  और  संहँयीग  से  एंक  मजबूत  और॑  वचेनबेद्ध  केवल  राष्ट्रपति  शैंसँन

 के  अन्तगंत  ही  फ्ाय  कर  सैंक॑ती  है  ।

 राज्यपाल  का  कहना  है  कि  मौजूदा  अशंत  और  अनिश्चित  स्थिति  में  विधान  सभा  के
 करवाने  से  गड़बड़ीं  और  अव्यवस्था  के  और  अधिक  बढ़ेंने  की  सँभाव॑ना  रॉज्यंपालेँ  को

 मत  है  कि  मौजूदा  स्थिति  को  देखते  हुए  यदि  विधान  सभा  चुनाव  होतें  हैं  तो  कोई  भी  पार्टी  राज्य
 में  एक  स्थिर  सरकार  बनाकर  भारत  के  संविधान  के  उपबन्धों  के  मुताबिक  प्रशासन  नहीं  चला
 सकेगी  ।
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 इन  परि्थितियों  में  राज्यपाल  मे  धह  सिफारिश  की  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के
 अन्तगंत  11  1987  की  उद्भोषणा  को  11  1989  से  छः  महीने  के  लिए  और  बढ़ा  दिया

 राज्य  में  मौजदा  स्थिति  को  देखते  हुए  तथा  सभी  संबंधित  म॒दों  पर  विचार  के  उपरान्त

 यह  प्रस्ताव  है  के  पंजाब  में  11-5-1989  से  राष्ट्रपति  शासन  छः  महीने  के  लिए  और  जारी  रहे  ।

 मैंने जो
 स्थिति  स्पष्ट  की  उसे  देखते  मैं  प्रारम्भ  में  रखते गये  संकल्प  के  लिए इस  सभा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  । झ

 यह  सभा  पंजाब  के  संबंध  में  ।!  198  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद
 356  के  अधीन  जारी  की  गई  उदघोषणा  को  11  1989  से  6  मास  की  और  अवधि
 तक  जारी  रखने  का  अनमोदन  करती  है

 )

 श्री  ई०  अय्यपू  रेडडो  :  मैंने  इस  प्रस्ताव  पर  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 मैं  इसके  लिये  सूचना  पहले  से  दे  चुका  हूं  ।  जैसे  ही  प्रस्ताव  हमें  प्राप्त  हुआ  मैंने  यह
 संशोधन  दिया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 )

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेडडी  :  इसे  सिर्फ  सभा  के  अन्दर  सदस्यों  को  दिया  गया  यह  मूल  कार्य

 सूची  में  शामिल  नहीं  था  ।

 श्री  अमलवत्ता  :  हाबं  :  इसे  पहले  परिचालित  नही  किया  गया  ।

 श्रो  तम्पन  थामस  :  मैं  निवेदत  करता  हूँ  कि  संगोधन  नहीं
 हैं  ।  क्‍या  एक  महत्वपूर्ण  विषय  को  परिचालित  करने  का  यही  तरीका  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  समय  के  अभाव  के  कारण  यह  रदद  नहीं  किया  बल्कि  गुणवगुण  के

 आधार  पर  रद  किया  गया  है  ।

 ब्यवधान  )

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  लेकिन  ऐसा  कैसे  हुआ  कि  इतना  महत्वपूर्ण  मुदुदा  सामान्य
 कार्य  सूची में  नहीं  था

 ?  यह  तो  पूरक  कार्य॑मूची  में  आया  है  ज॑से  कि  इस  पर  बाद  में  विचार  किया

 गया हो  ।  यह  एक  गंभीर  मामला  है  ।  पर  इस  प्रकार  हल्के  तरीके  से  व्यवहार क्‍यों  किया
 है  ?

 भरी  त.पन  थामस  :  हमें  इस  तरीके  पर  अत्यधिक  अपपत्ति  है  ।

 उपा-सक्ष  सहोदय  :  यह  अचानक  परिचासित  नहीं  की  गई  ।  पूरक  कार्य  सूची  सुबह  ही  जारी
 की  गई  है  ।
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 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासत  की  अवधि  बड़ाने  का  मामला  ऐसा  है
 कि  इसे  पूरक  कार्यसूची  के  रूप  में  बंद  में  परिचालित  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  पहले  भी  किया  गया  था  ।  ऐसा  हुआ  था  ।  यह  नई  बात  नहीं  है  ।

 )

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  यह  बहत  गंभीर  मामला  है

 श्री  तम्पन  थामस  :  हमें  निरनमोदन  करने  वाला  संकल्प  करने  का  अधिकार  है  लेकिन  .

 इसे  भी  मना  कर  दिय  गया  ।  प्रस्तुत  रथ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  संशोधन  दिया  है  ।  लेकिन  इसे
 गुणावगुण  के  आधार  पर

 कार  किया  गया  है

 श्री  तस्पन  थामस  :  इससे  कार्य  संचालन  के  प्रति  सरकार  के  रूखे  व्यवहार.का  पता  लगता

 है  ।  मुद्दा  यह  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  10  को  खत्म  होने
 जा  रहा  इस  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  सदस्यों को  पर्याप्त  अवसर  दिया  जाना  चाहिए
 |  ०  वि  वि  >  क़ैस्के उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  भी  आपके  पास  पर्याप्त  समय  है  ।  आप  इस  पर  वाद-विवाद  कस्के

 इसे  अनुमोदित  क्र  सकते  हैं  ।  यदि  आप  इसमें  संतुष्ट  नहीं  हैं  तो  अस्वीकार  कर  सकते  है  ॥

 श्री  अमल  दत्ता  :  जब  आपने  पर्याप्त  सूचना  नहीं  दी  तो आप  यह  कैसे  कह
 सकते  हैं  कि  समय  पर्याप्त  है  ?  इसके  लिए  समय  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  आज  सुबह  भी  सभा  में  आने  से  हले  हमें  कोई  अनुमान  नहीं  था  कि  ॥
 यह  मुद्दा आज  उठाया  यह  मूल  कार्यसूची  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  ऐसे  गंभीर  मामजे  पर

 कार्यंवाहीं  करने  का  क्या  थह  तरीका  है  ?

 श्री  अमल  दक्ता  :  संभव  है  जो  नदस्य  इस  पर  बोलना  चाहते  आज  नहीं  आए  हों  वे  ।

 इसमें  भाग  नहीं लें  सकेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  कार्यवाही  कल  भी  जारी  अभी  भी  काफी  समय
 है  ।  हम  इसे  आज  भो  पूर्ण

 नहीं  करेंगे
 ।

 हम  इस  पर  चर्चा  को  कल  भी  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  सी०  साधव  रेडडी  :  सदस्यों  को  संशोधन  प्रस्तुत  करने  से  वंचित  रखा
 गया  है  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डो  :  सदस्यों  क ेमौलिक  अधिकार  को  नकारा  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पर्याप्त  समय  दिया  मैं  आपकों  यह  सूचित  करना  चाहता  हूं
 कि  हम  वाद-बिवाद  के  लिए  पर्याप्त  समय  देंगे  ।  हम  आज  के  अलावा  कल  भी  इस  पर  चर्चा  कर
 सकते  हैं  ।

 23३



 18  1911
 में

 लागू
 राष्ट्रपति  शासन

 जारी  रखे
 संकल्प

 भी  ई०  अय्यपृ  रेड्डी  :  मेरे  संशोधन  के  बारे  में  क्या  कहना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  के  सम्बन्ध  सवंप्रथम तो  यह  है  कि  यह  समय  पर  मिला
 इस  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  लेकिन  इसे  गुणावगुग

 के  आधार  पर  रद्द  किया  गया

 .  श्री  ई०  अय्यपू  रेडडो  :
 हमें  इस  बारे  में  सूचित

 सक  नहीं  किया हमे  इ  में  सूचित  तक  नहीं  किया  गया  है  ।  वह  गुणावगुण  क्‍या

 जिनके  आधार  पर  इसे  रह  किया  गया  है  ?
 >>

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  कारणों  को  बताना  आवश्यक  नहीं  है  ।  .  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  द्वारा  केवल  इसकी  अवधि  ही  बढ़  गई  है  ।
 (

 ओऔ  सी०  माधव  रेडडी  :  :  यह  स्थानापन्‍न  प्रस्ताव  इसे  क्‍यों  अस्वीकृत  किया  जाना

 चाहिए  ।
 न

 उपाध्यक्ष  सिर्फ  छः  महीने  के  लिए  अवधि  बढ़ायी  गयी  है  ।  हम  जो  कर  रहे  हैं  वह

 कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  इसलिये  संशोधन  की  रह  किया  गया  है  |
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  तो  मैं  प्र्याप्त  समय  प्रत्येक

 सदस्य  भाग  ले  सकता  और  अये  विचार  व्यक्त  कर  सकता  है  ।  अन्त  यदि  आप  इसे  नहीं

 मानते  हैं  तो  इसे  अस्वीकार  कर  सकते  हैं  ।

 )

 क्री  तम्पन  थामस  :  संसदीय  लोकतंत्र  के  लिए  यह  उचित  नहीं  है  ।

 भी  ई०  अय्यप्‌  रेड्डी  :
 मेरे  संशोधन  को  परिचालित  किया  जाना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  रामचन्द्रन  रेड्डी  बोलेंगे  ।

 कली  अमलदत्ता  :  कल  बोलते  से  पहले  आपको  हमें  पर्याप्त  समय  देना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  कल  भी  आपको  पर्याप्त  समय

 क्षी  से  मतलव  है  कि  कल  प्रत्येक  व्यक्ति  बोलना  चाहता  आप  क्‍या

 कर  सकते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  लोग  इच्छुक  वे
 अःज  बोल  सकते  यदि  आप  कल  बोलना

 चाहेंगे  तो कल  बोल  सकते  हैं  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नही
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 भरी ई०  अय्यपू  रेडडो  :  कयंसूची  में  अन्य  मामले  जिन  पर  आंशिक  रूप  से  चर्चा  है  ।

 एक  मामला  नियम  193  के  अः  ।  दो  विधेयक  भी  उन  पर  विचार-विमर्श  किया  जा

 सकता  4.00  म०  प०  पर  दूसरे  मामले  पर  विचार-जिमर्ण

 प्रौ०  एन०  जी०  रंगा  :  में  नहीं  समझता  कि  इस  पर  दो  या  तीन  घंटे  भी
 चर्चा  करने  में  कोई  हिचकिचाहट  क्‍यों  होनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ती  घंटों  में  हम  इस  पर  आज  भी  चर्चा  कर  सकते  हैं  और  कल  भी  कर
 सकते  हैं  ।  च  कि  4.00  म०  प०  से  हम  दूसरे  मामले  पर  विचार-विमश्  इसका  मतलब  है  कि
 डेढ़  घंटे  तक  इसकी  चर्चा  आज  कर  सकते  हैं  और  कल  भी  इसकी  चर्चा  डेढ़  घण्टे  तक  कर  सकते
 है  ।  उस  समय  कल  जो  सद्रस्य  भाग  लेना  थे  भाग  ले  सकते  हैं  ।

 )

 ओर  रामचन्द्न  रेडड्रो  :  मैं  इसका  आशय  नहीं  समझ  पाया  ।  जब  संकल्प  प्रस्तुत
 हुआ  है  ती  सदस्यों  को  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  है  |  आपको  संशोधन  प्रस्तुत  करते
 लिए  कुछ  समय  देना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  आधघार  पर  इसे  अस्वीकृत
 महीने  ०  —  ब  के  3

 लये
 ०

 ने  की  अवधि  बढ़ाने  देः  लिये  किया  गया  हैं  ।  इ
 स्वीकार  नहीं  किया  गयः  है  ।

 १  ्  गा  ञ्प  हक ।

 )

 लरी:ई०  अय्यप  रेड्डी  :  यदि  कार्यालय  से  मुझे  पहले  मिल  जाती  तो  मैं  इसमें  संशोधन
 कर  लेता  और  आपत्ति  को  दूर  कर  देता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  हमारे  समक्ष  जो  कुछ  प्रस्तुत  किया  उसे  इस  आधार  पर
 अस्वीकृत  नहीं  किया  गया  है  कि  वह  समय  पर  नहीं  दिया  गया  था  ।

 व्यवघान  )

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेड्डो  :  सदस्य  24  घण्टे  के  अन्दर  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं

 श्रो  के०  रामचन्द्रन  रेडडी  जग्नना  चाहता  हूं  कि  क्या  सदस्यों  को  संशोधन  प्रस्तुत  करने
 का  अधिकार  है  या  नहीं  ।  क्या  आपके  लिए  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के
 लिए  सदस्यों  को  कुछ  समय  दें  ?  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।  यह  खतरनाक  भ्रवृत्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  संशोधन  प्रस्तुत  कर  ने  का  ख़धिकार  है  ।  इसके  लिये  कोई  मना

 नहीं  कर  रहा  है  ।

 श्री  के०  सभचन्द्रम  :  मैं  आपका  विनिर्णय य  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना

 हैं  कि  क्या  सदस्य  संशोधन पेश
 कर  सकते  हैं  अथवा  नही

 उपाध्यक्ष  :  सदस्य  संकल्प  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते
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 श्री  ई०  अय्यपे  रेंड्डो  :  नियमानुसार  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  सदस्यों को  कितना-समब
 दिया  गया  है  ।  क्‍यां  हमें  पर्याप्त  समय  दिया  गया  ?  जब  हम  सभा  में  उपस्थित-थे  तो  इस  संकल्प

 उपाध्यक्ष  महीदय
 :  आपको  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  है  और  आप  उसे

 पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चुके  हैं  ।  गुणावगुण  के  आधार  पर  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  क्‍योंकि
 बहु  छः  महीने  की  अवधि  बढ़ाये  ज।ने  के  बारे  में  यह  कोई  नयी  ब.त  नहीं  है  |  इसलिए  संशोधन
 प्रस्तुत  करने  की  कोई  गुन्जाइश  नहीं  है  ।  यदि  सभा  अनुभव  करती  है  कि  इसे  अस्वीकृत  किया  जाए
 तो  इसे  मतदान  द्वारा  अस्वीकृत  किया  जा  सकता  है  ।

 )

 श्री  सो०  माधव  रेडडो  :  सदस्यों  को  अब  से  पन्द्रह  मिनिट  के  भीतर  संशोधन  प्रस्तुत  करने
 की  अनुमति  दी  इस  पर  आपको  क्‍या  आपत्ति  है  ?  ऐसा  विगत  में  किया  गयह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  नयी  ब।त  नहीं  हैं  यह  केवल  अ  वधि  बढ़ाये  जाने  के  लिए

 क्री  सी०  माधव  रेडडी  :  जब  चर्चा  चल  रही  है  तो  आप  उन्हें  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  करने
 के  लिए  आधे  घण्टे  का  समय  दे  सकते  है  ।  ऐसा  दिगत  में  भी  किया  गया  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  ऐसा  अनेक  बार  किया  गया  है  ।

 श्रो  ई०  अय्यप्‌  रेडडो  :  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  सदस्यों  को  अपने  संशोधन  प्रस्तुत
 करने  के  लिये  समय  दिया  जाना  उसके  बिना  सम्पूर्ण  चर्चा  अनियमित  और  अवैध  होगी  ।

 लिए  कोई  गु  जाइश  नहीं  हैं  क्योंकि  जो  कुछ  पहले  हो  रहा  उसकी  सिर्फ  अवधि  बढ़ाई  गई  है  ।

 इसलिए  ,  यदि  सभा  अनुभव  करती  है  कि  इसे  अस्वीकृंत  कर  दिया  जाना  चाहिए  तो  इसे  अस्वीकृत
 किया  जा  सकता  इसलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  उसके  लिए  कोई  गुजाइश  नहीं  है
 *****“मेरा  विनिर्णय  है  कि  इसकी  कोई  मुजाइश  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बाधा  नहीं  डाल  रहा  नियमों  में  व्यवस्था  है  कि  संशोधन

 क्षी  ई०  अय्यूप  रेड्डो  :  यदि  मैं  कहता  हूं
 कि  छः

 महीने  के  स्थान  पर  आप  तीन  महीने

 स्थापित  करें  तो  आप  ऐसे  संशोधन  को  कैसे  अस्वीकृत  कर  सकते  हैं  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रश्न  की  चर्चा  के  दौरान  उठा  सकते  हैं  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  मुझे  अपना  संशोधन  भ्रस्तुत  करदे  का  अधिकार  हैं  कि  छः  महीने  के

 स्थान  पर  तीन  महीने  प्रतिस्थापित  किये  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  इस  समय  इसकी  कोई  गुजाइश  नहीं  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे

 रहा  हूं  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  आप  इसे  कंसे  अस्वीकृत  कर  सकंते हैं  ?  कृपया  नियम  देखिये  ।  ऐसा

 सेशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  आप  भुझे  कैसे  रोक  सकते  किस  नियम  के  अधीन  रोक  सकते
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 श्री  डो०  बी०  पाह्िलि  :  मेरा  व्यवस्था  का  एक  प्रश्न  आपने  अभी

 कहा  है  कि  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  कोई  गुजाइश नहीं  आप  किस  नियम  के  कहते  हैं

 कि  कोई  गुंजाइश नहीं  है
 ?  इसका  कारण  यह

 हैं
 कि

 मुझे  नियमों  का
 का

 उल्लेख  करना
 उपाध्यक्ष  स  होदय  :  कारण  बताना  मेरे  लिए  प्रकਂ  नहीं  है  ।  मझे  अपने  विनिर्णय  के

 कारण  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  अध्यक्षपीठ  को  अपने  विनिर्णय  के  कारण  बताने  की  आवश्य
 कता  नहीं

 श्री  के०  राम  चन्द्र  रेड्डी  :  में  कारण  नहीं  पूछ  रहा  आप  किस  नियम  के  अन्त  गंत
 विनिणंय  दे  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विनिर्णय  के  बारे  में  आप  तक  नहीं  कर  सकते  ।

 |  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  मेरा  संशोधन  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  सभा  इसे
 अन्तिम  रूप  से  अस्वीकार  कर  सकती  हैं  परन्तु  जब  तक  यह  तुच्छ  अथवा  नियमों  के

 विरुद्ध  नहीं  तब  तक  कार्यालय  इसे  अस्वीकार  नहीं  कर  संकता  ।  इसलिये  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  ई०  अय्यप्‌  रेड्डी  :  आप  मुझे  कंसे  रोक  सकते  हैं
 ?  आप  किस  नियम  के  अन्तगंत  मेरा

 संशोधन  अस्वीकृत  कर  सकते  हैं  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  किस  नियम  के  अन्‍न्तगंत  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डो  :  सदस्य  सभा  के  समक्ष  रखे  जाने  वाले  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 इसे  एक  बार  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  है  अतः  मैं  इसकी  दुबारा

 मति  नहीं  दे  सकत

 श्री  सी०  साधव  रेड्डी  :  सदस्य  सभा  के  समक्ष  रखे  जाने  वाले  किसी  भी  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध
 में  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।  )

 श्री  तम्पन  थामस  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मुझे  इस  संकल्प  का  निरनुमोदन  करने  वाले

 संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  है  ?  क्‍या  मुझे  इसके  लिये  मना  किया  जा  सकता  हैं  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  तक  यह  है  कि  आपको  अपना  संशोधन  प्रस्तुत्त  करने  के  लिए
 पर्याप्त  समय  नहीं  दिया  गया  है  ।  आ५  केवल  यही  कह  रहे  हैं  ।

 श्री ई०  अथ्येप्‌  रेड्डी  :  मेरी  वुनियादी  आपत्ति  यह  है  कि  जब  आप  किसी  ऐसे  मामले पर
 विचार  कर  रहे  जो  परिचालित  काय॑  सूची  में  नहीं  तो  इसे  सभा  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए
 सभा  को  कायंसूची में  उल्लिखित  मामलों  के  स्थान  पर  उस  मामले  जो  पहले  से  कार्यसूची  में

 नहीं  चर्चा  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ।  इस  मामले  में  वसा  भी  नहीं  +  या  गया  और  आप  हमें
 अपने  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  भी  नहीं  दे  रहे

 -
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अय्यपू  आप  4.00  तक  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर
 सकते  मैं  उस  पर  ध्यान  दंगा  ।  आप  4.00  से  पहले  3  घन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  हम  इसी  बात  की  मांग  कर  रहे  ये  ।

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  जिस  तरीके  से  यह  संकल्प  सभा
 प्रस्तुत  किया  गया  उस  पर  मैं  अपना  विरोध  व्यक्त  करता  हैं  ।  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण
 है  ।  पंजाब  में  चोथी  या  पाँचवी  बार  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाई  जा  रही  है  ।  मुझे

 कल्प
 नम  है

 कि  प्रचण्ड  बहुमत  द्वारा  सरकार  यह  संकल्प  पारित  करा  लेगी  ।  परन्तु  फिर  भी  मैं  अपना  विरोध
 व्यक्त  करता  हूँ  ।  इन  दिनों  में  सरकार  क्या  करती  रही  ?  कम  से  कम  इस  विषय  को  कायंसूची  में
 उल्लेख  तो  किया  ही  जा  सकता  था  ।  सरकार  ने  आज  की  कायंसूची  में  भी  इसका  उल्लेख  नहीं  किया
 है  ।  लगभग  बारह-साढ़  बारह  बजे  दोपहर  को  हमें  एक  पत्र  मिला  जिसमें  यह  संविधान
 संकल्प  अन्त्विष्ट  था  ।  इस  मामले  पर  कायं  मंत्रणा  समिति  द्वारा  विचार  नहीं  किया  गया  और  इसे
 सूची  में  मद  सं०  6  क  पर  दर्शाया  गया  कारयंसूची  में  उल्लिखित  मद  के  अलावा  किसी  अन्य
 विषय  पर  चर्चा  शुरू  करने  से  मेरे  विचार  सभा  की  अनुमति  अपेक्षित  सभा  की  अनुमति
 भी  नहीं  ली  गई  ।  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के लिए  सदस्यों  को  कोई  सूचना  या  पर्याप्त  समय  नहीं
 मिला  है  ।  इसके  सदस्यों  को  इस  बारे  में  अपने  विचार  बनाने  और  यह  सोचने  का  समय
 भी  नहीं  दिया  गया  कि  इसका  विरोध  करना  है  या  यदि  हम  विरोध  करना  चाहते  हैं  तो  किस
 भ्राधार  पर  और  यदि  हम  इसका  समर्थन  करना  चाहते  हैं  तो  किस  आधार  पर  ।  इन  बातों  के  लिए

 भी  समय  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  सभी  विपक्षी  दलों  की  ओर  से  अपना  पुरजोर  विरोध  व्यक्त
 करता  ह

 सरकार  जिस  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  वह  बहुत  गलत  आप  जानते  हैं  कि  राष्ट्रपति
 शासन  की  अवधि  मई  को  समाप्त  हो  रही  है  |  यह  सत्र  शायद  10  मई  को  समाप्त  हो  रहा  है  ।

 मुझे  नहीं  पता  कि  क्‍या  सत्र  की  अवधि  बढ़ाई  जा  रही  है  या  नहीं  ।

 यदि  आप  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  बढ़ाना  चाहते  थे  तो  आपने  तीन  या  चारे  दिन  पहले
 यह  संकल्प  सभा  में  क्‍यों  नहीं  रखा  जिससे  सदस्यों  को  तेयारी  करने  का  और  कुछ  सामग्री  प्राप्त
 करने  का  समय  मिल  पाता  ?  माननीय  गृह  मन्त्री  मारे  गये  व्यक्तियों  की  पकड़े  गए  हथ्वियारों
 तथा  वहां  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  अनेक  तथ्य  प्रस्तुत  कर  चके  हैं  ।  हमारे  पास  यह  जानकारी  प्राप्त
 करने  के  लिये  भी  समय  नहीं  है  कि  क्‍या  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  उल्लिखित  तथ्य  सही  हैं  या  नहीं  ।

 हम  उनका  विरोध  करने  और  उन्हें  स्वीकार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  हमें  तथ्यों  की  जानकारी

 नहीं  है  ।  यदि  हमें  तीन-चार  दिन  का  समय  दिया  जाता  तो  हम  यह  पता  लगाने  का  प्रयास  करते

 कि  क्‍या  मारे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  के  आंकड़े  सही  हैं  या  राज्यपार  द्वारा  राष्ट्रपति

 शासन  बढ़ाने  के  लिए  दिए  गए  झारंण  वंध  है  या  नहीं  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  अचानक  ही

 संकल्प  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  और  हमें  बिना  किसी  तैयारी  के  बोलने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।

 मुझे  खेद  है  कि  आपके  पीठासीन  होते  ऐसी  अनुमति  दी  जा  रही  है  ।  मुझे  इन  घटनाओं  पर  बड़ा

 दुःख  है  ।

 राष्ट्रपति  शासन
 छह  माह  और

 बढ़ाया  जा  रहा है  या  बढ़ाए  जाने  की  मांग  की  जा  रही

 राज्य  पाल  ने  इसके  लिए  क्या  करण  बताए  हैं
 ?  राज्यपाल  ने  प्रमुख  कारण  यह  बताया  है  कि
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 धिध्वान  सभा  चुनाव  कराने  के  लिए  राज्य  में  अनिश्चित  स्थिति  अनिश्चितंता  क्या  यह
 अनिश्चितता  कंसे  उत्पन्न  हुई  |  राज्यणाल  ने  यह  किस  आधार  पर  लगाया  ?

 वह ऐसा  क्‍यों
 महसूस  क  रते  हैं  कि विधान  सभा  चुनाव  नहीं  कराए  जा  सकते  ?  वह  ऐसा  किस  आधार  पर  कहते  हैं
 कि  यदि  चुनाव  हुए  तो  किसी  भी  दल  को  बहुमत  प्राप्त  नहीं  होगा  ?  क्‍या  वंहं  ज्योतिषी  हैं  ।  उन्होंने

 यह  अनुमान  कंसे  लगाबा  ?  हम  एक  बात  और  सुने  रहे  हैं  कि  राज्य  में  पंचायतों  के  चुनाव  कराए
 जाए  गे  ।  यदि  पंचायतों  के  चुनांव  कराने  के  लिए  अनिश्चितता  नहीं  है  तो  विधान  सभा  चुनाव
 कराने  के  अनिश्चिता  कंसे  यह  ब,त  मैं  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।  पंचायतों  के  चुनाव  भी  एक
 प्रकार  से  विधान  सभा  चुनावों  का  ही  अंग  परन्तु  इंनमें  राजनीति  दल  भाग  लेंते  हैं  ।  पंचायतों
 के  चनाव  निंचले  स्तर  पर  होतें  हैं  ।  यह्‌  चुनाव  विधान  सभा  चुनावों  से  अधिक  उत्साहपूर्ण  लड़  जातें
 है  क्योंकि  विधान  सभा  का  निर्वाचम  क्षेत्रे  बड़ा  होता  हैं  और  पंचायतों  के  निर्बाचन  क्षेत्र  बहुत॑  छोटें

 है  ।  अतः  पंचायत  चुनाव  अधिक  जोंश  से  लेड़े  जाते  हैं  ।  जब  आप  पंचायतों  के  चुनाव  करा  सकते  हैं
 तो  ऐसा  कंसे  हो  सकता  है  कि  आप  विंधान  सभा  के  चुनाव  नहीं  करा  सकते  ?  सरकार  कंसे  कहती
 है  किं  राज्यसभा  में  अनिश्चितता  व्याप्त  जिंसके  कांरण  विधीन॑सभा  चुंनाव  नहीं  कराएं  जा
 सकते  ?  अत  यह  एक  विशिष्ट  रिपोर्ट  है  ।  हमें  यह  देखने  के  लिए  रिपोर्ट  की  प्रति  भी  नहीं  दी  गई
 कि  क्‍या  कुछ  तथ्यों  को  उजागर  किया  गया  है  ।  हमें  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं  हैं  ।  हम  तथ्यों  को

 याद  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  हम  नहीं  जानते  कि  ये  सच  है  या  नहीं  और  वास्तव  में  स्थिति  क्‍या  है  ।
 यदि  सकार  इस  प्रकार  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  तो  मैं  कह  सकता  हूँ  कि

 यह  अनावश्यक  जल्दबाजी  है  |  यह  अनावश्यक  है  ।  यदि  सरकार  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान
 इतनी  लापरवाही  से  करना  चाहती  है  मेरे  विचार  में  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ।  मुझे
 संदेह  है  कि  क्या  सरकार  वास्तव  में  पंज।ब  सभस्या  को  हंलਂ  करना  चाहंसीं  हैं  याਂ  विभिन्न  कारणों  से
 इसे  लटकाये  रखना  चाहसी  है  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  किंः  वे  पंजाब  समस्थाः  की  यथाचत्त्‌  वनाए  रखना
 चाहते  हैं  ताकि  वे  संसद  की  अवधि  छह  माह  या  एक  वर्ष  छंढ़ानें  के  लिए  इसका  इस्तेमाल  कर  सकें  ।
 सरकार  के  मन  में  यह  उद्ं  हो  है  ।  वे  संसद  की  वतंमान  अवधि-को  एक  वर्ष-बढ़ाने  के

 लिए  इस  स्थिति  इस्तेमाल  करने  का  प्रयास  करूंगे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मन्त्री  जी  स्पष्ट
 आश्वासन  दें  कि  ऐसा  नहीं  होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  र।ज्य  में  दो  वर्ज  से  राष्ट्रपति  शॉसन  चल  वहां  अब  क्येंत
 स्थिति  है  ?  गत  वर्षों  में  जब  श्री  बरन।ला  शासन  कर  रहे  उस  समर्य  प्रतिवर्ष  लगभग  300  से
 400  व्यक्ति  मारे  जा  रहे  आपने  उसें  स्थिति  का  लाभं  उठाया  कि  हल्याओं  की  संख्यां  मेंਂ  कमी
 नहीं  आई  है  औरं  च्‌  कि  श्री  बरनाला  भी  हत्याएं  रोकने  मेंਂ  सफस  नहीं  हुएं  इसंलिएं  आपंमे

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  ।  उस  समय  हमने  सोचा  था  कि  राष्ट्रपति  शॉसम  से  हों  संकताਂ  है
 उस  क्षेत्र  की  जनता  को  कुछ  राहत  शायद  हत्यायों  औरं  आतंकवादी  गतिविधियों  में  कुछे  कभी

 परन्तु  बड़े  दुःख  की  बातਂ  है  कि  मैं  जो  आंकड़े  प्रस्तुत  करना  चाहूंगा  उसें-पंता  चलंता  हैं'कि

 राष्ट्रपति  शासम  से  स्थिंति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  1987,  में  जब  राष्ट्रपति  शांसन  लांगु
 किया  गया  था  तब  1987  से  वर्ष  1987  समाप्त  होने  तक  634  व्यक्ति  मारे  गए  थे  और
 277  आउंककादी  मारे  गए  थे  ।  वर्ष  1988  में  1949  व््याक्त  मारे  गये  हालांकि  गेरू-सरकारी

 आंकड़े

 यह  हैं  कि  2674  व्यक्ति  मारे  गए  और  373  आतंकवादी  मारे  पहली  1989
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 मर्थाव्‌  इस  वय॑  843  लोग  मारे  गए  जबकि  मारे  गये  आतंक  वादियों  की  संख्या  188  है  कुल
 मिलाकर  250  पुद्िस  कर्मी  और  800  से  900  आतंकवादी  मारे  जा  चके  इन  दो  वर्षो
 क्रितने  ही  लोग  मारे  जा  चूके  हैं  ।  कितनी  ही  माताओं  ने  अपने  पुत्र  खो  दिये  हैं

 और  कितने  ही  पुत
 अपने  माता-पिता  खो  बंठ  हैं  ।  कितने  ही  भाई-ब्रहन  खो  बठे  जब  आप  एक  सामान्य  दलील  देकर
 बरनाला  सरकार  को  बर्खास्त  कंर  हैं  कि वह  आतंकवाद  को  रोकने  में  असमर्थ  रहे  तो  राज्य  में
 आतंकवाद  को  रोकने  में  बुरी  तरह  असफल  होने  पर  और  भारी  संख्या  में  पुलिस  कर्मियों  के  मारे
 काने  पर  और  .3500  से  ऋधिक  व्यक्तियों  के  मारे  जाने  आपको  राज्य  में  शासन  करने  का  क्‍या
 हक  है  ?  आप  राज्यपाल  के  माध्यम  से  राज्य  में  शासन  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  में  केन्द्र  का  शासन  है  ।
 इसके  लिए  ख्ुह  मल्को  जिम्मेदार  है  ।  क्या  इस  सरकार  में  फ़ोई  ऐसा  व्यक्ति  है  जो  नैतिक  जिम्मेदारी
 मेंते  हुए  इस  सरकार  क्री  असफलता  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  दे  सके  ?  इस  मामले  माननीय  गृह
 भज्तरी  उसी  राज्य  से  फम्बन्धित  हैं  ।  उनके  रिश्तेदार  भी  मारे  मयगे  हैं  ॥  वह  अपने  रिश्तेदारों  को  नहीं
 शा  पाए  ।  वह  हत्माओं  को  स्नही  रोक  पाए  ।  हत्याजों  की  संडैया  बढ़  रही  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों

 गृह  मन्‍्त्री  को  जिम्मेद।री  अफने  ऊपर  लेते  हुए  दे  देना  चाहिए  ।

 जनता  करे  पास  शक्ति  है  ।  भेरे-क्चिर  अगले  चुनावों  में  जनता  आपको  सत्ता  से  हटा
 द्वेगी  ।  इन  परिस्थित्तियों  मैं  राष्ट्रपति  श्प्सन  का  विरोध  करता  हूं  ।  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  क्‍या
 सरकार  ने  इन  कारणों  का  विश्लेषण  किया  है  ?  प्रशासन  कंसे  कक्‍लाया  जा  रहा  है  ?  अनेक
 यों  में  छपा  है  कि  सिविल  और  दोनों  भारी  भ्रष्टाचार  ब्याप्त  है  !  पुलिस  प्रशासन  द्वारा
 भारी  माला  में  धन  एकत्र  क्रिया  जा  रहा  है  तरफ  अ्रष्टाचार  का  बोलनाला  है  ।  पूलिस  वालों
 ते  कःनन  को  अपने  हाथ  में  ले  रखा-है  और  आतंव-वाद  रोकने  की  आड़  नकर्ल  मुठभेड़ों  में  अनेक
 बेकसूर  लपेग  मारे  जा  चके  हैं

 3.00  भ०्प ०

 यदि  किसी  नौजवान  को  गिरफ्तार  कर  लिया  जाता  है  और  वह  उन्हें  रिश्वत  नहीं  दे  सकता  तथा
 असके  अज्ञाक्शाली  लोमों  से  कोई  जान  फ्हचान  नही  है  तो  उसे  मार  डाला  जाता  यह  भी  एक

 कारण  है  कि  आप-क्मित  अर्षो*के  दौरान  भ्रप्ठाचार  को  नहीं  रोक  पाये  हैं  ।

 तत्पश्चात  पंजाब  में  बड़ी  विचित्र  स्थिति  यदि  कोई  आतंकवादी  आ  जाता  है  और
 मागरिक  के  पास  उसका  हथियार  नहीं  है  तो  उसकी  हत्या  कर  दी  जाती  है  और  यदि  वह  हथियार
 रख  लेता  है  तो  अगले  दिन  पुलिस  आकर  उसे  पकड़  लेती  है  तथा  उसे  आतंकवादीयों  को  पनाह  देने
 के  दोगी  ठहराती  है  ।  यह  भी  होता  है  कि  आतंकवादी  रात  के  सन्नाटे  में  आकर  उनसे
 खाना  पकाने  के  लिये  कहते  वे खाना  नहीं  पकाते  हैं  तो  उनकी  हत्या  कर  दी  जाती  है  और  यदि  वे
 वक!ते  हैं  तो  अगले  दिन  पलिस  आकर  उन्हें  पकड़  लेती  है  तवा  कहती  है  कि  वे  आतकवादीयों  को

 दे  रहे  हैं  और  उनका  उनसे  कुछ  लेना-देना  है  ।

 प्रकार  राज्य  के  लोग  कठिन  परिस्थिति  में  वे  किसी  स्थिति  में  जीवित  नहीं  रह
 सकते  ।  उन्हें  केवल  आतंकवादियों  के  आतंकवाद  का  ही  सामना  नहीं
 दाज्य  अह्कंकवाद का  भी  समता  करना  पड़ला  है  की  जनता  केवल  आतंकवादियों  के  अंक

 जे  ही  परेशाम  नहीं  है  आतंकव/द  जो  राज्य  पुलिस  ने  पैदा  किया  भी  परेशान  है  ।

 re
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 रामचन्द्र

 जैसा  कि  मैंने  बताया  कि  अनेक  नोजवानों  को  मार  डार्ला  गया  है  और  वहां  अत्यधिक
 भ्रष्टाचार  है  ।  सरकार  इन  हत्याओं  को  नहीं  रोक  पायी  है  और  वहां  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  भी
 समाप्त  नही  कर  पायी  है  ।  जब  तक  आप  पंजाब  की  जनता  में  विश्वास  पंदा  नहीं  कर  सकते  तब
 तक  मैं  नहीं  सोचता  कि  आप  इस  समस्या  को  हल  कर  पायेंगे  ।

 गृह  मंत्री  महोदय  कह  रहे  थे  कि  82  थानों  में  आतंकवादी  अपराध  दर्ज  किये  गये  हैं  जबकि
 135  थानों  में  किसी  आतंववादियों  ने  कोई  हत्या  नहीं  की  '12  और  थानों  में  अतंकवादी

 विधियां  बढ़  रही  हैं  इस  प्रकार  लगभग  -  94  थानों  में  आतंकवादी  गतविधियां  बढ़  रही  बहुत
 बुरी  स्थित  है  इसलिए  लोग  शहरों  की  तरफ  भाग  रहे  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  पंजाब  छोड़कर  दिल्लीं
 और  अन्य  राज्यों  में  आ  गये  हैं  ।  यह  बड़े  आश्चयं  की  बात  है  कि  राज्यपाल  आतंकवादी  गतिविधियों
 को  नहीं  रोक  सकते  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  जब  आप  सुबह  को  दैनिक  समाचारपत्र  खोलते
 हैं  तो  आप  देखते  हैं

 कि  पिछले  दिन  कितने  लोग  मारे  गये  ।  यह  ठीक  स्कोर  जानने  की  तरह  है
 जैसा  कि  हम  क़िक्रेट  या  अन्य  खेलों  में  देखते  हैं  ।  यदि  हम  गणना  करें  तो  हजारों  आतंकवादी  और
 अन्य  लोग  मरे  गये  मैं  नहीं  जानता  कि  वास्तव  में  कितने  मारे  गये  हैं  कितने  -

 आतंकवादी  हैं  तथा  अभी  कितने  आतंकवादी  हैं  ?  कितने  आतंकवादी  समाप्त  किये  जा  चुके  हैं  ?
 अनेक  और  सेंकड़ों  राइफनें  बरामद  हुई  उनमें  अत्याधुनिक  हथियार  भी
 शामिल  है  ।  आतंकवादियों  के  छिपने  के  अ्डू  कहां  हैं  ?  क्‍या  ये  अ्डू  पाकिस्तान  में  हैं  ?  उनके  पास  कंसे
 हथियार  हैं  ?  उन्हें  ये  हथियार  कहाँ  से  मिल  रहे  हैं  ?  उन  सब  तथ्थों  का  पता  लगाने  के  लिये  क्‍या
 कोई  प्रयास  किया  है  ?  यदद  तो  क्या  आय  उते  स्थानों  का  पता  लगा  पाए  हैं  जहाँ  से  ये
 हथियार  हमारे  देश  में  आ  रहै  हैं  ?  कया  आपने  पाकिस्तान  के  साथ  इस  मामले  पर  उरच्

 र

 विचार-विमशं  किया  है  ?  आप  पाकिस्तान  को  क्‍यों  नहीं  समझा  पाये  हैं  कि  उन्हें  आतंकवादियों  को
 सहायता  नहीं  देनी  चाहिए  ?

 हैः 2 बत  ढंग  से

 |  आपके  द्वारा  अब  तक  की  गयी  कायंवाही  से  स्पष्ट  है  कि  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए
 आप  नहीं  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  आपने  अब  तक  कितने  लोगों  का  बलिदान  कर  दिया  है  ?
 आतंकवादी  और  पुलिस  समेत  तीन  या  चार  हजार  लोग  मारे  गये  मैं  नही  जानता  कि
 कर्ती  मारे  गये  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  सरकार  कितने  लोगों  को  मरवाना  चाहती है  ।  यह
 समस्या  किसी  अन्य  व्यक्ति  ने  पैदा  नहीं  की  है  बल्कि  इस  सरकार  ने  अपने  उह  श्यों  के  लिये  पैदा  की
 है  ।  जब  आप  यंचायती  चुनाव  करा  रहे  हैं  तो  आप  विधान  सभा  के  जूताव  क्‍यों  नहीं  करा  सकते  ।
 जो  भी  सत्ता  में  आए  उसे  आप  राज्य  का  शास्तत  कश्ते  दीजिए  ताकि  वे  अतंकवाद  को  रोकने  के

 लिये  कुछ  कर  सफें  ।  जब  तक  लोऊप्रिय  सरकार  नहीं  बनती  तब  तक  मैं  नहीं  सोचता  कि  राज्य  में
 आतंकवाद  रोका  जा  सकता  है  ।  हि

 इसलिए  मैं  इस  संकल्प  का  कड़ा  विरोध  करता  यद्यपि  यह  चारित  हो  सकता  है  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  उपाध्यक्ष  मैं  गृहमन्त्री  द्वारा  प्रस्तुत  साँविधिक
 संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैंने  विगत  दो  या  तीन  अवसरों  पर  भी  कहा  है  कि  जब  कभी  सभा  के
 समक्ष  राष्ट्रीय  हित  का  मामला  प्रस्तुत  किया  जाता  है  और  जब  कभी  सरकार  कानूनी  या  अन्य
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 उपाय  करने  का  प्रस्ताव  करती  है  तो  विपक्षी  द  कर्भ

 बढ  द्ारज्वार  सिद्ध  कर  दिया  वे  केवल  विधेयक  के  खण्डों  के  विरोध  में  नहीं ही  बोले  हैं  बल्कि
 प्रक्रिया  सम्कस्धी  म्तमलों  में  भी  उन्होंने  सरकार  का  विरोध  किया  जहां  कहीं  भी  सस्कार  का
 किसी  विरोध  किया  जा  सकता  है  तो  उन्होंने  उस  अवसर  को  छोड़ा  नहीं  इसल्निए
 मैं  लगातार  कह  हूँ  और  अपने  दृष्टिकोण  को  दोहरा  रहा  हूं  कि  विपक्षी  दलों  ने  सरकार  को
 कभी  सहायता  नहीं  दी  है

 इसके  अभी  पन्द्रह  मिनट  पहले  इस  सांविधिक  विध  यक  के  सम्बन्ध  में  हमने
 क्पिक्ष  की  ध्रूमिका  देखी  थी  ।  निःसन्देह  इस  मामले  को  कार्यसूची  की  मद  रुप  में
 सईम्मअलित  कियय  गया  है  परन्तु  जैसी  कि  नियमों  में  व्यवस्था  है  ऐसा  किया  जा  सकता  है|
 निः:सन्देह  उनकी  कुछ  शिकायतें  हो  सकती  हैं  ओर  उन्हें  अपनी  शिकायतें  ब्यक्त-करने  का  अधिकार
 है  अ्रश्व॒  यह  है  कि  पंजक्ब  की  स्थिति  का  अनुभव  करते  हुए  उन्हें  ऐसा  बहाना  करना  चअझहिए
 य्र  नही  ।

 उपाध्यक्ष  जहाँ  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  मेरा  पंजाब  की  जनता  के  प्रति  एक
 सामान्य  वजह  से  विशेष  प्रेम  मैं  रामवालिया  जी  की  जानकारी  के  लिए  गव॑  के  साथ  कह
 सकता  हूं  कि  वे  पंजाब  के  लोग  ही  थे  जो  ग्रेवा  आये  और  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  हमारी
 शहाथता  की  ।  इसलिए  मुझे  पंजाब  की  जनता के  प्रति  बहुत  प्रम  एक  कांग्रेसी  की  हैसियत
 निश्चिंबत  रूप  से  चाहता  कि  पंजाब  में  लोकतन्त्र  फ्ले-फले  और  वहां  की  लोकतांत्रिक  संस्थाओं

 पुनः  जीवित  किया  जाए  ।  कांग्रेस  सरकार  पंजाब  में  इन  संस्थाओं  को  फ़िर  से  जीवित  करने  में
 कोई  कसर  नहीं  छोड़ेंगी  ।

 एक  कानून  अर्थात  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रिया-कलाप  निवारक

 निग्रम  1987  बनाया  गया  है.जिस  पर  सम्भवतः  कल  चर्चा  होगी  ।  पंजाब  के  भ्रथ्विकांश
 मामले  द्वारा  निपटाये  गये  हैं  ।  च  कि  यह  अस्थायी  कानून  है  इसलिए  सरकार  इसकी  अवधि

 बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रही  यह  कानुन  मुख्य  रूप  से  पंजाब  प्रशासन  के  संचालन  और
 वादियों  के  कारों  को  रोकने  लिए  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  विध  यक  जो  मुख्य
 रूप  से  आतंकवादियों  के  कार्यों  को  रोकने  के  लिए  आतंकबादियों  पर  मुकहमा  चलाने  के  लिए
 विशेष  न्यायालय  बनाए  गए  हैं  अथवा  वह  सेशन  न्यायालय  या  जिला  न्यायालय  जैसे  विद्यमान
 न्यायालय  है  |  यदि  इन  न्यायालग्ों  को  अधिकार  प्राप्त  हैं  तो  अपराधों  का  विचारण  तेजी  से

 नहीं  होगा  और  अपराधियों  को  सजा  नहीं  मिल  पायेगी  ।  सामान्य  रूप  से  यह  होता  है  कि
 या  अतिरिक्त  सेशन  न्यायाधीश  को  न्यायालयों  अथवा  विशेष  न्यायालयों  को

 घपित  करने  का  अधिकार  होता  और  इसलिए

 व्फ

 श्री  तम्पन  थामस  :  किस  विषय  पर  चर्चा  हो  रही  है  ?  भेरे  विचार  से  पंजाब  में

 राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :
 जब  हम  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  बोल  रहे

 हैं  तो  मैं  गृहमन्त्री  से  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  आज  विद्यमान  स्थिति  का

 सम्बन्ध  हमारे  पड़ोसी  देश  पाकिस्तान  में  अनेक  घटनाएं  घटी  हैं  तथा  पाकिस्तान  में  लोकतांत्रिक

 ढंग  से  चुनी  हुई  सरकार  सत्ता  में  आयी  है  ।  जहाँ  तक  आतंकवादी  गतिविधियों  का  सम्बन्ध
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 शांताराम  ह
 *

 धाकिस्तान  में  श्रीमती  बेनजीर  भट्टो  द्वारा  शासन  का  उत्तरदायित्व  संभालने  के  ऐसी  कौन
 सी  बातें  हैं  जिनमें  परिवर्तन  हुआ  है  ?  क्या  भारत  सरकार  ने  इस  दिशा  में  अपने  प्रयासों  का

 नवीकरण  किया  है  क्‍योंकि  पाकिस्तान  में  लोकतांत्रिक  ढंग  से  चुनी  हुई  सरकार  ने  हमारे  देश

 के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  रखने  का  आश्वासन  दिया  है  ?  आज  पंजाब  समस्या  के  संदर्भ  में  यह  बहुत
 प्रासंगिक  बात  है  ।  इसलिए  कृपया  इस  पहल  पर  प्रकाश  डालें  ।

 राज्यपाल  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  अभी  ऐसी  स्थिति  पंदा  नहीं
 हुई

 जिसमें  कोई  चनी  हुई  सरकार  स्थिरता  के  साथ  राज्य  का  शासन  चला  सके  |  यह  समस्या  की

 जड़  है  हमारे  संविधान  के  अनसार  जब  तक  कोई  सरकार  संविधान  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  कार्य
 नहीं  कर  सकती  तब  तक  हम  चनी  हुई  सरकार  नहीं  बना  सकते  अभी  यह  प्रश्न  पूछा  गया  कि  जब
 पंचायती  चुनाव  कराये  जा  सकते  हैं  तो  विधान  सभा  के  चुनाव  क्‍यों  नहीं  कराये  जा  सकते  मैं
 निवेदन  करता  हें  कि  संचालन  का  मूलतः  संचालन  की  अग्रणी  संस्था  विधान  सभा  है  ज॑सा
 कि  हम  सभी  लोग  जानते  यदि  सरकार  सभी  स्तरों  पर  चुनावों  को  टालना  चाहती  तो  वे
 पंचायत  चुनावों  को  भी  टाल  देते  |  परन्त  वास्तविकता  यह  है  कि  सरकार  च्‌  नाव  आयोजित  करने
 के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  कल  यदि  चनाव  परिणाम  इस  पक्ष  में  अथवा  उस  पक्ष  में  होते  हैं  और  यदि
 आप  चुनाव  जीत  जाते  हैं  तो  आप  अपने  तक  प्रस्त्त  कर  सकते  प्रश्न  यह  है  कि  जब  हम
 पंचायत  जैंसे  स्थानीय  निकायों  को  मजबूत  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  आपको  इस  कार्यवाही

 ७५०

 का  स्वागत  करना  चाहिए  ।  इसके  विपरीत  जब  हम  पंचायत  राउ  संस्थाओं  को  मजबूत  बनाने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  अपप  देश  भर  में  बंध  आयोजित  करने  का  !  पास  कर  रहे  जब  भ्रधान
 मंत्री  राजीव  गान्धी  महःत्मा  गांधी  के  स्वप्न  को  सरकार  करने  राजਂ  स्थाफ्ति  करने
 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  आप  इसका  विरोध  कर  रहे  जब  हम  पंजाब  में  पंचायत  चनांव
 आयोजित  कराने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  आप  इसका  विरोध  कर  रहे  जब हैँ  ह  हम  ग्रामीण

 गांव  के  सामान्य  व्यक्ति  को  शक्तियां  देने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तो  आप  इसका  विरोध
 कर  रहे

 श्री  के०  रामचन्द्र  रेडडो  :  हम  पंचायत  चुनाव  कराने  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  मेरा  प्रश्न  केवल

 यह  है  कि  जब  स्थिति  पंचायत  चुनाव  के  लिए  उपयुक्त
 है  तो  विधान  सभा  चुनावों  के  लिए  ऐसा

 क्यों  नहीं  हैं  ?  यह  हमारा  तक  है  और  हम  पंजाब  मैं  पंचायत  चुनाव  कराने  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  ।
 आप  इस  प्रकार  की  दोहरी  बात  क्‍यों  करते  हैं  ?

 श्री  शाताराम  नायक  :  प्रश्न  यह  है  कि  वे  मूलतः  पंचायतों  को  कोई  शक्ति  दिये  जाने  के
 विरुद्ध  हैं  ।  वे  इस  उ््  श्य  के  लिए  भारत  बन्ध  आयोजित  करने  जा  रहे

 ह॒

 जहां  तक  पंजाब  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  श्री  अयप्पू  रेडडी  ने

 प्रस्तुत  करने  का  प्रयास  किया  *

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  इसका  उल्लेख  मत  कीजिए  |  मैं  आपको  इस  मुहे  पर  बोलने
 की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 है| इस  बारे  में  एक  संशों  घन

 )
 *

 कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 झो  शांताराम  नायक  :
 मेरा  तक  यह  है  कि  उनके  तर्क  के  अनुसार  भी  उद्घोषणा  की

 अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  मामला  हैं  ।

 श्री  ई०  अय्यपू्‌  रेडडी  :  मेरे  संशोधन  के  बारे  में  मेरी  बात  को  सुन्  ने  के  बाद  आप  उत्तर  दे
 सकते  हैं  गह  मन्त्री  श्री  बूटा  सिह  नहीं  ।

 थरो  शान्ताराम  नायक  :  पंजाब  मुहं  के  बारे  में  आरम्भ  से  ही  प्रधान  मन्त्री  ने  सभी
 विरोधी  दलों  को  एकजुट  करके  उनसे  मंत्रणा  करने  की  कोशिश  की  थी  परन्तु  उन्होंने  कोई  ठोस  ;
 सुझाव  नहीं  दिये  ।  आजकल  भी  कुछ  ऐसे  जो  उनके  मित्र  जो  राजनंतिक  उहू  श्यों  के

 लिए  उनके  साथ  काम  करते  वे लोग  खुलकर  सामने  आ  रहे  हैं  और  खालिस्तान  के  सिद्धान्त
 क्र  प्रचार  करने  बाले  वक्तव्य  जारी  कर  रहे  क्योंकि  वह  व्यक्ति  उनका  राजनंतिक  सहयोगी

 है  और  उसके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  उस  व्यक्ति  से  वे  भली  भाँति  परिचित  हैं  ।

 मैं  उस  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  लू  गा  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :
 वह  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  मत  दीजिए  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  वह  राष्ट्रीय  मोर्चे  का  अभिन्न  अग  हैं  ।  उस  ब्यक्ति  ने  अमरीका

 जाकर  एक  निजी  नेटबर्क  को  एक  रूक्षात्कार  दिया  था  और  खालिस्तान  के  सिद्ध
 प्रचार  किया  आपको  यह  जानकार  हैरानी  होगी  कि  उस  व्यक्ति  के  साक्षात्कार

 के  त्रन्‍त  बाद  ही  एक  ज्योतिषी  द्वारा  एक  अन्य  साक्षात्कार  लिया  गया  थ  जिसमें

 भविष्यथाणी  की  थी  अब  प्रधान  मन्त्री  के  विरुद्ध  एक  प्रयास  सफल  होगा
 उन्होंने  यह

 अतः  जिस  व्यक्ति  का  नाम  लेने  से  मैं  इन्कार  करता  उस  व्यक्ति  का  अन्य  लोगों

 रत  ज्योतिषी  से  सम्बन्ध  पूर्णतया  प्रमाणित  हो  चुका  है  वह  उनका  सहयोगी  उन्होंने  कहा

 है  कि  वे  खालिस्तान  का  समर्थन  नहीं  करते  परन्त्‌  व्यवहारिक  रूप  में  वह  उस  राजनंतिक

 दल  के  सदस्य  हैं  ।  वे  पंजाब  में  इस  प्रकार  की  राजनीति  में  लिप्त  हो  रहे  हैं  ।  वे  पंजाब  की  स्थिति

 में  खुधार  का  समर्थन  नहीं  करते  ...

 श्री  अमल  दत्ता  :  यह  सब  क्‍या  है  ?

 क्या  विरोधी  पक्ष  के  किसी  व्यक्ति  ने  कहा  है
 कि  हम  खालिस्तान  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ?

 हीं  जानता  कि  आप  उन्हें  इस  प्रकार  वोलने  की  अनुमति  क्यों  दे  रहे  हैं  ।  «--
 मैं  यह  नहीं  ज  तु  ह्‌

 प्रधात  मन्त्री  ने  भी  इस  बारे  में  उल्लेख  किया  और  इसे  वापस  लेने  के  लिए  उन्हें  दो  बार

 सदन  में  आना  पड़ा

 बे  उसी  बात को  दोह  और  आप  उन्हें  ऐसा  करने  की  अजुम॒त्ति  दे  रहे  मैंने

 आरम्भ  में  ही उस  बात  का  विरोध  किया  था  कृपया  इस  सम्पूण  बात  को  काय्यंवाही  वृतान्त  से

 अभी  निकाल  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  किसी  विशेष  व्यक्ति  का  उल्लेख  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 )
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 श्री  अमल  वत्ता  :  इस  बात  को  रिकार्ड  में  नहीं  जाना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  कोई  विशेष  आरोप  लगाया गया  है  तो  मैं  इस  बारें  मेंਂ  विचार

 कर  सकता  परन्तु  यदि  इसमें  को  प्रोप  नहीं  लगाया  गया  तो  मैं  इसे  ऋत््यंवाही

 वृतान्त  से  कँसे  निकाल  सकता  हूं  ?  मैं  सदन  में  किसी  सदस्य  को  यह  नहीं  सकता  किः

 क्या  कहना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  अपनी  मुह  पर  आइये 3।

 श्री  नायक  :  मैं  अपने  विषय  के  अन्तगंत  ही  कह  रहा  हूं  ।  आप  उनके

 कहने  पर  ऐसा  क्‍यों  कह  रहे  हैं  कि  मैं  अपने  बिषय  के  अन्तगंत  बात  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 मेरा  तक  यह  है  कि  इस  सदन  के  रिकार्ड  से  इस  बात  की  पुडिट  होती है  कि  उन्होंने  कभीः
 भी  अपना  सहयोग  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  वे  पुनः  सम्पूर्ण  बात  को  दोहरा  रहे  किसने  क्‍या  किया  है  ?  आप
 एक  उदाहरण  दीजिये  ।  हम  इस  मामले  को  ..  प्रधान  मन्त्री  महोदय  में

 कुछ  कहा  था  और  उन्हें  अपनी  बात  को  वापस  लेना  पड़ा  ...  :

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  किसी  बिवादास्पद  विषय  को  बीच  मेंਂ  मत  लफ़्डय े।
 मैं  इस  वात  पर  ध्यान  दू  गा  ।

 अम्नल  दत्ता  :  आप  इसे  का्यंवाही  व्‌  तान्त  से  क्‍यों  नहीं  निकाल  देते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रिकार्ड  की  जाँच  करू  गा  मैं  इस  बांत  पर  ध्यान  दूगा  कि  क्‍या
 इसमें  कोई  आपत्तिननक  बात  है  ।

 )

 श्री  हरीश  रावत  :
 श्री  नायक  उच्च  सदन  के  एक  संदस्थ  द्वारा  दिये  गए

 साक्षात्कार का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।....

 उपाव्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  इस  बात  पर
 आपत्ति  कर  रहे  हैं  कि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।  अतः  कार्यवाही  वृतान्त  के  उस  भाग को  रिकार्ड
 नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  हरीश  रावत  :
 श्री  नायक  ने  यह  नहीं  कहा  है  कि  विरोधी  दल  खालिस्तान  का

 थंन  कर  हैँ  1...  )

 श्री  अमल  बत्ता  :  खालिस्तान  का  समर्थन  किसने  किया  था  ?  हमने  कभी  भी  ख्सलिस्सान
 का  समर्थन  नहीं  किया  था

 £_  #»  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  व॒तान्त  से  निकाल  दिया आदेशानुसार  कायंवक्‍ही  वृतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 अब
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  पहले  ही  आपको  यह  बता  चुका  हूँ  कि  मैं  रिकार्ड  की  जांच

 यदि  उसमें  विरोधी  पक्ष  कै  विरुद्ध  कोई  आरोप  लगाया  गया  है  तो  उस  भाग  को  रिका्ड  नहीं  किया
 जायेगा  ।

 भी  अमल  दत्ता  :  ऐसा  पहले  भी  हो  चका  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  री  अमल  दत्ता  मैं  आपको  यह  बता  चुका  हूं  कि  विरोधी  दलों  के
 विरुद्ध  लगाये  गये  आरोपों  को  रिकार्ड  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )
 रस

 श्री  नायक  :  सरकार  ने  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  को  नियन्त्रित  करने  के

 उद्द  श्यं  से  इस  सदन  में  5-6  से  अधिक  विधेयक  और  संशोधन  प्रस्तुत  किये  कई  अवसरों  पर
 अध्यादेश  भी  जारी  किये  गये  थे  ।  कई  बार  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा  को  उठाया  गया  था
 और  गत  चार  वर्षो  के  दौरान  सदन  ने  उन  विषयों  पर  व्यापक  रूप  से  चर्चा  की  उपाध्यक्ष

 रिकार्ड  मेरी  इस  बात  की  पुष्टि  करेगा  कि  आतंकवाद  और  खालिस्तान  का  विरोध  करने
 के  उह्हदँ श्य  से  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  इन  अ  |  और  सकलपों  का  समर्थन
 उन्होंने  नहीं  किया

 श्री  अमल  दत्ता  :  यह  बात  ठीक  नहीं  है  ।  आप  रिकाड्ड  देखिये  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  उन्होंने  सभी  मुद्दों  पर  सरकार  का  विरोध  किया  है  ।  आतंकवाद  को
 नियन्त्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  लाये  गये  सभी  अध्यादेशों  का  उन्होंने  विरोध  किया
 इससे  क्‍या  जाहिर  होता  है  ?  किसी  भी  मामले  में  उन्हें  कोई  सरोकार  नहीं  है  <..««»

 )

 उपाध्यक्ष  महोदध  :  व्यवस्था  बनाये  रखिये  ।

 थ्रो  शांताराम  नायक  :  किसी  भी  स्थिति  में  वे  पंजाब  से  सम्बन्धित  परन्तु  वे  प्रशासन
 से  सम्बन्धित  नहीं  हैं  |  मैं  प्रशासन  के  बारे  में  कुछ  बातें  कह  रहा  न्यायालयों  में  इस  बारे  में
 कई  मामले  दर्ज  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  विधेयक  में  कुछ  अच्छे  उपबन्ध  भी  हैं  यद्याप्रि  यह  एक  अस्थाई

 विधान

 झो  तम्पन  चासल  :  वह  अभी  भी  दूसरे  मुह  पर  बोल  रहे  हैं  ।  वह्‌  एक  विधेयक  पर  बोल

 तप

 क्री  शांताराम  नायक  :  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  फिलहाल  आतंकवादी  गतिविधियों
 पर

 नियन्त्रण  रखा  जा  रहा  है  यदि  कुछ  निहित  उपबन्धों  को  उचित  रूप  से  हार्यान्वित  न

 किया  है  तो  शांति  स्थापित  नहीं  हो  सकंती  ।  मैं  इसीलिए  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  उर  रहा  हूँ  ।

 अनेक॑  मामलों  साक्षी  अदालतों  में  आते  क्योंकि  वे  अपनी  सुरक्षा  के  प्रत्ति  डरते  हैं

 इसलिए  कुछ  व्यवस्थाएं  की  गई  हैं  ।  मैं  माननीय  मंत्री
 से  कुछ  जानकारी

 लेना
 संररकियों

 की  सुरक्षा  प्रदान करने  वाली  धारा  के  सम्बन्ध
 में  क्‍्यय  इस

 विधेयक के  बनने  के  बाद  साक्षी

 भागे  आ  रहे  हैं  ?  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बधान )
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 शांताराम

 यह  व्यवधान  क्यों  हो  रहा  है  ?  मैं  यह  समझ  नहीं  रहा  हूँ  ।  पंजाब  में  जो  कुछ  हो  रहा  है
 उस  पर  उन्हें  विश्वास  नहीं  है  ।  अब  जो  कुछ  संसद  में  हो  रहा  वे  उस  पर  भी  विश्वास  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  उन्हें  किसी  में  भी  विश्वास  नहीं  है  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  कायंसूची  में  संशोधन  से  कांग्रं  स  के  लिए  समस्याए  उत्पन्न  होती  हैं  ।

 गृह  भस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  वे  सदस्य  की  घेराबन्दी  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हो  सकता  है  वह  कुछ  अप्रासंगिक  कह  रहे  लेकिन  वे  इसका  उत्तर  बाद  में
 दे  सकते  हैं  ।  यह  संसदीय  तरीका  नहीं  है  ।  वह  नये  सदस्य  हैं  और  बोलने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।.
 यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  वे  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह  ठीक  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालिये  ।  व्यवस्था  बनाए  र  ख्िए  ॥|
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अमल  दत्ता  मैं  आपको  अनुमति  नही  दे  रहा  हैं  ।  आपका  वक्तव्य
 कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेरा  सदस्यों  से  यह  अ  नुरोध  है  कि  ज़ब  एक  बोल  रहा  है  तो  वे
 व्यवधान  न  डालें  ।  यदि  उन्हें  कोई  आपत्ति  है  तो  वे  उसे  उठा  सकते  है  यह  उन  पर  निर्भर
 लेकिन  यदि  वे  इस  दौरान  टिप्पणी  अथवा  आपत्ति  करेंगे  तो  यह  उचित  नहीं  यह  अन्य  सदस्यों
 पर  भी  लागू  होता  है  ।  दस्यों

 आय  लगातार  बोलते  ही  मत  जाइए
 ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  ।
 )

 ,...  श्री  तम्पन  थासस
 :

 व्यवस्था  के  एक  प्रश्न  ५९  मुझे  लगता  है  कि
 सदस्य  को  गलतफहमी  है  ।

 भो  सन्‍्तोष  मोहन
 देव  :  मैं  यह  कह  रहा  हूँ  कि  वह  अप्रासंगिक  बोल  सकते  लेकिन  वे

 एक  सदस्य  की  इस  तरह  से  घंराबन्दी  न  हीं  कर  सकते  ।  यह्‌  लोकतांत्रिक  तरीका  नहीं  है  ।  बह
 अनुचित  है  ||  धान

 शी  तम्यन  घामस
 :

 मुझे  लगता  है  कि  वह  किसी  अन्य  विषय  पर  बोल  रहे
 श्री  सो मनाथ  चटर्जी  :  यह  प्रासंगिक  नहीं  है  ।

 धो  तम्पन  यामस  :  सदस्य  ने  इसे  गलत  समझा  इसका  विषय  से  कोई  सरोकार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्य  मुझे  देखना  है  ।  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।
 )
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यदि  उन्हें  नियम  कः  पता  न  हो  तो  क्या  किया  जाए  ?

 उपाःयक्ष  महोदय  :  यह  प्रासंगिक  है  या  यह  मुझे  देखना  कृपया  बोलते

 ही  मत  जाइए  ।  मैं  यही  कहना  चाहता  हूँ  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  आररोपों  के  बारे  में  क्या  कहना  है
 ?

 ॥  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  प्रारम्भ  में  ही  कह  चुका  हें  कि  जो  भी  आरोप  लगाए  गए  हैं  वे

 कार्यवाही-बृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होंगे  ।  मैं  आपको  यह  कह  रहा  हूँ  ।

 श्री  सी०  माधव  रेडडो  :  हम  तो  अध्यक्ष  पीठ  की  मदद  ही  कर  रहे  हैं

 यही  तो  समस्या  है  ।

 श्री  तम्पन  थामस  :  जत्र  वह  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  पर  चर्चा  के  दौरान  केरल  के  बारे
 में  बोलते  है  तो  आप  कैसे  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।

 ७५४ उपाध्यक्ष  महोदय
 :  हर  कोई  शोर  मचा  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नायक  अब  कृपया  विषय  पर  बोलिये  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  यह  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  किया  जाये  कि  मुझे
 रोका  मुझे  विपय  पर  बोलने  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  अब  बैठ  रहा  हूँ  ।  उन्होंने  ब्यवधान  डाला

 है  ।  यह्‌  कार्यवाही  ब्तानत  में  शामिल  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  संफद्दीन  चौधरी

 श्री  सेझुद्दीन  चोधरी  :
 महोदय  उन्हें  क्या  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  जो  होगा  उसके  बारे  में  आप  जानते  हैं  ।

 )

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  यह  बहुत  गलत  बात  है  ।

 कुमारी  ममता  बनजों  :  एक  वरिप्ठ  सदस्य  होने  की  हैसियत  से  श्री  अमल

 दत्ता  का  व्यवहार  अत्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण

 श्री  अमल  दत्ता  :  इन  आरोपों  को  अनुमति  क्‍यों  दी  जा  रही  है  ?

 उदय  यक्ष  महोदय  :  यह  आरोप  नहीं  है  ।

 श्री  अमल  दत्ता  :  इसे  आप  कार्यवाही-वृतान्त  से  निकाल  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आरोप  नहीं  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  इसके  विपक्ष  में  तक॑  है  ।  चौधरी  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठ

 जाइए  ।
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 शी  शांताराम  नायक  :  मैं  इसे  पर  बाद  में  लागूं  करूगा  जसे  कि  श्री  चटर्जी  ने  बाद

 में  भाषण  जारी  रखने  के  लिये  किया  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नायक  यदि  आप  भाषण  जारी  रखना  च+हते  तो  आप  क्लेल
 सकते  हैं  ।

 °

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहते  हैं  तो अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।  मैं  आपको
 बाद  में  अनुमति  नहीं  दे

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यह  अपना  भाषण  समाप्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शांताराम  क्या  आप  भाषण  जारी  रखना  चाहते  हैं  ?

 श्री  शांताराम  नायक  :  जी  लेकिन  वे  व्यवधान  डाल  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  भाषण  जारी  रखना  चाहते  हैं  तो अब  जारी  रखिये  ।  लेकिन
 यदि  आप  इसी  विषय  पर  बाद  में  भी  बोलना  चाहते  हैं  तो  मैं आपको  अनुमति  नहीं  दे

 .  मैं  श्री  चौधरी  को  ब्रुलाता  हूं  ।

 ला
 से  नायक  :  उन्होंने  व्यवधान  डालाਂ  है  ।  मैंने  आपको  कहा  कि  यह  कार्यवाही

 बृतान्त  म्मालत  है

 +
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  भाषण  जारो  रखना

 हैँ  त्तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं
 है  ।  आप  अपना  भाषण  पूरा  कर  सकते  लेकिन  बाद  में

 यह  मत
 कहना

 कि  मैंने  दूसरे  सदस्य  को
 बुला  लिया  जब  कि  आप  बोलना  चाहते  थे  ।

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  इस  प्रकार  आप  एक  बार  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  समय दे  चुके  हैं  ।

 होद
 य  तट  डे कि  उपाध्यक्ष  महोद  य  :  यह  मुद्दा  नहीं  है  ॥

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उसी  समय  सभा  में  कहा  था  कि  आप  इसे  एक  परम्परा  के  रूप  में
 उद्धत  नहीं  कर  सकते  ।  अब  आप  अयनता  भाषण  जारी  रख  सकते  अब  कृपया  शान्ति  बनाए

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कुछ  बृद्धिमत्तापर्ण  बातें  सुनते  है

 श्री  एताराम  नायक  :  जहां  तक  पंजाब  का  संबंध  सरकार  को  बार-बार  अवधि  बढ़ाने
 के  लिए  सभा  के  सम्म्  ख  आना  पड़ता  है  और  विपक्षी  दल  सहयोग  नहीं  कर  रहे  इसलिए एक
 समाधान है  जिसे  आप  स्वीकार  करें  यः  न  आप  सहमत  हों  या  सहमत  न  क्योंकि  यदि
 लोकतांत्रिक  प्रक्रिया को  उचित  तरीके  से  चलने  दिया  जाता  तो  अवधि  बढ़ाना  इत्यादि  सब  ठीक

 होता  ।  सभा  के  सदस्य  की  हैसियत  से  मैं  सुझाव  दे  रहा  हूँ  और  यह  सरकार  पर  निर्भर  है  कि  वह
 इसे  माने  या  न  पंजाब  को  कुछ  अवधि  के  लिये  विधान  सभा  के  बगगर  संघ-राज्य  क्षेत्र  घोषित
 कर  दिया  जाये  ।  संविधान  के  अन्तगंत  यह  व्यवस्था  है  कि  इसे  विधान  सभा  सहित  एक  संघ-राज़्य
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 ण  कस  इसलिए

 क्षेत्र  या  इसके  बगैर  संघ-राज्य  क्षेत्र  घोषित  किया  जा  सकता  इसलिए  संविधान  में  संशोधन
 करके  स्थिति  के  सुधरने  तक  कुछ  अवधि  के  लिए  पंजाब  को  एक  संघ-राज्य  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया

 जाए  ।  तब  कोई  विध  कसी  अवधि को  उद्घोषणा करने  और  कोई
 अन्य  समस्या उस

 अवधि  में  नहीं  होगी  ।  इस  समस्या का  केवल  यही  समाधान  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चौधरी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  संविधान  का  एक  और  अतिक्रमण  कीजिए  ।

 श्री  संफुद्दोन  चौधरी  :  इसीलिए  मैंने  आपसे  कहा  था  कि  उन्हें  अभी  अनुमति

 उपाध्यक्ष  महोदथ  :  अब  श्री  संफ्ददीन  चौधरी  बोले  ।

 श्री  सेफद्दीन  चौधरी  :  पंजाब  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  एक  बार
 फिर  से  हमारे  सम्मख  है  और  हमें  इस  पर  बोलना है  ।  संविधान  में  राष्ट्रति  शासन  की  सामान्य
 व्यवस्था  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  है और  इस  समय  सरकार  को  पंजाब  में  राष्ट्रपति
 जारी  रखने  के  लिये  संविधान  के  59  वें  संशोधन  के  निहित  उपबन्धों  का  प्रयोग  करना  पड़ा  है  ।

 आप  यहां  इस  सभा  से  इस  अवधि  को  बढ़ाने  की  अनुमति  लेने  आये  यह  पंजाव  में
 सामान्य  स्थिति  कायम  करने  के  प्रति  सरकार  की  विफलता  की  सुस्पष्ट  स्वीकृति  है  और  इसके  लिए
 आपने  ऐसे  अनेक  विधान  बनाए  जो  कि  लोकतनन्‍्त्र-विरोधी  आपने  पंजाब  में  सामान्य  स्वतन्त्रता
 तथा  आजादी  पर  अ  कुश  लग्राने  के  लिए  अनेक  मौजूदा  कानूनों  को  लागू  करने  का  प्रयास  किया  ।

 हमने  उन  दिनों  इन  कानूनों  का  विरोध  किया  था|  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  राष्ट्रपति
 शासन  या  कठोर  वेधानिक  उपायों  से  आप  पंजाब  जैसी  स्थिति  से  नहीं  निपट  सकते  हैं  ।  यह  साबित

 हो  चुका  है  कि  इस  प्रकार  के  कड़े  प्रशासनिक  पुलिस  उपायों  जैसी  स्थिति  से  नहीं  निपट
 सकते  ।  हमने  यह  अनेक  बार  कहा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  जो  हम  महसूस  कर  रहे  है  क्या  सरकार
 भी  वही  महसूस  कर  रही  है  और  क्‍या  आप  यह  वास्तव  में  समझ  गये  हैं  कि  पंजाब  समस्या  का
 स्थाई  हल  निकालने  का  एकमात्र  रास्ता  यही  है  कि  पंजाब  के  लोगों  के  सक्रिय  सहयोग  से  एक
 राजनैतिक  हल  निकाला  जाए  ।

 राष्ट्रपति  शासन  की  उपलब्धियों  को  मापने  के  लिए  आप  कोई  भी  पैमाना  ले  लीजिए  ।  यदि
 आप  लोगों  की  ह॒त्याओं  को  लेते  हैं  तो  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  लोगों  की  ह॒त्याएਂ  ज्यादा  हुई  हैं के

 ;  मु  रे
 ने

 से  आपने  उस  सरकार  फो  गिरा  दिया  ।  हो
 सकता  है  एक  विशेष  स्थिति  पैदा  हो  जाये  आपको  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करने  जैसे  कुछ
 उपाय  करने  पड़े  ।  परन्तु  पंजाब  के  मामले  जब  इस  मामले  को  सभी  राजनैतिक  दलों  ने  राष्ट्रीय

 समझा  जाता  था  तो  राष्ट्र  पति  शासन  लागू  करना  ही  अमंगलकारी  आपने  लोगों  तथा
 राजनैतिक  दलों  से  परामर्श  नहीं  किया  जो  पंजाब  में  आतंवाद  का  खात्मा  देखने  के  लिए  कृतसंकल्प
 और  जो  लोगों  को  शामिल  करने  पर  बल  दे  रहे  थे  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  हमने  आपसे  कई  बार  परामर्श  किया  था  ।
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 सैंफुंद्दीन  चौधरी  पंजाब  में  सामान्य  प्रेज!ततंत्रिक  प्रक्रिया  बहाल  करने  के  में

 सामने  इस  बं।तं  की  कोई  स्पष्ट  तस्त्रीर  नहीं  हैं  कि  यह  कब  बहाल  हीगी
 सरकार  में  हमारा

 विश्वास  नेंहीं  है  और  येह  भी  कि  वे  पंजांब  में  क्या  करना  चाह  रहे  हैं  क्योंकि  गत  बर्षों में  कम
 बि  वि  न  Se  झौते  से  पहले  की

 से  कम  दो  बार  यह  समस्या  समाधान  के  बैँटैत  करीब  पहुँच  गई  मैं  समझोते  से  पहले  को  बात

 कर  रहा  हूं  ।  समझौता  होते  ही  तथा  उसके  बाद  बहुत  स्थिति  में  लोग  चुनावों  में  भारी

 संख्या  में  आतंकवाद  के  खिलाफ  तथा  समझौते  के  पक्ष  में  अपना  मत  देने  क्या  सरकार  अब  हमें

 यह  बता  सकती  है  कि  वह  वास्तबिक  अवसर  क्‍यों  खो  दिया  था  ?  यहां  हमें  अपने  आप  से  यह  सवाल

 पूछना  होगा  और  यदि  हम  उस  समय  घटनाओं  का  विश्लेषण  करने  में  असफल  सरकार  की

 हिंचकिचाहट  /  आपने  जो  अवस  रवादी  रवंया  अपनाया  तो  हैम  नहीं  जानते  कि  पंजाबਂ  समस्या  का

 कोई  वास्तविक  समाधान  हो  सकता  है  या  नहीं  पंजाब  की  स्थिति  के  पीछे  हम  सभी  जानते  हैं

 कि  विभिन्न  एजेंसिया  काम  कर  रही  साम्र।ज्यवादी  एजेंसियों  केसे  काम  कर  रही  हैं  सीमा  पार  से

 आतंकवादियों  को  मदद  कैसे  दी  जा  रही  है.उन्हें  कैसे  उकसाया  जा  रहा  सीमा  पार  से  उन्हें  कंसे

 प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  हम  सब  जानते  परन्तु  हमें  अपनी  भूमिका  भी  अदा  करनी  केन्द्र
 सरकार  को  भी  अपनी  भूमिका  अदा  करनी  है  |  हमें  यह  देखना  है  कि  क्या  इसमें  असफलता  वास्तव

 में  स्थिति  को  बदतर  बना  रही  है  ।  यदि  ऐसा  कुछ  हो  रहा  है  तो  इससे  दुर्भाग्यपूर्ण  और  कुछ  नहीं
 आपरेशन  व्लेंक  थंडर  के  बाद  दूसरा  अवसर  मिला  था  परन्तु  उसका  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।

 क्यों  ?  अब  आप  यह  करते  जा  रहे  है  कि  सभी  राजनंतिक  दल  अप्रसांगिक  बन  गये  आपके
 राज्यपाल  यह  बात  कहते  हैं  ।  आपके  मन्त्रीगण  यह  वात  कहते  क्या  यह  विशेष  बात  अब  कहना
 ठीक  है  कि  कौन  अप्रासं।क  हो  गया  है  और  कौन  नहीं  ?  हो  सता  है  यह  एक  दल  हो  यां  दूसरा
 मैं  नहीं  जानता  ।  परन्तु  प्रश्त  यह  है  कि  नीति  के  रूप  में  कया  यह  विब्रेकपूर्ण  इससे  केंघल
 आतंकवादियों  को  प्रोत्स।|हन  मिलेगा  |  वे  यह  सोचेंगे  कि  बे  पाब  में  सभी  राजनैतिक  दलों  को

 अप्रभावी  बताने  में  कामयब  हो  गय्रे  आप  यह  क्‍यों  नहीं  कहते  कि  कुछ  राजनंतिक  दल  हैं  जो
 प्रप्रासंगिक  बन  गये  हैं  ?  मैं  सभी  र/जनगैतिक  दलों  के  करे  में  नहीं  कहूँगा  परन्तु  कुछ  राजनैतिक  दल

 हैं  जो  वास्तव  में  आतंकवादियों  से  लड़  रहे  हैं  ।  इन्ह
 के  पास  जाने

 |  राजनंतिक  दलों  ने  सकड़ों  बार  एक  साथਂ  लोगों
 की  पेशकश  की  है  ।  इस  संदर्भ  में  रिजिस्टेंस  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  रखा  गया  और  मैं  विश्वास  करता  हे  कि  सरकार  ने  भी  हाल  ही  में  रिजिस्ट्स
 '

 कमेटीजਂ  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  है  और  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  संकेत  भी  दिया  है  ।

 परन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  की  गई  घोषणा  से  लेकर  अब  तक  इस  संबंध
 -  में  क्या  ठोस  कार्य  हुआ  है  ।  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  माँग  है  जो  हमने  वर्षों  पूर्व  उठ

 बात  की  अ
 न  प  थी  ।  इस

 बश्यकता  है  कि  आतंकवाद  से  लड़ने  के  लिए  लोगों  '  को  सक्रिय  रूप  से  शामिल  करना

 चाहिए
 ।  केवल  पुलिस  की  ही  सहायता  से  ही  लोगौं  के  साथ  इसके  सम्बन्ध  को  अलग  रख  कर  आप

 आतंकवाद  से  नहीं  लड़  सकते  ।  केवल  अपने  राज्यपाल  अथवा  उच्चधिकारियों  पर

 रहने  से  ही  आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ******  (  ब्यवधान )

 च्रौ०  एन०  जी०  रंगा  :  पंजायती  राज  के  लिए  चनाव  क्रराये  जाने  वाले  हैं  ।

 अधिक  निर्भर

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  ठीक  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  मुझे  ख॒शी  है  कि  सरकार  पंजाब
 में  पंचायती  चुनाव  कराने  वाली  है  ।  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  भी  आपकी  क्‍या  कार्ययोजना  है  ?  क्‍या
 ये  केवल  घोषणायें  ही  हैं  ?  फिर  प्रधान  मन्‍्त्री  का  कहना  है  कि  कुछ  जिले  आतंकवाद  गतिविधियों  से
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 >  संकल्प

 मुक्त  हैं  और  आप  उन  जिलों  में  चुनाव  कराने  वाले  परन्तु  आप  ये
 चुनाव  कब  कराने:जा रहे

 हैं  7  उन  जिलों  में  जहां  आतं  क्रवाद  नही  में  ।  वहां  चनांव  पहले  क्‍यों  नहीं  कराये  गये  7  सरकार  द्वारा
 यह  देखने  का  प्रयास  क्‍यों  नहीं  किया  गया  कि  यदि  इस  निचले  स्तर  पर  चनाव  हो  जाने  हैं  तो  क्‍या

 ता  यह  विधान  सभा  के  लिए  चुनाव  कराने  हेतु  और  उपाय  करने  के  लिए  एक  साधन  हो
 था  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  सरकार  पूरी  तरह  चकरा  गई  है  ।

 एक  मन्त्रीमण्डलीय  उप  समिति  स्थापित  की  गई  थी  ।  महीनों  तक  इसकी  बंठक  नहीं  हुई ।
 अब  कुछ  दिन  पहले  इसकी  बेंठक  हुई  थी  ।  पंजाब  समस्या  के  समाधान  हेतु  इस  उप  समिति  के  ठोस
 विचार  क्या  हैं  ?  हम  किसी  प्रकार  की  सहायता  देने  के  लिये  तंथार  आतंकवाद  से  लड़ने
 लोगों  के  पास  जाने  के  लिये  आवश्यक  कायंवाही  करने  के  लिये  हम  तंयार  हैं  ।  परन्तु  आप  क्या  क  स्ने
 जा  रहे  हैं

 ?  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  अब  मैं  विश्वास  करता  हूँ  कि  राज्यपाल  ने  यह  कहा  है  कि
 लोक  सभा  चुनावों  से  पहले  पंजाब  समस्या  का  कोई  समाधात  नहीं  इसका  क्‍या  अश्रिष्राय
 इसका  अर्थ  है  बहुत  बुरा  कभी-कभी  लोक  सभा  चुनावों  तक  पंजाब  को
 इसी  स्थिति  में  रहना  होगा  ।  इससे  किसके  स्वार्थ  पूरे  होंगे  ?  इसका  लाभ  उठाने  की-कोशिश  कौन
 कर  रहा  है  ?  मैं  नहीं  जानता  ।  जब  सत्ता  पक्ष  के.लोग  इस  तरह  बोलते  हैं  तो  इस  तरह  के  नाजुक  प्रश्न

 पूछे  जा  रहे  हैं  फिर  इसमें  कुछ  निहित  स्वार्थ  पाये  जा  सकते  हैं  |  मैं  इस  विपय  में  वहुत  गहराई  तक
 नहीं  जाना  चाहता  परन्तु  इस  तरह  के  कथनों  को  तत्काल  बन्द  करना  होगा  ।  हो  सकता  है

 हो  सकता  है  कल  या  परतसों  पंज।ब  सामान्य  प्रजातान्त्रिक  प्रक्रिया  बहाल  करने  हेतु  हम  ये  उपाय
 अपना  सकते  हैं  |  परन्त  अब  हमें  यह  कहते  रहना  चाहिए  कि  हम  ठीक  वही  करने  के  लिए  कदम
 उठा  रहे  यह  बात  है  जो  बहुत  आवश्यक  है  ।

 दसरी  महत्वपर्ण  बात  जो  प्रशासन  हो  है  कि  सरकार  लोगों  में  विश्वास  कायम
 करमे  में  सहायक  निगरानी  तनत्र  है  जिसका  वायदा  पुलिस  द्वारा  लोगों  पर  की  गई  ज्यादतियों

 की  जांच  करने  हेतु  किया  गया  था|  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  वात  है  क्योंकि  बहुत  से  आरोप  लगाये  गये

 हैं  कि  पुलिस  भी  पंजाब  की  अजीब  स्थिति  का  फायदा  उठा  रही  है  लोगों  को  तंग  कर  रही  पैसा

 एंठ  रही  है  तथा  इन  सब  बातों  से  पंजाब  के  लोगों  को  विरोधी  बना  रही  है  ।  अब  सरकार  ने  यह

 समित्ति  बनाने  के  लिये  क्या  ठोस  कदम  उपाय  किये  हैं  और  उनके  क्या  कायं-कलाप  हैं--यह  बहुत
 महत्वपूर्ण  है तथा  किसी  भी  पुलिस  अधिकारी  द्वारा  या  उनके  किसी  व्यक्ति  द्वारा  किम्रे  गये-किसी

 भी  गलत  काम  के  लिए  उन्हें  उचित  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  |  यह  बहुत  नाजुक  और

 शील  स्थिति  है  ।  लोगों  को  तंग  किये  जाने  की  बहुत  सी  घटनाये  हैं  जहां  कार्यरत  लोगों  को  उनकी

 हक  की  वस्तुओं  से  वंचित  कर  उनकी  मजदूरी  इत्यादि  देने  से  मना  कर  महोदय  अब

 वे  प्रशाशन  से  कोई  सम्पर्क  नहीं  रख  सकते  ।  यह  पंजाब  में  बड़ी  विचित्र  स्थिति  है  ।  मैं  वहां  यय

 लोगों  ने  हमें  बताया  कि
 उन्हें

 यह  नही  मालूम  कि  किससे  भिला  जाये  ।  अधिकारी  मिलते  नहीं

 वे  उनसे  नहीं  मिलते  हैं  ।  और  पंजाब  में  प्रजातन्त्र  बहाल  करने  हेतु  यह  अलगाव  सहायक  नही

 होगा  ।

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  पंचायत के  मामले  मैं  उन्हें  विधान  सभा  चुनाव  कराने  के  लिये
 बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।  परन्तु  आपने  पंचायत  चुनावों  का  वायदा  किया  है  ।
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 अजावम  वह  क्र  ैृृु  ्  ्ृआ्घ्इ्इ्इ्््््॒॒॒॒  उरी

 प्रो०  एन०  जो०  वे  चुनाव  करा  रहे  हैं  ।

 श्री  सफुद्दोन  चौधरी  :  आप  इसके  लिये  समय  सीमा  रखिये  विधान  सभा  चुनावों  के  लिए

 नहीं
 हैं

 अबे  स्थिति  को  देखते  हुये  सबसे  महत्वपूर्ण  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि

 सभी  राजनंतिक  पंजाब  को  ब  चाने  के  बारे  में  चिंतित  हैं  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  अब  हमारे
 सामने  एक  अन्य  अवसर  आ  रहा  है  जिससे  हम  वास्तव  में  पंजाब  समस्या  के  समाधान  हेतु  स्थिति

 का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  जैसाकि  सही  कहा  गया  है  कि  आतंकवादी  जिन्हें  सीमा  पर  से  सक्रिय

 यता  मिल  रही  है--उस  स्थिति  में  पाकिस्तान  में  सत्ता  परिवर्तन  से  थोड़ा  सा  परिवर्तन  आ  गया

 है  ।  हो  सकता  है  कि  आने  वाले  दिनों  में  स्थिति  सुधार  हो  और  पंजाब  में  आतंकवादियों  की  जो जे
 गतिविधियों  गृह  मन्त्री  ने  स्वयं  कहा  है  उनमें  कमी  आ  रही  हैं  और  यह  बहुत  अच्छा  संकेत  है  ।

 इस  स्थिति  में  यदि  हम  एक  अपने  संकीर्ण  राजनंतिक  चुनाव  इत्यादि  स्वार्थों
 को  भूल  लोगों  के  पास  जायें  तो  हम  वास्तव  में  स्थिति  में  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  क्‍या  आप  सोचते  हैं  कि  वे  इसे  भूल  जायेंगे  ?

 भ्रो  सेफुदूदीन  चोधरी  :  मैं  भूल  रहा  हूं  ।

 पी  बात  जो  कहनी  है  यह  है  कि  गृह  श्री  बूटा  सिह  ने  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर
 जबाब  देते  हुए  कहा  था  कि  कुछ  राजनेंतिक  दल  एक  हृष्टिकोण  नहीं  अपना  रहे  हैं  क्योंकि
 हा  तथा  चण्डीगढ़  में  उनकी  इकाइयों  के  विचार  अलग-अलग  मैं  इस  बात  का  कतई
 समर्थन  नहीं  करता  ।  यह  बहुत  नुकसानदेह  है  ।  परन्तु  आज  के  टाइम्स  ऑफ  इंडिया  में  श्री  सत्यपाल
 डांग  ने  एक  लेख  लिखा  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  कांग्रेस  की  पंजाब  तथा
 चण्डीगढ़  इकाइयां  मन्त्री  मण्डलीय  उप  समिति  से  अलग-अलग  मिलीं  और  अखसरग-अलग  तथा  विरोधी
 प्रस्ताव  रखे  ।  यह  भी  खतरनाक  है  ।  कुछ  विपक्षी  दल  क्‍या  कर  रहे  हैं  और  क्‍या  नहीं  कर  रहे
 आप  उसकी  आलोचना  मुझे  इस  पर  पर  कोई  आपत्ति  नंहीं  है  ।  लेकिन  अपने  दल  के  संबंध

 में  उसके  विरुद्ध  आपको  कड़े  उपाय  करने  आपको  ऐसा  नहीं  होने  देना  चाहिए  ।  कांग्रेस
 का  क्या  संकल्प  है  ?  आप  यह  देखने  का  प्रयास  करें  कि  आपकी  सभी  इकाइयां  इसे  स्वीकार

 कर  लें  ।  हम  भी  यह  देखेंगे  कि  सब  इसे  स्वीकार  कर  लें  ।  हमने  कांग्रेश  या  केन्द्र  में  सत्तारूढ़
 सरकार  को  कमजोर  बनाने  के  लिये  पंजाब  की  स्थिति  का  फायदा  कभी  भी  नही  उठाना  चाहा  ।
 हमने  कभी  भी  ऐसा  करना  नहीं  चाहा  किन्तु  सरकार  ने  ही  स्वयं  देश  में  लोकतन्त्र  के  रास्ते  में  बाघा
 पहुँचाने  के  लिए  पंजाब  की  स्थिति  का  फायदा  उठाना  चाहा  यदि  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  ने  यह
 भ्राशंका  व्यक्त  की  है  कि  पंजाब  की  स्थिति  को  ऐसा  ही  बनाये  रखा  जाएगा  ताकि  इसका  फायदा
 उठाकर  चुनावों  को  टाला  जा  सके  तो  मेरी  भी  यही  राय  है  ।  सरकार  ऐसा  कर  सकती  उन्हें  हमें 5  i उन्हें  दे
 इस  बारे में  बताना  चाहिए  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  पंजाब  में  नई  स्थिति  पद  हो  रही  है  जिसमें

 जनता  सक्रिय  हो
 सकती  आतंकवाद  का  सामना  किया  जा  सकता  है  और  कुछ  राजनैतिक

 मुझे  आशा  है  कि  सभी
 राजनैतिक

 उस प्रक्रिया में  सरकार  की  तथा  स्वयं  अपनी  मदद
 किन्तु  हमें  घुट-घुट  राजनैतिक  उहं  श्यों के  लिये  इस  अवसर  का  लाभ  नहीं  उठाना  चाहिए  ।  अतः  यह
 बहुत  महत्वपूर्ण
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 मैं  आखिरी  मुद्दा  उ  चाहता  पंजाब  समस्या  के
 समाधान  के  लिए  क्‍या

 रूपरेखा  तेयार  की  जाएगी  ?  जिस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  क्‍या  समाधान का  मुख्य
 आधार  वही  रहेगा  ?  आपको  हमें  यह  बात  स्पप्ट  रूप  से  बतानी  होगी  ।  हमें  विश्वास  है  कि  अब
 भी  यह  समझौता  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  सकंता  लेकिन  सरकार  को  हमारे  देश  की
 राजनैतिक  प्रणाली  में  लोगों  का  विश्वास  बनाए  रखने  के  लिये  कुछ  यतार्थ  उपाय  करने  होंगे  ।

 हरण  के  यदि  चण्डीगढ़  पंजाब  को  मिलता  है  तो  कुछ  भूमि  हरियाणा  को  मिलेगी  ।  कितनी
 भूमि  हरियाणा  की  तरफ  जायेगी  और  कितनी  नहीं  यह  दसरी  बात  यदि  चण्डीगढ़
 पंजाब  को  मिलता  है  तो

 हरियाणा  की  दूसरी  राजधानी  होना  जरूरी  अतः  उसे  ध्यान  में  न
 कि  क्‍या  यह  पहले  ही  पंजाब  को  दिया  जा  चुका  है  अथवा  क्या  आपने  हरियाणा  की रखकर

 राजधानी  बनाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ?

 ]

 कौन  आइडेंटिफाई  करता  कौन  बनाता  है  और  कौन  पैसा  देता  है

 आप  पता  क्‍यों  नहीं  लगाते  ?  वे  उनसे  बातचीत  क्‍यों  नहीं  करते  ?  केवल  तभी  जनता  और
 स्वयं  मैं  भी  यह  महसूस  करूगा  कि  आप  चण्डीगढ़  पंजाब  को  देने  के  मामले  में  गम्भीर  हैं  क्योंकि
 आप  पहले  ही  हरियाणा  के  लिये  नई  राजधानी  का  निर्माण  कार्य  शुरू  कर  चुके  पंजाब  की
 जनता  का  विश्वास  बनाये  रखने  के  लिये  आपको  ये  कदम  उठाने  इस  बीच  हम  इस  स्थिति  का
 राजनंतिक  लाभ  उठाने  के  बारे  में  भल  जा  नेकिन  अब  वास्तव  में  ऐसी  स्थिति  पँदा  हो  रही  है

 जबकि  हम  आतंकवाद  के  विरुद्ध  एकजुट  होकर  प्रणास  कर  सकते  हैं  और  इसमें  सफल  भी  हो  सकते
 हैं  ।  हमें  वह  अवसर  खोना  नहीं  चाहिये  नहीं  तो  यह  देश  के  लिये  विनाश  का  कारण  बन  जाएगा  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  यह  चोथी  बार  राष्ट्रपति  शासन  पंजाब  में

 बढ़ाने  की  सिफारिश  की  गई  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  में  विश्वास  रखने  वाला
 कोई  भी  व्यक्ति  यह  नही  चाहेगा  कि  कोई  भी  देश  का  एरिया  राष्ट्रपति  शासन  या  गवर्नर  शासन
 के  अन्तगंत  लेकिन  पंजाब  में  जिस  तरीके  की  परिस्थितियां  हैं  उन  परिस्थितियों  में  सरकार  के
 सामने  इसके  अलावा  और  कोई  रास्ता  भी  नहीं  है  ।  केन्द्र  की सरकार  को  किसी  राज्य  की  परिं
 स्थितियों  के आकलन  में  कि  वहां  गवर्नर  शासन  लागू  किया  जाये  या  आगे  के  लिये  एक्सटेंड  किया
 जाये  या  नहीं  इनमें  जो  राज्य  की  कांस्टीट्यूशनल  मशीनरी  उन  पर  निभंर  रहना  पड़ता

 पैर  मैं  समझता  हूं  कि  गवर्नर  ने  अपनी  रिपोर्ट  जो  केन्द्र  सरकार  को  भेजी  उरामें  साफ  तरीके
 से  यह  कहा  है  कि  वर्तंनान  परिस्थितियों  में  पंजाव  की  विधान  सभा  के  चुनाव  करव  ता  सम्भव  नहीं
 है  और  हम  भी  इस  बात  को  देख  भकते  हैं  कि  इतनी  जल्दी  कम  समय  के  अन्दर  नाव  करवाकर
 कांस्टीट्यूशनल  मशीनरी  इत्न्‍क्टेड  मशीनरी  को  वहां  पर  स्थापित  करना  सर-.व  भी  नहीं  है  ।

 ँ_्रपोजीशन  के  ही  लोग  हमें  भी  इस  बात  से  बहुत  दुख  है  कि  जिस  पंजाब  के  लोगों  ने  आजादी
 से  पहले  हिन्दुस्  गान  में  लोकतंत्र  लाने  के  देश  स्वतन्त्रता  के  लिए  सब

 कुरबानी  की  और  देश  की  आजादी  के  बाद  जब  भी  हमारे  लोकतंत्र  के  ऊपर  संकट  जब  भी
 सीमाओं  पर  संकट  पंजाब

 के  लोगों  ने  अपने  बलिदान  के  जरिये  देश  को  और  लोकतंत्र  को
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 8  1989
 $$

 हरीश

 बचाया  ॥  आज  पंजाब  में  वर्षों  तक  यदि  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  को  पुनर्स्थापित  नहीं  किया  जा

 सके  तो  यह  बुनोती  केवल  सरकार  के  लिए  यह  चुनौती  हम  सब  के  लिए  जो  भी  व्यक्ति

 न्ोकसांत्रिक  प्रणाली  में  विश्वास  रखने  वात्रे  उनको  इस  चुनौती  का  सामना  करना  होगा  और

 पर  पंजाब्र  में  जो  राजनंतिक  दल  उनके  अग्रुवा  उनके  मुखिया  हैं  उन  क्रो  इस  चुनौती
 को  सममने  लेकर  आगे  आना  अपने  आपसी  मतभेदों  को  भुलाक़र  आगे  आना

 यहां  पर  गवर्नर  शासन  की  तारीफ  करने  के  लिए  नहीं  खड़ा  हुआ  हूं  लेकिन  यह  हकीकत  है  कि

 987  में  जब  पंजाब  अपैम्बली  भंग  करके  वहां  की  सरकार  को  भंग  करके  राष्ट्रपति  शासन  लागू

 किया  गया  था  तो  उस  समय  पंज़ाब  में  बिल्कुल  अस|माम्य  परिस्थितियां  ग्यारह  बार  टंरेरिस्ट

 जो  खलेआम  देशद्रोह  की  बात  करते  बसों  सावंजनिक  स्थानों  में  भिण्डरावाले

 के  खालिस्तान  के  समर्थन  में  नारे  लगाये  जाते  टेप  सुनाये  जाते  थे  भोग  सेरेमनीज  के  लक़ेगरे

 की  भावनाओं  को  उभारने  की  कोशिश  जाती  स्थानों-का  किया  जत्ता

 हत्याएँ  होती  थीं  और  न  केवल  एक  धर्म  विशेष  के  बल्कि  किसी  भी  धर्म  के  व्यक्ति  के  चाहे

 वह  सिख  बल्कि  सबसे  ज्यादा  अत्याचार  उन  दिनों  सिखों  के  ऊपर  हुए  सिख  टरेरिस्टों  का

 सबसे  पहला  शिकार  हुए  हैं  क्योंकि  जो  भी  रीजनेबल  सिख  होता  जो  उनकी  बात  में  नहीं  आता
 सबसे  पहले  हत्या  की  जाती  थी  या  उसको  सबसे  पहले  दबाया  जाता  ऐसी

 स्थिति  में  वहां  की  तत्कालीन  सरकार  को  बर्खास्त  किया  गया  और  बर्खास्त  करने  के  बाद  जो  पहला

 सलहसिक  कंदस  उठाया  गया  वह  था  आपरेशन  ब्लेंक  थण्डर  कुछ  राजनंतिक  दलों  के  द्वारा

 इसका  थिरोध  किया  पंजाब  लेकिन  अमूमन  सारे  देश  ने  एकमत  से  उसका  स्वागत  किया
 और  यह  सिंद्ध  हुआ  जिसके  परिणामस्वरुप  आज  गुरूद्वारा  प्रबन्धक  समिति  के  लोगों  ने  भी  कहा  है
 कि  आपरेशन  ब्लंक  थण्डर  के  बंद  वहां  भक्त  और  श्रद्धालू  लोग  ज्यादा  जा  रहे  उनकी  आर्फारिंग
 बढी  इस  स्टंप  के  बाद  ।  मेजर  स्टंप  के  रूप  में  आपरेशन  ब्लंक  थण्डर  को  उठाया  गया  और
 उसके  बाद  आज  यह  कहां  जा  सकता  है  कि  स्थिति  सामान्‍य  बनाने  की  दिशा  में  राष्ट्रपति  शासन  के
 दौरान  बहुत  सारे  कदम  उठाये  विशेष  तौर  पर  एण्ड  आडंर  के  फ्रण्ट  पर  ऐसे  कदम  उठाये
 जिनका  प्रभाव  दीघंकालीसन  रुप  में  पड़ेगा  ।  आज़  हम  यदि  पंजाब  के  अन्दर  विधान  सभा  के  चुनाव
 की  बाल  कह  सकने  की  स्थिति  में  भी  नहीं  हैं  तो  हम  यह  सकने-की  स्थिति  में  तो  हैं  कि  हम
 वहां  पर  पंचामत  के  चुनात्र  करबायेंगे  ।  1987  1988  के  बाद  या  1988  के  पूर्वाद्ध  में  कोई  भो
 व्यक्ति  इस  स्थिति  में  कोई  भी  राजन  तिक  दल  स्थिति  में  था  कि  केन्द्र  सस्कार  से  कहे  कि
 कि  आप  चुनाव  आप  वहां  पर  विधान  सभा  गठित  वहाँ  पर  राजनेंतिक़  प्रक्रिया
 तभी  प्रारम्भ  हो  सकती  है  जब  कानून  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधवर  आयेगा  और  मैं  समझता  हूं  कि
 यदि  गवर्नर  शासन  के  दौरान  कोई  सबसे  अच्छी  बात  हुई  है  तो  वह  यह  हुई  है  कि  लॉ  एण्ड  आडंर
 सिचुएशन  में  रुधआर  आया  सामान्य  लोग  ज्यतवा  बहादुरी  के  साथ-आज  आतंकवादियों

 मुकाबला  करने  के  लिए  आ  रहे  आज  गांवों  के  लोग  इन्फ़ाम्र शन  द्वेते  टरेरिस्ट  के

 आउट  और  उनके  के  विधय  में  और  लोग  खल  कर  के  खिलाफ  बातें  करने
 लगे  हैं  ।  सारी  कम्युनिटी  के  लोग  चाहे  हिन्दू  सिक्ख  हों  या  मुसलम्पनन  सब  मिलकर
 सामना  करने क्री  बात  करते  ऐसे  बहत  सारे  उदाहरण  हमारे  साथी  बलबन्त  सिह  रमूवालिया
 जी  ने  बहस  के  दो  रान्‌  रखे  हैं  ।  जिनसे  हिन्दू और  सिक्‍्ख  दोनों  ने  मिलकर  टैरेरिस्टों  का  मुकाबला  -
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 किया है  ।  सिक्‍कों ने  आगे  बढ़कर  हिन्दू  भाइयों
 को  बचाने  के  लिए  अपने  प्राणों  की  ः  आहूृति दी

 यह  संभव  इसलिएਂ हो  पाया  है  किਂ  लोगों  जो  मशीनरी  वहां  पर  स्थ।पित  हुई  जो  परिस्थितियां
 +  जाज  की  उसके  ऊपर  एक  विश्वास  पैदा  हुआ  एक  यकीन  पैदा  हआ  है  ।

 मैं  इस  मौके  पर  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहंगा  उन्होंने  इस  सदन  में

 घोषणा  की  है  कि  जोधपुर  के  सारे  बंदियों  को  रिहा  किया  जाएगा  ।  437  ऐसे  केसेज  देशद्रोही  आदि
 के  विभिन्‍न  धाराओं  के  अन्दर  पंजाब!के  कई  नेताओं  के  ऊपर  उन  सारे  मामलों  को  वापिस
 लिंया  गंया  ।  ैजाब  में  विदेशियों  के  प्रवेश  पर  जो  रोक  लगी  उसको  समाप्त  कियराः  गया  ।
 डिस्टंरब  एरिया  एक्टਂ  और  स्पेशल  पावर  एक्ट  को  नौ  जिलों  समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  तीन

 शेसे  जिले  बांकी  रह  गए  ये-घारायें  :  इस  समय  हैं  यही  नहीं  सरकार  ने  डिस्ट्रिक्ट  लंबल

 ग्रिव॑स्संस  और  डक्‍्सेलपमेंट  कमे  टीज  ज्ली  फामं  की  है  इन  कमेटीज  के  हैड  के  संसक्  सदस्यों  को

 ज॑नता  के  नेमाइन्दों  राजनीतिक  दलों  के  चने  हुए  नमाइन्दों  को  रखने  की  बात  कही  गई  मैं

 समझता  हैं  कि  इन  के  जरिए*  भी  बहुत  हद  तक  लोगों  में  क.न्स्टीचुशनल
 नरी  के  ऊपरुंजो  हमारी  वहां  पर  पैदा  हुआ  है|  जो  ब्यूरोक्र  सी  उसके  ऊपर  लोगों  का

 पैदा  होगा'और  मिल-जुल  कर  लोग  डव्चेलर्पपग  प्रोप्तेस  में  शामिल  हो  सकेंगे  ।  इन  दो  साल  के  अन्दर

 शराषण्फति  गासन  के  दौरान  जो  कदम  वहां  पर  उठाए  गए  मैं  समझता  हें  कि  विपक्ष  के  मित्र  भी

 इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे  कि  पंजःब  की  आर्थिक  स्थिति  में  भी  सुधार  आया  है  ।  आ्थिक  फ्रन्ट  पर

 1081  में  दो  से  दस  प्रतिशत  तक  घट  कर  1982  से  1987  तक  तीन  प्रतिशत  तक  हुई
 बह  इन  वर्षों  के  दौरान  वढ़  कर  आठ  परसेंट  तक  पहुंच  गई  है  ।  चारों  फ्रन्‍्ट्स  पर  आर्थिक  क्षेत्र  में

 तरमाी  की  है  पंजाव  ने  इस  तरक्की  का  टंम्पो  बनाकर  रखना  है  तो  हमें  दृढ़ता  के  साथ  टंरेरिस्टों

 को  टैक्ल  करना  पड़गा  |  टैरेरिस्टों  के साथ  उनका  मुकाबला  करना  पड़ेगा  ।  जो  मदद  उनको  बाहर

 से  मिल  रहीं  उनका  राजनतिक  तौर  पर  कोई  रास्ता  निकालना  पड़ेगा  +  मुझे  इंस  बात  खशी

 है  कि  पाकिस्तान  में  बेनजी  र  भटटो  साहिब  की  सरकार  बनने  के  बाद  साफ  तौर  पर  कहा  गया  है

 वहां  टरेरिस्टों  को  किसी  भीः  प्रकार  की  मदद  पाकिस्तान  सरकार  नहीं  देगी  ।  लेकिन  पाकिस्तान

 कें  विषय॑  में  सब  लोग  जानते  हैं  अच्छी  तरह  से  कि  जो  कुछ  बेनजीर  भटटो  साहिबा  कह  रही
 वही  सब  कुछ  नहीं  है  |  वहां  पर  कुछ  और  भी  प्रभावशाली  लोग  हैं  और  हमरा  बोईर  इस  प्रकार

 का  बना  हुआ  पाकिस्तान  में  जिस  खतरे  रुप  मेंःहथियार  मिलते  व ेसक  हथियार  हमारे  देश  में
 आने  बन्द  हो  गए  हैं  या  बन्द  हो  यह  क  म  कोई  भी  सरकार  नहीं  कर  सकती  है  ।  बोइंर  की

 :  सिथिति  कों  देखते  हुए  यह  ब।त  ऐसी  हो  गई  है  कि  हमेश।-हमेशा  हथियु/रों  के  आने  पर  रोक  नहीं

 लग  सकती  है  ।  पंजाब  में  जव  तक  एक  भी  उमश्रवादी  मौजूद  वह  हथियार  लेकर  कहीं  पर  भी

 खड़ा हो  सकता  मगंही  कारण  है  कि  लॉ  एण्ड  आइंर  की  सिचुएगन  में  सुधार  हुआ  मगर

 गेटली  ह॒त्याओं  के  मामले  में  ह॒त्यायें  बढ़ीं  उनमें  जिस  प्रकार  से  घटोत्तरी  उस

 भ्रकार  से  घटोतरी  नहीं  हों  पाई  है  ।

 हम  सब  लोग
 -  बात  को  मानते  हैं  और  स्वीकार  करते  हैं  कि  पंजाब  जँसे

 :  भेरे  नित्र'चौध टी  साहब॑  ने  केवल  पुलिस  के  जरिए  से  हल  नहीं  सकती  है  और  दीर्घफाल
 ४'लक  पुलिस  को व्यापक *  अधिकार देक  र  नहींਂ  जा  सकता  इतने  व्यापक  अधिकार
 »  देकरे  पुलिस  को  मैंटली  करप्टः  कर  सकते  हैं  ।  फुलिस  कहीं  पर  ज्यादती  कर  है  4  इससे
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 पंजाब  में  लागू  राष्ट्रपति  शासन  जारी  रखे  जाने  “  संकल्प  8  1989
 में  लागू  राष्ट्रपति  शासन  जार  रा  गिर  ०  ऊउ  उ  ऑ  ऑ  ऑ  उऑ  ऑ

 धिकार  मिले  और  यदि  वे
 संभावनायें  बढ़ती  रहेंगी  ।

 पहला  है

 अधिकार  दीघंकाल  ,  तक  कायम  रहेंगे  तो  पुलिः

 4.00  भ०  प्‌०

 हमें  अन्ततोगत्व  बहां  का  राजनैतिक  सौल्यणन  निकालना  पड़ेगा  और  यही  करण  है  कि  यह
 नीतिक  साल्यशन  निकालने  की  दिशा  में  पहला  कदम  है  ताकि  सामान्‍य  व्यक्ति  में  फिर  से  विश्वास

 पैदा  हो  वह  विश्वास  पैदा  हो  जो  राजीवलोंगोवाल  समझौते  हुआ  था  ।  राजीवलोंगोवाल

 समझौते  को  बहत  सारे  लोगों  ने  अपने-अपने  ढंग  से  इन्टरप्रेट  किया  है  और  बहुत  सारे  लोगो  ने

 उस  एकोडं  को  लागू  करवाने  की  दिशा  में  नाना  प्रकार  के  रोड़े  अटकाए  पंजाव  के  अन्दर  भी

 बहुत  सारे  ऐसे  लोग  हैं  और  खुद  अकाली  दल  में  ऐसे  लोग  मौजूद  जिन्होंने  राजीव  लौंगोवाल
 समझौते  को  विफल  करने  के  लिए  हर  प्रकार  के  प्रयत्न  किये  लेकिन  यह  श्रेय

 लौंगोव/ल  समझौते  को  ही  जाता  है  कि  उस  समझौते  के  बाद  पंजाब  में  राजनीतिक  प्रक्रिया  शुरू
 आज  पंज:ब  में  अगर  राजीतिक  प्रक्रिया  शुरू  करनी  तो  उस  के  लिए  बहुत  जरूरी  है

 समझौते  के  ब्नोडर  फंमवर्क  के  अन्तगंत  हमें  काम  करना  होगा  ।  गवनंमेंट  ने
 णा  की  है  कि  हम  पंजाब  के  अन्दर  पंचायतों  के  चुनाव  करवायेंगे  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  यह  पहला

 कदम  हो  सकता  है  और  सभी  राजनीतिक  दलों  के  हर  व्यक्ति  को  पंजाब  के  अन्दर  पंचायत  चुनाव
 कराने  का  स्वागत  करना  चाहिए  और  अगर  हम  अपने  राजनीतिक  विदेषों  को  भूल  कर  पंजाब  में
 वे  चुनाव  सामान्य  तौर  पर  होने  यदि  पंजाब  के  अन्दर  पंचायतों  के  चुनाव  सामान्य  तौर  पर  होते
 हैं  और  सफलता  के  साथ  होते  तो  यकीनन  बहुत  जल्दी  पंजाब  के  अन्दर  सरकार  इस  स्थिति  में
 होगी  कि  वह  विधान  सभा  के  चन;व  भी  करवा  दे  ।  हम  अपने  राजनीतिक  मतभेदों  के  कारण  और
 राजनीतिक  स्वार्थों  से  एक  दूसरे  को  कुछ  भी  कहें  लेकिन  वया  वास्तव  में  सरकार  ऐसी  स्थिति  में

 क्या  पंजाब  के  अन्दर  ऐसी  परिस्थिति  क्या  ऐसे  हालात  वहाँ  पैदा  हो  गये  हैं  कि  सरकार
 पंजाब  में  विधान  सभा  के  चुनाव  करवा  सके  ।  यदि  सरकार  पंजाब  में  विधान  सभा  के  चनाव
 करवाने  की  स्थिति  में  नहीं  परिस्थितियां  उसको  मजबूर  कर  रही  हैं  ।  वहां  पर  चुनाव  न  करवाने

 हैं  कि  वहाँ  पर  राਂ  द्रगतति  शासन  को  आगे  बढ़ाने  के  अलावा  सरकार  के
 और  इसीलिये  सरकार  पंजाब  में  राष्ट्रति  शासन  की  ओर  आगे  छ

 संकल्प  लाई  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संकल्प
 इस  प्रस्त/व  का  हमव्गे  अपने  अपने  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  विश्लेषण  नहीं  करना  चाहिए  बल्कि
 पंजाब  की  बास्तविक  परिस्थितियों  को  देखते  ह  हर  इसका  विश्लेषण  चाहिए  ।  अगर  हम
 उस  तरीके  से  विश्लेषण  करंगे  तो  हर  पार्टी  का  हर  व्याक  इसका  स्वागत  करेगा  लेकिस  अगर
 हम  राजनीतिक  स्वार्थो  के  आधार  पर  इसका  बिश्लेषण  ने

 न

 इससे  पंजाब  में  वातावरण  को  सुधारने  में  कोई  मदद  मिलेग  इस  सदन  ५  जो
 भी  आरोप  प्रभाव  पंजाब  में  खराब  इसलिए  इस  बात  के  लिए  हमें  विशेष
 रूप  से  सावधान  रहना  अभी  चौधरी  साहब  ने  कहा

 कि
 कांग्रेस  एक  नहीं  मैं  कहता

 हूं  कि  कांग्रेस  एक  उसका  राजनीतिक  संकल्प  एक  है  इस  मामले  में  कि  पंज(ब  का  राजनीतिक
 हल  निकलना  चाहिए  ओर  पंजाब  स्थिति  सामान्य
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 निकालने  के  लिये  स्थिति  सामान्य  होनी  चाहिए  और  पंजाब  के  लोगों  को  फिर  से  विधान  मण्डल
 गठित  करने

 का
 अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  लेकित  उसके  लिये  दूसरे  जो  राजनीतिक

 दल
 उन

 को  भी  उसी  तरह  से  आगे  आना  चाहिए  ।  बहुत  सारे  राजनीतिक  दलों  ने  पंजाब  में  बहुत  सक्रिफाइस
 की  हैं  जंसे  सी०  पी०  आई०  लोग  सी०  पी०  एम०  के  लोग  हैं  और  माननीय  प्रधान  मन्त्री
 जी  ने  भी  उसकी  तारीफ  की  है  लेकिन  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  जैसे  सी०  पी०  आई०  और  सी०  पी०

 एम०  के  लोग  ईमानदारी  के  साथ  वहाँ  पर  राजनीतिक  प्रक्रिया  बनाने  में  मदद  कर  रहे  हैं  और
 टेरररिस्टों  का  मुकावला  कर  रहे  उसी  तरह  से  दूसरे  लोग  भी  कर  रहे  सांरे  लोगों  के
 लिए  पी  और  के  लोगों  को  बोलने  का  कोई  अधिकार  नहीं  हो  सकता  कि
 बे  उन  सारे  लोगों  के  डीडस  और  मिसडीडस  को  कवर  करने  की  कोशिश  करें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  यह  जो  राष्ट्रपति  शासन  को  बढ़ाने  के  लिये  जो  संकल्प  लाया  गया
 उसका  स्वागत  करता  हूँ  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  विषय  पर  कल  चर्चा  जारी  रखेंगे  ।

 4.04  स०  प०

 नियम  .१६३  के  अधीन  चर्चा

 जवाहर  रोजगार  गोजना  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  का  वक्‍्तत्प

 उपाध्यक्ष  महोदप  :  सभा  अब  नियम  193  के
 अन्तगंत  जवाहर  रोजगार  योजना  के  सम्बन्ध

 में  चर्चा  करेगी  ।
 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  ।

 श्री  शोभानाद्रीश्वर  राव  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रधानमंत्री
 द्वारा  28  1989  को  इस  सभा  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  दिये  गये  वक्तव्य

 कै  संबंध  में  चर्चा  की  अनुमति  दी  जाए  ।  जँसा  कि  माननीय  प्रधानमन्नी  जी  ने  25  1989
 क्रो  इस  सभा  में  बताया  जिस  तरीके  से  जवाहर  रोजगार  योजना  बनाई  गई  सर्वप्रथम  तो  मैं

 इस  पर  अपना  विरोध  तथा  कड़ी  आपत्ति  प्रकट  करता  हें  ।  उन्होंने  यह  घोषणा  की  कि  सभी
 वर्तमान  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  जवाहर  रोजगार  हे  जना  में  विलण  कर  दिय

 अर्थात्‌
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमि  हीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रमों  का जवाहर
 रोंजगार  योजना  में  विलय  किया  जा  रहा  है  ।  मात्र  दो  माह  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  श्री  एस.बी
 चव्हाण  ने  1989-90  का  केन्द्रीय  बजट  पेश  करते  समय  कहा  था  कि  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय

 रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  को  मिलाकर  एक
 कार्यक्रम  बनाने  का

 है
 और  यह  कार्यक्रम

 रे
 देश  में  चलेगा  तथा  इसलिए  75  प्रतिशत  धनराशि

 की  व्यवस्था  केन्द्रीय
 सरकार  और  25  प्रतिशत  सरकार  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा था

 कि  सरकार  का  विचार  जवाहर  रोजगार  योजना  शुरू  करने  का  भी  है  जिसके  तहत  ऐसे  चुने  हुए
 120  जिलों  की  अतिरिक्त  धनराशि  उपलब्ध  करायीं  जायेगी  जो  पिछड़े  हुए  हैं  तथा  वहाँ  रोजगार
 की  बहुत  कमी  है  ।



 उवैयम  193  के  अधीन  चर्चा  है  1989

 4.06  म०  प०

 शरद  दिधे  पीठासोन

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  इस  नयी  योजना  के  लिए  1989-90  में  करीब  500  करोड़  रुपये  का

 फऋ्रावधान  किया  जाएगा  ।  किन्तु  दो  म'ह  की  इस  अबधि  के  दौरान  बहुत  से  परिवतंन  आये  हैं  ।  मैं

 नहीं  जानता  कि  इसका  क्‍या  कारण  मन्त्री  मह्  को  इसके  कारण  बताने  चाहिए  कि  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम-जिनका  विलय  करके

 एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  था  और  जिन्हें  कि  वित्त  मन्त्री  के  बजट  प्रस्तावों  के  जारी  रखा

 जाना  उन्हें  समाप्त  करके  उनका  जबाहर  रोजगार  योजना  में  विलय  क्‍यों  किया  गया  ।

 और  योजनाओं  विशेषकर  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 काफी  काम  किया  गया  था  जो  कि  उपेक्षित  हैं  और  सड़कें  नहीं  कई  लाख  गाँव  ऐसे  हैं  जहां
 र  सड़क  नहीं  अभी  हजारों  समस्य!ग्रस्त  गांव  ऐसे  हैं  जहाँ  जल  उपलब्ध  नहीं  अभी

 भी  लाखों  गांव  ऐसे  हैं  जहां  बिजली  की  सुविधा  नहीं  इन  परिस्थितियों  में  पी

 और  योजनाओं  का  विलय  कर  दिया  गया  है  ।  इन  कार्यक्रमों  में  कुछ  कमियाँ

 हो  सकती  हैं  ।  माननीय  प्रधान  मन्त्री  के  स्वयें  28  अप्रैल  को  दिये  अपने  भाषण  में  स्वीकार  किया

 है  कि  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिये  दी  गई  धनराशि  का  काफी  बड़ा  हिस्सा  ठेकेदारों  और  दलालों  की
 जेब  में  गया  इनकी  कुछ  अन्य  कमियां  भी  इन  इन  योजनाओं  के  कारण
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  सुधार  हुआ  ग्रामीण  पंचायत  स्त  से  लेकर  मण्डल  प्रजा  परिषद
 अथवा  जिला  प्रजा  परिद  तक  सभी  स्थानीण  निकायों  ने  ब्ि-:.त्न  गांवों  की  ग्रामीण  जनता  की
 समस्याओं  के  समाधान  तथा  गांवों  की  सड़कों  में  सुधार  के  लिये  कुछ  प्रस्ताव  बनाए  कड़ी
 मेहनत  से  कई  परिय

 का  सरपंच  हो  या  मण्डल  प्रजा  परिषद  या  जिला  प्रजा  परिषद  का  अध्यक्ष  हो  अथव
 जनाएं  तैयार  की  गयी  जनता  के  निव  चित  चाहे  वह  पंचायत

 1
 सभी  ने  मिलकर  कुछ  प्रस्ताव  रखे  हैं  और  उन्हें  राज्य  के  मुख्यालय  तथा  देश
 भेजा  है  ।  इन  बहुत  सी  परियोजनाओं  का  क्‍या  होगा  ?  इतनी  कड़ी  मेहनत भर
 न्‍रियोजनाओं  का  कया  होगा  ?  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  कहूँगा  कि  जवाब  देते  समय  वह  उस

 भी  स्पष्टीकरण

 हाल  ही  में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  केन्द्र  सरकार  का  पंचायती  राज  संस्था  के

 क यंकरण  को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  लिये  कुछ  संवेधानिक  संशोधन  करने  का  विचार

 किस्सु  संसद  सदस्यों  के  समक्ष  कोई  ठोस  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  है  ।  इस  पर  अभी  तक  चर्चा

 नदीं  की  गई  है  और  कोई  ठोप्त  कार्यवाही  नहीं  की  गई  इन  परिस्थितियों  में  केन्द्र  सरकार  ने
 राज्य  सरकारों  को  धन  न  देकर  सीखे  ग्रामीग  विकास  एजेंसियों  की  कैसे  आबंटित  कर  दिया  है
 आप  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  और  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  मैं  यह  पूछता  हूँ  ।  उदाहरण  के  आन्ध्र  प्रदेश
 राज्य  के  लिये  आपने  अपने  पत्र  दितांक  1989  के  द्वारा  44  करोड़  रुपए  भेजे
 प्रत्येक  जिले  के  जिलाधीश  को  कुल  44,05,  58,000  रुपए  सीधे  भेजे  गये  थे  ।  आप  ऐसा  कंसे  कर
 सकते  हैं  ?  वास्तव  यह  कुल  घनराशि  आन्श्न  प्रदेश  राज्य  से  सम्बन्धित  जिलों  के  लिये  है  और
 वे  इन  धन  राशियों  को  प्राप्त  करते  हैं  ।  प्रत्येक  जिलाधीश  को  धन राशि  सीधे  दी  गई  थी  ।
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 मैं  यह  पूछता हूँ  कि  भारत  सरकार  ने  यह  किस  प्रकार  किया  क्‍या  इससे  पूर्व  ऐसा
 कोई  उदाहरण  है

 य  सरकार  की  उपेक्षा  करके  जिलाधीशों  को  सीधे  भेजी
 हो  ?  तब  करोड़ों  लोगों  द्वारा  लोकतांत्रिक  तरीके  से  चुनी  गई  राज्य  सरकार  की  क्‍या  स्थित्ति
 होगी  ?  इस  सम्बन्ध  में  संवंधानिक  व्यवस्था  क्‍या  है  ?  क्‍या  संवंधानिक  व्यवस्था  में  इन  धनराशियों
 को  सीधे  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  भेजने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  अनुमति  दी  गई

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  कहता  हूँ  जहां  पर  केन्द्रीय  सरका
 ने  उपेक्षा  की  हो  और  एकतरफा  तौर  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से  तानाशाही  तरीके  से  कायंवाही  की  हो
 और  बड़े  भाई  की  भूमिका  निभाई  हो  ।  मैं  केवल  इतना  पूछता  हूँ  कि  क्या  इससे  केन्द्र  और  राज्यों
 के  बीच  सौहादंपूर्ण  सम्बन्ध  पित  करने  में  किसी  प्रकार  की  कोई  सहायता  मिलेगी  ?  बहरहाल
 संविधान  ने  केन्द्र  को  कुछ  अधिकार  दिये  हैं  और  यह  भी  चाहता  है  कि  देश  राज्यों  के  एक  संघ  के
 रूप  में  फलेफफले  और  विकास  करे  ।  इन  परिस्थितियों  में  आप  इस  तरह*«*कंसे  कर  सकते  हैं  ?
 संविधान  के  अन्तर्गंत  जब  तक  कि  उसमें  संशोधन  नहीं  हो  जाता  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  स्थानीय
 स्व-शससन  और  स्थानीय  निकायों  का  प्रशासन  चलाएगी/संविधान  में  संशोधन  लाये  संसद
 द्वारा  इसे  पास  किये  बिना  तथा  आधे  से  अधिक  राज्यों  द्वारा  अनुसम्थन  प्र।प्त  किये  बिना  राष्ट्रपति
 से  मंजरी  प्राप्त  किये  बिना  ऐसा  किया  जा  रहा  सरकार  ने  ऐसा  कंसे  किया  है  ?

 रा  निवेदन  यह  है  कि  क्‍या  इससे  राष्ट्रीय  एकता  में  मिलेगी  ?  क्‍या  आप  इसरे
 राज्यों  और  संघ  के  बीच  दरार  पदा  नहीं  कर  रहे  यह  एक  सकारात्मक  और  स्वस्थ  संकेत
 नहीं  मेरा  सरकार  से  यह  सुझाव  है  कि  वे  कृपया  अपने  इस  कदम  को  वापस  ले  बात  को

 और  मामले  को  इतना  लम्बा  न  इससे  लोगों  के  विशेषकर  ग्रामीण  लोगों
 का  विकास  करने  में  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  जब  तक  केन्द्र  और  राज्य  इकठठ  काम  नहीं  करते
 और  उनके  विषय  और  कल्याण  के  लिये  मिलकर  काय॑  करने  का  प्रयास  नहीं  ऐसा  राज्य

 सकता  ।  इससे  पहले  कि  राज्य  के  मुख्य  मन्त्रियों  की
 बैठक  जाये  और  वह  बंठक  सम्पन्न  आपने  उन  धनराशि  को  सीघ  ही  भेज  दिया
 सरकार की  उपेक्षा  करके  नहीं  किया  ज

 मैं  उदृत  करता  हूँ  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  ग्राम  पंचायतों  को  संसाधनों  का  वितरण
 इस  पत्र  को  जारी  होने  की  तारीख  से  एक  महीने  की  अवधि  के  अन्दर  किया  जाना  चाहिए  ।”  क्‍या
 यह  आपकी  ज्यादतो  नहीं  है  ?  क्‍या  आपने  संबंधानिक  उपबन्धों  और  सीमाओं  का  स्पष्ट  रूप  से
 उल्लंघन  नहीं  किया  है  जिनके  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  को  कायंकरना  हंंता  है  ?

 मेरा  सरकार  से  सुझाव  है  कि  कृपया  इन  प्रश्नों  पर  विचार  करे

 मामला  न  बनाएं  कभी  न  करने  से  देरी  भली  ।  आप  क्ृप
 अपने  कदम  वापस  इस  धनराशि  को  राज्य  सरकार

 योजना  की  तरह  जोकि  पहले  कार्यान्वित  की  गई  थी  ऑ

 अब  मैं  योजना  हिस्से  की  ओर  आ  यह  पुस्तिका  दी  गई  थी  और  मेरे  विचार
 में  आपको भी  वह  मिली  इस  पुस्तिका में  दी  गई  सूचना  ठीक  प्रतीत नहीं  होती  । और
 यही  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहना  घाहता  हूं  ।  इस  पुश्तिका  के  अन्तिम  पृष्ठ  पर  माननीय  सदस्यों को  यह
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 सूचित  किया  के  अ  एक
 निर्धन  परिवार  को  प्रति  क्षमादिवस  20  रुपए  मिलेंगे और

 ऐसे  परिवारों  के  लिये  140  दिन  उपलब्ध  कराए  जायेंगे  ।  यह  बिलकुल  बेतुका  लगता  यह

 बिल्कुल  सच  नहीं  28  अप्रैल  को  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  इस  सभा  में  वक्‍तठ  देते  हुए  कहा
 था  कि  उहं  श्य  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  इन  440  लाख  परिवारों  को  जोकि  गरीबी

 की  रेखा  के  नीचे  काम  दिलाना  लेकिन  इस  पुस्तिका  में  क्या  सूचना  दी  गई  है  ;  मैं  यहाँ

 यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  कि  440  लाख  परिवारों  में  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  उनमें

 से  केवल  20  प्रतिशत  ऐसे  परिवार  इस  योजना  का  फायदा  उठा  पायेंगे  ।  यह  और  कुछ  नहीं  बल्कि

 एक  कल्पना  है  कि  गणना  के  440  लाख  परिवारों  की  सहायता  की  जाएगी  ।  प्रधान  मन्‍्त्री
 कहते  हैं  440  लाख  परिवारों  को  और  इस  दस्तावेज  में  कहा  गया  है  उनमें  से  20  प्रतिशत  को

 भौर  अन्ततः  जब  इस्रे  व्यवहार  में  लाया  हम  नहीं  जानते  कि  क्‍या  यह  इन  परिवारों  के
 4  प्रतिशत  अथवा  2  प्रतिशत  तक  को  ही  सहायता  पहुँचेगी  ।  मेरा  निवेदन  केवल  यह  है  कि  इस
 बारे  में  जो गणना  की  गई  है  वह  गलत  उदाहरण  के  यदि  हम  वाराणसी  के  जिले  के
 लें  तो  जौ  कुल  धनराशि  दी  गई  है  उसमें  से  औसतन  ग्राम  पंचायत  के  लिये  यह  घनराशि  लगभग
 56,  142  रुपए  इस  धनराशि  सामग्री  का  भाग  है  तथां  मजदूरी  भाग  इससे  पूर्व
 जब  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  योजनाएं

 स्थिति  यह  है  कि  50  प्रतिशत  से  अधिक  सामग्री  भाग  के  लिए  और  50  प्रतिशत
 से  क्रम  मजदूरी  आज  के  लिए  अर्थात  श्रम  भाग  के  लिये  यदि  हम  हिसाब  तो  उसमें

 मजदूरी  के  लिये  50  प्रतिशत  इस  मामले  विशेष  में  99  ऐसे  ग्रामीण  निर्धन  परिवार  हैं
 जोकि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  ।  यदि  आप  हिसाब  उसमें  28,07  रुपए  मजद्री  भाग

 लिये  उन्हें  283  रुपये  प्रति  वर्ष  मिलेंगे  और  वह  भी  पांच  लोगों  के  परिवार  उन्हें
 केवल  283  रुपये  प्रति  वर्ष  मिलेंगे  ।  उस  परिवार  को  रोजगार  दिलाने  अथवा  उस  परिवार  की
 गरीबी  दूर  करने  में  इससे  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ?  माननीय  मन्त्री  कृपया  इसे  स्पष्ट  यदि
 हम  इसका  प्रति  दिन  का  हिसाव  लगाए  तो  यह  प्रति  परिवार  70  पैसे  प्रति  दिन  बंठता
 अर्थात  16  पंसे  प्रति  व्यक्ति  प्रति  दिन  |  यह  स्थिति  मेरे  विचार  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग  रीबी
 को  दूर  करने  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अल्प  रोजगार  अथवा  बेरोजगार  लोगों  को  रोजगार  प्रदान
 करने  में  जवाहर  रोजगार  योजना  से  कोई  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ने  का  रहा  है  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  को  सुझाव  देता  हूं  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण
 भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यकम  जंसी  योजनाओं  को  जवाहर  रोजगार  योजना  से  अलग  रखकर <$ जारी  रखे  |  जसा  के  मन  पहल  बताया  था  राष्ट्राय  ग्रामाण  रोजगार  काय  क्रम  और  ग्रामीण  भमिहीन
 रोजगार  गारन्टी  कायक्रम  ज॑ंसी  योजनाओं  में  काफी  कार्य  किया  गया  है  ।  यदि  हम  इन  योजनाओं
 को  तत्काल  समाप्त  कर  द  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकास  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  आप  इस

 जवाहर  रोजगार  को  अलग  से  शुरू  हम  इसका  स्वागत  करेंगे  ।  हमें  कोई  आपत्ति
 नहीं  है  ॥  हम  किसी  भी  योजना  को  शहू  करने  में  सरकार  के  साथ  हैं

 ग्रामीण  लोगों  की
 सहायता कर  सकती  है  अथवा  जो  गरीबी  को  दूर  करने  में  सहायता  कर  रुकती  हैं  अथवा जो
 बेरोजगार  लोगों  को  ्वसर  प्रदान  करने  ग्रता  कर  सती

 हम  इस  प्रकार

 की  योजना  चाहते  अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  इसे  एक  अलग योजना के  रूप  में  शुरू
 करना  चाहिए  और  इस  प्रकार की  योजना  को  कार्यान्वित करने  सेवा  क्षेत्र  क ेलिये  काफ़ी  अवसर
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 विशेषकर  हाल  क ेवर्षों  सेवा  क्षेत्र  के  अन्तगंत  रोजगार  के  अवसरों में  तेज  गति  से  वृद्धि

 हुई है  ।  ऐसे  बहुत से  अवसर
 हैं  जिनके  माध्यम

 से  न  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बल्कि  शहरी  क्षेत्रों

 में  भी  आप  शिक्षित  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  कर  सव  ऐसे  लाखों  स्नातक  लोग  हैं  जोकि  नौकरी
 न  मिलन ेके  कारण  दुःखी  हैं  ।  रोजगार  कार्यालयों  के  चाल  रजिस्टरों  में  हजारों  इन्‍्जी  नियर  ऐसे
 हैं  जो  बेरोजगार  टाटा  और  बिड़ला  ज॑से  बड़े  एकाधि  पतिय्रों  और  कई  अन्य  उद्योगपतियों  की
 प्रतियोगिता  से  छोटे  और  कुटीर  उद्योगों  को  पर्याप्त  संरक्षण  प्रदान  करके  और  उपयुक्त  योजन
 द्वारा  आप  वेरोजगार  लोगों  की  सहायता  कर  सकते  आपको  इस  तरह

 चाहिए  ।  एक  और  बात  यह  हालांकि  छोटे  और
 लेकिन  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता  हैਂ

 टीर  उद्योगों  के  लिये  कुछ  ु
 )  '  मैं  समय  कम  होने  के  कारण  इसके

 ५ #+

 बिस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  ऐसी  बहुत  सी  योजनाए  हैं  जिनमें  निधन  लोगों  को

 स्व-रोजगार  प्रदान  किया  जा  सकता  आप  ऊँपया  इस  पर  विचार  उदाहरण  के
 ग्रामीण  लोगों  के  लिए  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  सहायता के  क्षेत्र  अभी  भी  न  केवल  डाक्टरों
 के  लिए  बल्कि  सहवर्ती  कमंचारियों  के  लिए  भी  लाखों  लोगों  के  लिए  काफी  अवसर  हैं  ।  यदि
 र्ष्ट्ट  ई  एक  साथ  लें  तो  इसमें  काफी  अवसर  हैं  ।  वन  सामग्री  के  बारे  साल  और  कई  अन्य  पेड़ों
 के  बीजों  का  काफी  नुकसान  होता  यदि  आप  इन  लोगों  को  रोजगार  दें  तो  इन  बनों  ओर
 उचित  ध्यान  दिया  जा  सकता  मैंने  केवल  ये  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  क्‍योंकि  मेरे  प्रास  समय  कम

 मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  हूँ  ।  मेरा  निवेदन  केवल  इतना  है  कि  जहाँ  तक  पंचायती
 संस्थाओं  को  सुचारू  बनाने  में  आपके  प्रमाणों  का  संबंध  वे  आन्ध्र  प्रदेश  में  तेलगु  देशम

 के  केरल  पश्चिम  बंगाल  में  बामपंथी  और  तमिलनाडु  ज॑ंसे  विषक्षी  शासन  वाले  राज्यों
 में  बहुत  ही  प्रभावकारी  ढंग  से  और  बहुत  ही  कुशलता  पूर्वक  कार्य  कर  रही  इन  राज्यों  + ट्ट
 पाँच  वर्षो  के  अन्तराल  के  बंद  नियमित  रूप  से  चुनाव  होते  रहे  केवल  ऐसे  कुछ  राज्य
 जहाँ  पर  कांग्रेस  (६०)  का  शासन  और  वहाँ  चुनाव  नहीं  हुए  हैं  ।  मैं  भारत  सरकार  के  नोटिस

 में  लाना  चाहता  हूँ  कि  आन्श्र  प्रदेश  में  पहले  330  खण्ड  थे  और  अब  :
 उन्हें  1091  व्यवहारिक

 की  मैं  आपके  नोटिस  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  दोय  वर्तमान  संविधान  में  नहीं  है  ।

 चनाव  कराने  में  केवल  इच्छा  शक्ति  की  कमी  है  जिसमें  यह  देखा  जा  सके  कि  वे  संस्थाएਂ  प्रभावकारी

 ढंग  से  कार्य

 मण्डलों  में  उप-विभाजित  कर  दिया  गया  है  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  चीजें

 आन्ध्र  प्रदेश  को  ही  लें  ।  ब्रह्मं  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15  प्रतिशत  आरक्षण

 सूचित  जनजातियों  के  लिए  6  पिछड़े  वर्गों  के लिए  20  प्रतिशत  और  मण्डल  परिषदों  या

 जिला  परिषदों  के  चेयरमंन  के  चुनाव  के  मामले  में  महिलाओं  के  लिए  9  प्रतिशत  आरक्षण  है  ।  हम

 यह  पहले  से  ही  कर  रहे  किसी  संबंधानिक  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यही  बात  मैं

 कहना  चाहता
 हूं  ।  ग्राम  पंचा  यतों  के  मामले  में  प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  के  के  रुप  में

 से-कम  दो  और  अधिक  से  अधिदः  चार  महिलए  निर्वाचित  की  जाती  मैं  यह  चाहता  हूँ
 कि  पहले  आप  अपना  घर  अप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कांग्रेस  द्वारा  शासित  राज्यों

 में  चुनाव  कराए  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्यों  के  ढांचे  को  न  बिगाड़  ।
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 शक्शाद्रीश्वरं  ह

 पृष्ठ  पर  उन्होंने  बेरोजगारी  को  कम  करने  के  लिए  व्यायक्र  योजनाएं  दर्शाई  आपने  यह  बात

 स्वीकार  है  कि  बिना  सिंचाई  की  एक  हेक्टेथर  भूमि  से
 70  कार  दिनों  की  तुलना  में  एक़  हेक्टेयर

 सिचित  भूमि  से  120  कार्य  दिवस  प्र  नै  सिंचाई  क्षेत्र  में  कई  लम्बित  योजनाओं

 को  मंजूर  करन  के  संबंध  में  क्या  कर  रही  है  ?  विशेत्र  कर  विपक्ष  द्वारा  शासित  राज्यों  में  आपने

 ऐसी  कितनी  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  है  ?  आपने  उन  प्रस्तवों  को  मंजूरी  नहीं  दी  किस्तु
 आपने  कांग्रेस  द्वारा  शासित  कई  राज्यों  में  नमंदा  सरदार  सरोवर  आदि  जैसी  कई

 परियोजन  आओं  को  मंजूरी  दे  दी  हालांकि  वे  उन  सभी  शर्तों  को  पूरा  नहीं  जिनकी  मांग

 गैर-कांग्रेस  शासित  राज्यों  से  की  गई  है  ।  पुनर्वास  आदि  के  संबंध  में  उनके  द्वारा  कोई  ठोस

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पढ़ले  ही  आपने  उन  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  जबकि  हमारे  राज्य
 में  तेलगु  देशम  सरकार  तथा  उसकी  पूव॑वर्ती  कांग्रेसी  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  कई  योजनाओं

 को  आज  तक  मंजूरी  नहीं  दी  गई  |  इसी  कारण  से  विजाग  इस्पात  संयंत्र  आरम्भ  नहीं  हो  पाया

 गेलेरू  जलाशय  परियोजना  को  भी  मंजूरी  नहीं  मिल  पाई  पिछले  दिनों  मंत्री  महोदय  ने  बताया

 था  कि  यह  नामंजूर  कर  दी  गई

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  मैं  जानता  हूं  कि
 नीय  मंत्री  श्री  भजनलाल  की  कृषि  में  बहुत  दिलचरपी  उन्हें  कृषि  की  सम्पूर्ण  जानकारी  है  ।  राष्ट्रीय

 क्रषि  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  1985  तक  प्रत्येक  जिले  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  होता क्र

 किन्तु  अभी  देश  में  ऐसे  केवल  90  केन्द्र  देश  के  शेष  जिलों  में  कम  से  कम  एक  कृषि  विज्ञान

 आरम्भ  करने  के  बारे  में  आपका  क्‍या  ठोस  प्रस्ताव  है  ?  क्‍या  आषके  समक्ष  कोई  ठोस  सुझाव  है  ?

 चीन  में  प्रति  हेक्टेयर  3703  किलोग्राम  खाद्यान्न  का  उत्पादन  होता  जबकि  हमारे  देश  में

 किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  का  ही  उत्पादन  होता  है  ।  उमका  उत्पादन  हमारे  से  तीन  गुणा
 चीन  की  ही  भान्ति  हमारी  सरकार  क्या  कंदभ  उठा  रही  है  ?  चीन  की  जनसंख्या  हमारे  से  बहुत
 अधिक  है  और  सिंचाई  सुविधाएं  हमसे  कम  हैं  ।  आप॑  कुर्छ  राज्य  सरकारों  को  न  केवल  मदद  देने  से

 इन्कार  कर  रहे  हैं  बल्कि  उनके  मार्ग  में  बाधक  भी  बन  रहे  हैं  ।  जब  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  किसामों

 के  दिए  गए  फसल  ऋणों  पर  ब्याज  में  छूट  देनी  चाही  तो  न/बा्ड  ने  यह  कहा  किਂ  वह  किसानों  को

 दिए  गए  ऋण  पर  ब्याज  में  छूट  नहीं  दे  यह  खराब  वित्तीय  प्रबन्ध  है  और  यह  नहीं  होना

 चाहिए  ।  जल्दी  से  पुनः  वित्त  नहीं  दे  रहा  है  जिसके  कारण  आन्प्रप्रदेश  में  किसान  नुकसा

 उठा  रहे  हैं  ।  आप  ऐसा  क्‍यों  करते  हूं  ?  हमारी  राज्य  सरकार  करोड़ों  रुपए  का  बोझ  वहन  करेगी  ।

 केन्द्रीय  सरकार  इसे  गलत  दृष्टिक्रोग  से  क्‍यों  देखती  है  ?  जब  राज्य  सरकार  किसानों  की  मदद

 की  जाएगी  तो  क्‍या  अधिक  उत्पादकता  हासिल  करने  में  मदद  नहीं  मिलेगी  ?

 उत्पादकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्षेत्र  को  अधिक  आबंटन  देना  चाहिए  ।
 art  आए  आबंटनको  देख  तो  यह  प्रथम  योजना  में  15  प्रतिशत  से  घट  कर  अन्तिम  योजना :  न

 में  5.9  प्रतिशत  रह  गया  है  ।  इसी  प्रकार  प्रथम  योजना  में  सिपाई  के  लिए  आबंटन  22  प्रतिशत
 था  जो  घर  शा  9.4  प्रतिशत  रह  गया  है  ।

 '
 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  ने  यह  अनुमान

 ।  है  कि  1988  तक  2.85  करोड़
 आवासीय  इकाइयों  की  जरुरत  होगी  ।  भबन  निर्माण

 संबंधी
 कार्यकलाप  :  रोजगार  उत्पन्म  करने  के

 लिए  बहुत  अच्छा  तरीका  किन्तु  सरकार  कया  रही  है  ?  इसने  रष्ट्रीय  आवास  बैंक  हेतु  विधात्र
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 प्रस्तुत  करने  के  लिए  बहुत  अधिक  समय  लिया  सरकार  ने  शहरीकरण  संबंधी  रष्ट्रीय  आयोग
 की  सिफारिशें  अभी तक  स्वीकार  नंहीं  की  हैं  ।  आप  कृपया  उह्ं  श्यों  के  प्रति  प्रतिबद्ध  उनका
 अक्षरशः  पालन  करें  ।

 भारत  सरकारं  का  एक  अन्य  चितागनक  विशेषकर  उद्योग  विहीन  जिलों  में  उद्योगों
 को  अ।थिक  सहायता  घन्द  करने  से  संबंधित  है  ।  आप  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  ?  कुछ  स्थानों  पर  विकास

 केन्द्र  स्याधित  कर  देने  से  देश  के  दूर  दराज  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ॥
 हरण  के  आपके  आन्ध्र  प्रदेश  में  4  विक!स  केन्द्र  बनाए  जा  सकते  हैं  ।  क्या
 इन  4  विकास  केन्द्रों  से तमाम  आन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  की  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  हो  जाएगी  ?
 मेरे  विचार  से  तो  यह  नहीं  होगी  ।  वास्तव  उद्योग  विहीन  जिले  के  स्थान  पर  उद्योग  विहीन
 ताल॒क  या  उद्योग  विहीन  ब्लाक  होना  चाहिए  ।  तभी  दूर-दराज  क्षेत्रों  सहित  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में
 गार  के  अवसर  उत्पन्न  सरकार  को  अपने  निग्रंय  पर  पुनंविचार  करना
 चाहिए  और  आर्थिक  सहायता  देना  जारी  रखना  चाहिए  ।

 हु

 हालांकि  हम  विपक्ष  के  सदस्य  किन्तु  हमारे  हृदय  में  पंडित  जवाहर  लाल
 जो  कि  भारत  के  प्रथम  प्रधान  मंत्री  थे  तथा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जैसे  दिवंगत  नेताओं  के  लिए
 बहुत  सम्मान  है  ।  हमारे  हृदय  में  भी  इन  दिवंगत  नेताओं  के  लिए  उतना  ही  सम्मान  और  प्यार  है
 जितना  कि  सत्ताधारी  पश्च  के  नेताओं  में  किन्तु  किसी  राष्ट्रीय  योजना  या  राष्ट्रीय
 कार्यक्रम  का  नाम  हम  रे  महान  दिवंगत  नेताओं  के  नाम  पर  रखना  अच्छी  बात  नहीं  है  जनता
 काल  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  तब  उनके  कार्यक्रत  का  नाम  था  के  बदले  अनाजਂ  कार्यक्रम  |
 तत्पश्चात  इन्दिरा  जी  के  समय  में  हमारे  यहां  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  और  ग्रामीण  भूमि
 हीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  विन्तु  अब  जद  हर  रोजगार  योजना  है  यह  तो  मानवीकरण

 विशेषकर  जब  यतंमान  प्रधानमंत्री  उस  महान  नेता  के  नाती  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार
 इस  पहल  पर  विचार  करे  ।

 c अन्त  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  को  यह  आभास  नहीं  देना  चाहिए  कि  यह  योजना

 चुनावों  को  महँ  नजर  रखते  हुए  आरम्भ  की  गई  है  ।  पहले  भी  जिला  कर्लेक्टरों  को  सीधे  घन
 रित  करने  में  जो  जल्दबाजी  की  गई  उससे  लोंगों  में  यह  भावना  पुण्ट

 हुई  है  कि यह  सरकार
 किसी  भी  समय  चुनाव  करा  सकती  हैं  ।  मंत्री  महोदय  यह  स्पप्ट  करें

 कि  इस  सदन  में
 रोजगार  योजनाਂ  पर  विचार  करने  से  पहने  ही  जिला  कलैक्टरों  को  करोड़ों  रुपए  क्‍यों  भेजे  गए  ।

 मैं  केवल  यह  कहना  चाहता  हू  कि  आपका  यह  सोचना  गलत  हैਂ  कि  आप  इस  प्रकार  से  लोगों  को

 अपने  साथ  ले  सकते  उनके  वोट  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  आप  गलती  पर  हैं  !  इस  देश  के  लोग  वहुत

 चतुर  और  जागरूक  हैं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  हमारे  मानतीय  प्रधन  मंत्री  ने  क्या  कहा  ।  में  उद्धत  करता

 यह  भी  पता  चलेगः  कि  इन  योजनाओं  में  उसके  गांव  के  क्षित-किन  लोगों  को  रोजगार

 मिला  है  ।  काम  पर  लगाए  जाने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  पता  चलेगा  कि  उसे  कितनी  मजूरी
 मिलती  है  तथा  दूसरों  को  कितनी  मजूरी  भिलती  उसे  कितने  दिन  काम  मिला  है  तश  दूसरों  को
 कितने  दिन  मिला  जिनके  साथ  घोखा  किया  वह  न  केवल  तुरंत  सुधार  की  मांग  कर

 भय
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 शोभाद्वीश्वर

 सकते  बल्कि  अपने  वोट  के  हथियार  से  उस  पंच  या  सरपंच  को  भी  हरा  सकते  जिसने  अपनी
 शक्तियों  और  उत्तरदायित्वों  का  दुरुपयोग  किया  है  ।”

 मैं  आपको  यह  याद  दिला  द्‌ਂ  कि  इस  देश  के  लोग  बहुत  चालाक  वह  जानते  हैं
 कि  बोफोत  सौदे  में  और  पश्चिम  जमंती  की  पनड॒ब्वियों  के  सौदे  में  दलाल  कौन  जिन्होंने  देश  का
 करोड़ो  रुपया  खःया  और  उनके  विश्वास  को  धोखा  दिया  वह  निश्चित  रुप  से  ऐसी  पार्टी  को

 सबक  सिखाएंगे  ।

 मैं  नेहरू  जी  द्वारा  1958  में  बंगलौर  में  तालका  बोर्ड  अध्यक्षों  और  सरपंचों  की  बैठक  में

 दिए  गए  भाषण  को  उद्धत  करने  की  अनुमति  चाहता  उन्होंने  कहा  था  ;  ः

 आप  लोग  भारत के  प्रधानमंत्री  और  उससे  तमाम  सरकारी  तंत्र  की  तुलना  में  ऐसे  लोगों  के
 ज्यादा  नजदीक  हैं  जिनकी  खिदमत  अःप  लोगों  ने  करनी  है  ।  आपकी  दिल्ली  में  मेरी  भूमिका
 से  अधिक  अहम्‌

 हो  जाती  मैं  वास्तव  में  इस  बात  के  लिए  बहुत  उत्सुक  हूं  कि  आप  कब  अपनी
 जरूरतों  और  समस्याओं  के  लिए  दिल्ली  में  बंठे  प्रधान  मंत्री  को  अनावश्यक  बना  सकते  हैं  ताकि
 आप  जो  स्थानीय  प्रधान  मंत्री  स्थानीय  कार्यो  को  अपने  हाथ  में  लेकर  दिल्ली  में  बैठे
 मंत्री  को  देश  की  अन्य  व्यापक  जरूरतों  के  लिए  समय  उपलब्ध  करा  सकते  दूसरे  शब्दों  देश
 का  प्रधान  मंत्री  गांव  के  लिए  महत्वपर्ण  नहीं  प्रधान  मंत्रीਂ  हैं  ।

 नेहरू  जन्म  शताब्दी  के  इस  वर्ष  में  प्रश्न  यह  है  कि  हम  नेहरू  जी  के  शब्दों  को  साकार
 करेंगे  या  स्थानीय  प्रधान  मंत्रियोंਂ  को  दिल्ली  में  बेठे  प्रधान  मंत्री  ज॑ंसा  बनाए  गे  ?

 इन्ही  शब्दों  के
 साथ  मैं  सरक/र  से  अनुरोध  करता  हैँ  कि  वह  जवाहर  रोजगार  योजना  के

 अन्तगंत  अ.बंटित  धन  कर्लक्टरों  से  व  पस  मंगवाए  और  इसे  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  वितरित

 क  ;  सन्‍्जी  भजन  ल  :  सभापति  एक  मिनट  मैं  बीच  में  लेना  ॥

 श्री  शोभनाद्रीश्वर राव  बहुत  ही  कातिल  और  अच्छे  भेम्बर  लेकिन  एक  बात  हमें  बड़े  दुःख  के

 साथ  कहनी  १४ती  है  कि  वह  अपनी  बात  तो
 कह  देते  हैं  लेकिन  जब  हम  जबाव  देते  हैं  तो  वह  हाउस

 में  नहीं  होते  हैं  ।  इनसे  मेरी  प्राधंता  है  कि जिस  दिन  हम  इस  विएय  पर  अपना  जवाब  दें  उस  दिन
 वह  हाउस  में  जरूर  इस्से  उनको  यह  पता  लग  जायेगा  कि  आंध्र  प्रदेश  में  और

 कार्यक्रमों  के  मःध्यम  से
 किस  तरह  से  पैसे  का  दुरुपयोग  हुआ है  ।  इसके  लिये  जो

 पैसा  गांवो ंमें  झवे  होना

 ]  ह
 श्री  बी०  शोभनाद्रीश्वर राव  :  कृपया  ठोस  उदाहरण  उदतत  कीजिये  ।

 भ्रो  भजन  लाल  :  पूरा  जवाव  देने  का  अभी  समय  नहीं  वह  पैसा  शहरों  में  पाक  बनाने
 में  इस्तेमाल  किया  गया  जबकि  वह  पैसा  गरीब  लोगों  पर  खर्च  होना  चाहिए  था  ।
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 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  ४  आप  जो  कह  रहे  हैं  वह  गलत  है  ।
 ह

 श्री  तम्प्रन  यामस  :  मन्‍्त्री  को  अन्त  में  उत्तर  देना  अन्यथा  उन्हें  हर
 अदस्य  के  भाषण  के  बाद  उत्तर  देना

 भी  भजम  खाल  :  इस  बारे  में  मैं  तऊसील  से  बताऊंगा  तभी  आप  महसूस  करेंगे  यह
 सुन्दर  योजना  है  ।  आपको  इस  बात  की  बौखलाहट  हो  रही  है

 |

 ॥
 Ree  भी  तम्पन  थ्ामस  :  उन्हें  अन्त  में  उत्तर  देना  चाहिए  ।  वह  प्रक्रिया  घदल  रहे  हैं  ।

 श्री  झजम  लाल  :  आप  मेहरवानी  करके  हाउस  में  बैठता  ।

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  हाउस  हम
 बेठेंगे

 लेकिन  आपको  सबूत  देना  पड़ेगा  ।

 श्री  भजन  लाल  :  हम  वकायदा  सबूत  देंगे  औ  वक्रायदा  ऑडिट  की  रिपोर्ट  देंगे  । कोई  गलत

 बात  नहीं  कहेंगे  ।  हाउस  में  जो  बात  भी  कही  जाती  है  वह  वकायदा  सबूत  के  साथ  कहीं

 जाती  है  और  बहुत  जिम्मेदारी  के  साथ  कही  जाती  है  ।

 क्षण्रापलि  भहोदय  :  मन्‍्त्री  जी  आप  उचित  समय  पर  उत्तर  दें  ।  ॒
 वधान  )

 कमान

 सभापत्ति  महोदय  :  मैंने  केवल  कुमारी  ममता  बनर्जी  को  अनुमति  दी  अन्य  किसी को

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  सभापति  मैं  श्रधान  मन्त्री  राजीव  गांधी
 जी  को  जवाहर  रोजगार  प्रोग्राम  देने  के  लिये  बधाई  देना  चाहती  हूं  ।  गू  देशम के  साथियों  और

 3 दूसरे  अपोजिशन  पार्टीज  के  मंम्बरों  से  प्रा्थंना  करना  चाहती  हूँ  कि
 मै  गी  वह  उनको  ध्यान

 से  सनें  ।  अभी  जब  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बोल  रहे  थे  तो  मैंने  उनके  भाषण  को  ध्यान  से  सुना  और
 इन्टरपट  नहीं  किया  ।  अतः  वे  सब  भी  मेरी  बात  को  ध्यान  से  सुनें  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  गरीब  आदमियों  गांवों  में  रहने  वाली  आम  जनता  को  बसाने
 के  लिए  और  नीचे  से  ऊपर  उठाने  के  लिये  एक  सबसे  बड़य  हथियार  जवाहर  रोजगार  योजनों

 ब्रो  राजीव  जी  अप्रैल  को  हाउस  में  स्टेटमैंट  द ेकर  शुरू  की  इसके  लिए  मैं  उतकी  आभारी
 से  शुरू  करना  चाहती te हूं  और  उनको  बधाई  देना  चाहती  हूं  ।  राव  जी  ने  एक  पाइंट  कहा  रे

 उन्होंने कहा  कि  अभी  हाउस  में  डिस्कशन  तक  नहीं  डिस्ट्रिक्ट  कलेक्टर के  पास  में

 चला  गया तो  कैसे  चला  गया  ।  मैं  कहना  चाहती  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि

 गबनंमेंट  कितनी  एक्टिव  क॑से  प्रोग्राम  को  इम्पलीमेंट  करना  चाहती  इसी  से  पूर्व  हो  जायेगा  ।

 पहले  इन्दिरा  जी  ने  जब  20  पाइन्ट  प्रोग्राम  एनाउंस  किया  था  और  हमारे  देश  के  लिये  नारा  दिया

 थ
 ४.
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 मम  मभिभिननिनशनशनिनिनििनिनिनिनिकि  किक  अब  नााा“ु  आाााााााएएएएछनछएा

 ममतां

 था  हटा  ओ
 ”

 तब  हमारे  देश  की  अ  पोजी  गन  पार्टीज  ने  डन्दि  राजोी  क॑  खिलाफ  प्रचार  किया
 था  कि  इन्दिरा  जी  गरीब  आदमी  को  हटाने  के  लिये  कोशिश  कर  रही  यह  पण्डित  जवाहर

 लाल  नेहरू  का  सैंटीनरी  ईयर  हैं  और  जवाहर  लाल  नेहरू  हमारे  देश  के  मार्डन  आर्कोटिक्ट  उन्होने

 सोचा  था  कि  जब  तक  हमारे  देश  के  गरीब  आदमियों  के  लिये  हम  लोग  कुछ  भलाई  का  काम  नहीं

 करेंगे  तब  तक  हमारा  देश  आगे  नहीं  बढ़  सकता  है  ।  आज  उनके  सैंटीनरी  ईयर  में  सजीव  जी  ने  यह

 प्रौग्राम  बनाया  इसके  लिये  मैं  उतको  बधाई  देना  चाहती  हूं  और्‌  अपोजीशन  मंम्बस  से  भी

 रिक्वैस्ट  करना  चाहती  हूं  कि  वे  भी  पार्टीजत्त  एटीट्यूड  छोड़कर  इसका  स्वागत  करें  क्योंकि  इसमें  कोई

 पोलिटिकल  सवाल  नहीं  है  जैसा  मेरे  अपोजीशन  के  दोस्तों  ने  हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर  ने

 और  अटल  बिहारी  बाजपेयी  ने  कहा  कि  यह  इलेक्गन  स्टण्ट  यह  इलेक्शन  की  पोलिटिकल

 बिल  ऐसा  नहीं  है  ।  अभी  राव  जी  ने  कहा  कि  राज्य  सरकार  को  पैसा  भेजना  चाहिए  लेकिन

 डिस्ट्रिक्ट  कलैक्टर  के  पास  पैसा  भेजना  ठीक  नहीं  है  ।  क्‍यों  ?  क्‍या  डिस्ट्रिक्ट  कलेक्टर  में  आपका

 कान्फीडेंस  नहीं  क्या  डिस्ट्रिक्ट  कलक्टर  को  आप  कन्ट्रोल  नहीं  डिस्ट्रिक्ट  कलेक्टर  का  काम

 क्या  मैं  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूँ  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  में  सेंट्रल  गवनंमेंट  80  परसेण्ट  पैसा  दे  रही  है  बाकी  20  परसेण्ट
 पैसा  स्टेट  गवनेमेंट  से  आयेगा  और  2100  करोड़  रुपये  से  440  लाख  फेमिलीज  को  हैल्प  करने  के
 लिये  रुपया  सैंक्शन  किया  गया  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  लेकिन  मैं  एक  बात  कहना  चाहती  हुं  कि

 एक-एक  पंचायत  में  80  हजार  से  एक  लाख  रुपये  तक  देने  का  ८ायदा  किया  है  लेकिन  अलग-अक्षंग
 पंचायत  में  अलग-अलग  पोपुलेशन  है  ।  एक  पंचायत  में  8'  हजार  है  तो  एक  पंचायत  में  10  हजार

 एक  पंचायत  में  5  हजार  है  तो  एक  में  15  हजार  है  इसमल्यरि  आप  पोपलेशने  को  बेस  करके
 सैक्शन  कीजिये  और  लिमिटेशन  करके  ऐसा  क्राइटीरिया  मत  रखिये  कि  इस  जगह  में  भी  ऐसा

 इस  जगह  में  भी  ऐसा  मिलेगा  बल्कि  पोपुलेशन  बेस्ड  क्राइटीरिया  होना  घाहिये  ।  जो  वंकंवर्ड
 डिस्ट्रिक्ट्स  जहां  ज्यादा  गरीबी  है  उसमें  ज्यादा  पँसा  देना  चाहिये  क्योंकि  हमारा  टार्गेट  हर
 परिवार  के  एक  आदमी  को  नौकरी  देना  है  जो  अन्डर  पावर्टी  लाइन  इस  को  मीट  आउट  करने
 के  लिये  जितना  भी  रुपया  देना  पड़े  गवनंमेंट  को  देना  चाहिये  ।  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  कि  एक
 पंचायत  में  आपने  जो  रुपया  दिया  है  उसे  कोई  पोलिटिकल  एटीटयूड  के  लिये  डिस्ट्रिब्यूट  गलत  कर
 दे  ।  इसमें  एक  अच्छी  वःत  है  कि  आपने  रुपया  डिस्ट्रीब्यूगन  के  प्निये  डिस्ट्रिक्ट  कलक्टर  को  दिया

 मैं  इसमें  एक  सुझाव  देना  चाहती  हें  कि  आप  डिस्ट्रिक्टवाइज  एक  मोनेटरिंग  सैल  बनाइये  और

 उस  मोनेटरिंग  सेंल  में  सभी  पोलिटिकल  पार्टीज  को  इन्वाल्व  करिये  तो  अच्छा  काम  हो  सकता  है  ।
 मोनेटरिंग  सैल  का  काम  यह  होना  चाहिये  कि  जो  रुपया  आया  है  उस  रुपये  का  ठीक  ढंग  से
 डिस्ट्रीब्यशन  होता  है  नहीं  होता  इसमें  किसी  जगह  गलती  रहेगी  तो  सभी  पार्टी  के  लोग
 उनको  सेक्शन  दे  सकते  है  |  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  है  क्योंकि  हमारा  टार्गेट  गरीब  आदमी  को  जिंदा

 रखने  के  लिये  काम  इसमें  कोई  पोलिटिकल  टार्गेट  नहीं  है  ।  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  नेहरू
 रोजगार  योजना  को  सक्सेस  करने  के  लिये  हर  डिस्ट्रिक्ट  पर  एक  ऑफिस  आपको  बनाना  चाहिये  जैंसे

 इन्दिरा  आवास  बोडं  का  रहतः  ऐसा  ही  एक  आफिस  हर  डिस्टिक्ट  में  होन  चाहिए  और  उसमें
 एक  रेस्पोंसिबल  आफिसर  को  लगाना  चाहिये  :  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  हर
 जिले  में  एक  डिस्ट्रिक्ट  आफिस  होना  चाहिये  बात  मैं  यह  भी  कहना
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 चाहती.हूं  कि  जो  भी  रुपया  केन्द्रीय  सरकार  से  जाता  उसकी  हर  वर्ष  ऑडिट  रिपोर्ट  आनी

 चाहिए  कि  कौन-कौन  आदमी  को  रुपया  मिला  है  और  कौन-कौन  आदमी  को  रुपया  मिलता  है  ।
 इसकी  रिपोर्ट  सरकार  के  पास  आनी  बहुत  जरूरी  है  ।  बहत  सारी  स्टेट्स  में  बीस  सृत्री  कार्यक्रम  के
 अन्दर  रुपया  दिया  जाता  उसका  मि  होता  है  ।  पोलिटिकल  पर्पषजेज  के  लिये  मिसयज  होता
 है  और  उसकी  आपके  पास  कोई  ऑडिट  रिपोर्ट  नहीं  आती  है  इसलिये  मैं  आपसे  कहना  चाहती  हूँ

 ्॒रया  आपने  दिया  उसकी  ऑडिट  रिपोर्ट  की  ओर  आप  ध्यान  तो  अच्छा  रहेगा  ।

 गांव-गांव  में  और  के  कार्यक्रम  चलते  अब  आप  जवाहर
 रोजगार  योजना  चलाने  जा  रहे  इसलिये  आपको  यह  भी  क्लेरिफाई  करना  पड़ेगा  कि  इसमें  आप
 क्या-क्या  क।म  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस  समय  गांव-गांव  में  सबसे  बड़ी  समस्या  पीने  के  पानी  की  है  ।
 गांवों

 में
 बहुत  से  रास्ते  कच्चे  उनको  पक्का  करने  की  भी  समस्या  है  ।  गांवों  में  बहुत  सारी

 छोटी  इन्डस्ट्रीज  लग  सकती  गांवों  में  बहुत  से  इरिगेशन  प्रौजेक्ट्स  इस  दिशा  में  भी  काम  हो
 सकता  हाउसिंग  की  प्रपोजल  इंदिरा  आवास  योजन  और  ऐसे  बहुत  से  कार्यक्रम  जो  हो
 रहे  हैं  और  आप  जवाहर  रोजगार  योजना  को  भी  सफल  कर  सकते  हैं|  मैं  जवाहर  रोजगार  योजना
 के  बारे  में  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहती  हूँ  ।  सरकार  ने  वहुत  अच्छा  कदम  उठाया  है  ।  महिलाओं  के  लिए
 30  श्रतिशत  का  रिजर्वेशन  रखा  इसके  लिये  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहती  हूं  ।  खाली  जवाहर
 रोजगार  योजना  हीं  नहीं  हमारे  नेता  राजीव  गांधी  जी  ने  महिलाओं  के  लिये  परपेक्टिव
 प्लान  ओर  फिर  इलंक्ट्रोरल  18  वर्ष  के  स्टेडेंट्स  को  बोट  देने  का  अधिकार  दिया  है  और
 अब  जवाहर  रोजगार  योजना  का  कार्यक्रम  लिया  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मांव  के  लोगों  को
 बचाना  हमारा  धर्म  है  ।  हमारे  देश  के  75  आवादी  गांवों  में  रहती  है  और  उसकी  देखभाल
 करना  हमारा  धर्म  लेकिन  हमारे  विपक्ष  के  लोग  बोफोर्स  और  ठक्‍कर  कमीशन  की  ओर  ध्यान
 ज्यादा  दिया  है  ।  इन  लोगों  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है  |  हमारा  इस  नेशनल  इश्‌  में  ज्यादा  ध्यान
 नहीं  दिया  है  ।  अभी  राव  साहब  ने  कहा  कि  इलंक्शन  के  टाइम  में  देखा  जायेगा  कि  आदमी  किस  को
 बोट  देगा  ।  हम  भी  यही  कहना  चाहते  है  कि  इलेक्शन  के  टाइम  में  आदमी  जरूर  देखेंगे  कि  गरीबी

 हटाने  के  लिये  कार्यक्रम  कौन  इलेक्ट्रोरल  रिफामंस  करके  वोट  देने  का  अधिकार  कौन  दिया

 महिलाओं  के  लिये  30  प्रतिशत  रिजर्वेशन  कौन  दिया  है  और  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  किसका  था

 और  15  सूत्री  कार्यक्रम  किसका  है'''**  बोफोर्स  और  ठक्‍कर  कमीशन  करने  से

 काम  नहीं  होता  है  ।  आदमी  के  खाने  के  रहने  के  लिये  मकान  और  पहनने  के  लिये

 रोटी  कपडा  औ  र  मकान  बहुत  जरूरी  है  ।  रोटी  कपड़ा  और  मकान  जो  दे  सकता  वह  उसके  साथ

 रहेगा  और  किसी  के  साथ  नहीं  रहेगा  .।  यह  आपको  सोचना  चाहिये।*'****(ब्यवधान )  राजीव

 गांधी  जी  ने  डिस्ट्रिक्ट  कलक्टर  को  रुपया  दिया  राव  साहव  आपको  मालूम  है  एन  टी  रामाराव

 नोट  के  उपर  र  टँम्प  लगाकर  छापा  आपके  एन  टी  रामाराव  ने  सिनेमा  का  जो  टिकट  मिलता

 गस  टिकट  के  ऊपर  स्ट  म्प  लगाकर  पब्लिसिंटीं  किया  और  आप  ग
 «“**““बगता  है  दाल  में  कुछ  काला  है--''(ब्यवधान)'*“**'यह  का  यंक्रम  कोई  दिल्ली  का  कार्यक्रम

 नहीं  गांवों  का  कार्यक्रम  |  इसलिये  आपको  इसमें  मदद  देनी  चाहिये  ।

 आर  अनिल  बसु  :  कपड़ा  ।
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 267



 निक्म  193  के  अधीन  चर्चा  8.  1989

 कुमारी  समता  वनजों  :  आपको  भी  एक  देगा  गांव  के  सियें  आपको

 यह  कार्यक्रम  बहुत  ही  अच्छा  है  ।  मैं  दो-चार  शब्द  अरबन  यूथ  के  लिये  भी  कहना  चोहती  हूं  ।  रूरलें

 डवेलपत्रेंट:कोँं  बहुत  अच्छा  हम  उस  का  सवा  हैं  ।  अरबन  एर्ियाज  में  यूथ
 पौपुझक्षन में  अमएम्पलायमेंट  बहुत  ज्यादा  बढ़  रही

 आज  हिन्दस्तान  में  तीन  करोड  एजकेटेड  अनएम्पालायड  हैं  ।

 श्री  धसुदेव  आचार्य  :  हिन्दुस्तान  में  तो  3  करोड़  70  लाख  एजूकेटेड  अनएम्प
 लाइड  ये  70  लाख  कहां  चले  गये  ।

 कुम्तरी  ममता  बनर्जो  :  मुझे  बोलने  दीजिये  ।  मैं  यह  कह  रही  थी  कि  हमारे  देश  में  3  करोड़
 से  श्रपश्निक  एजूकेटेड  अनएम्पलाइड  यथस  जिन्होंने  एम्पलाइमेंट  एक्सचेन्जेज  में  रंजिस्ट्रिगन  करवाया
 हुआ  है  और  अनएजूकेटेड  अनएम्पलायड  कितने  यह  मालूम  नहीं  मेरी  स्टेट  के  अन्दर  52
 लाख  एजूकेटेड  अनएम्पलायड  यूथूस  जिन्होंने  अपना  नाम  रजिस्टर  करवाया  हुआ  है  लेकिन  अन्नਂ

 एजूक़ेटे  ड़  अनएम्फ्लायड  कितने  यह  किसी  को  मालूम  नहीं  हर  में  ऐसी  ही  प्रव्लिन  है
 लेकिन  मैं  ज़ब-दिलली  आती  तो  मुझे  बड़ी  खणी  होती  है  कि  यहां  पर  जो  नोटीफाइड  वेकेन्सीण

 अप  हो  गई  हैं  जबकि  दूसरीं  स्टेटस  में  जो  नोटीफाइड  वेकेन्सीज  वे  आज  तंक  प्री  नहीं
 हुई  है  और  इनको  पूरा  करना  जहूरी  है  ।  इस  लिये  मैं  यह  कहना  कहती  हूं  कि  अनएम्प्लाइड
 ययृतः  के  बरे  में  अबंन  एरियाज  में  भी  कोई  रोजग।र  योजना  बनाना  चाहिए  और  उनको  जँंबः  देने
 के  लिए  वहां  पर  इण्डस्ट्री  लानी  पावर  प्लान्ट  बनाने  चाहिए  और  बड़ी-बडी  प्रोजेक्ट्स
 ब्रतानी  व्राकि  अवंन  एरियाज  की  अनएम्पलायड  यूथूस  की  प्राग्लमਂ  हल  हौ  सके  ।

 0"

 |
 ॥

 ,  सक्रापति  महोदय  :  कृपया  उन्हें  परेशान  न  आप  परेशान  क्‍यों  कुफरी
 बनर्ज़ी  अपना  भाषण  जारी  इस  शोर  शराबे  की  परवाह  न

 _..
 समता  बनर्जो  :  मैं  बेरोजगार  युवकों  के  बारे  में  कह  रही  मैं  अपनी  बात  नहीं

 कह  रही

 .  मैं  यह  बोलना  चाहती  हूं  कि  आपने  जो  बेन  आन  रिक्रमेंट  काफी  सालों  से  लगा  रस्क
 आप  को  विदड़्ां  कर  लेना  चाहिए  और  जो  नोटीफाईड  उनको  इमीजिएटली

 ३  फिल  अप  करना  चाहिए  ।

 हमारे  कास्टीट्यूशन  में  राइट  टू  प्रापर्टी  प्रोप्टी  का  अधिकार  है  लेकिन  हमारी  जिन्दगी

 के  लिंयें  राइट  टू  वर्क  क्यों  नहीं  होना  चाहिये  ।
 मेरा  कहन  है  कि  ह॒थारे  संविधान में  राइट  टू

 वर्क  भी  होता  चाहिये  क्योंक्रि  अगर  वह  हो  जाता  तो  फिर  अनएम्पलायमेंट  की  प्राब्लम  हमारे
 देश  में  नहीं  रहेगी  ।  आज  तो  हमारे  देश  में  एम्पलायमेंट  एक्संचेस्जेज  में  बेंरो  जगार  लडके-लड़कियां
 अपने  नाम  दर्ज  कराती  हैं  लेकिन  उसके  बाद  भी  उन  को  नौकरी  नहीं  मिलती  सालों  नौकरी  न
 मिलने  से  व ेओवर-ऐज  हो  जाते  हैं  और  फिर  उनको  -  कहा  जाता  है  कि  तुम्हें  नौकरी  नहीं  मिलेगी

 268



 18  9।  लियमः  193  के  अधौनਂ  चंचौ

 लिखाना  वेरोजगार  यंथस  कां ्
 हम  a

 2,  मै  id  ईः  ्

 |;

 रु
 फ॑ज  उनका  धर्म  है  नौकरी  पाने  के  लिये  लेकिन  जब  उनको  नौकरी  नहीं  मिलती  तो  नेशन  को
 उनकी  जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  ।  जो  कोई  एम्पलायमेंट  एक्सचेन्ज  में

 नाम
 लि

 जम  रत  ५  ञ
 ल्फ  ₹फप  छ्क  क कहीं भी  नौकरी  दीजिये  सेल्फ  एम्पलायमिंट  प्रोजेक्टस

 नहीं  देते  तो  गवर्नमेंट  को  इसकी  रेस्पोंसीबिलिटी  लेनी
 प्राव्लम  हो  जायेगी  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहती  जो  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  अगर  आप  वेरोजगार  यूथू्सें  को
 सौंकरी  नहीं  दे  सकते  और  वे  औवर-एज  हो  जाते  तो  जो  आप  नौकरी  के  लिए  एज-लिमिटिंड
 रखते  वह  आप  विदड़ा  कर  लीजिये  ।  या  तो  सविस  दीजिये  या  एज-लिमिटेशनं  विदड़ां-कींजिये

 नमिटेशन  रखना  कोई  जरूरी  चीज  नहीं  है  और  इसके  लिए  आपको  सोचना  चाहिये  ।  अभी
 28  साल  सैन्‍्द्रल  गवरनंमेंट  में  सविस  की  एन्ट्री

 के  लिये  एज  आप  35  बढ़ा  दीजिये
 क्योंकि  जो  आदमी  ग्रेजुएशन  करता  उस  की  उम्र  19,  20  साल  तो  ग्रं  जुएणन  कम्पलीट  करने  में

 T  हो  जाती  *'

 मैं  अपने  बारे  में  नहीं  बोल  रही  हूँ  ।  पता  नहीं  वे  मुझे  क्‍यों  परेशान  कर  रहे  हैं  ।  में  युवा  हू ँ।
 मैं  बेरोजगार  युवाओं  के  बारे  में  बोल  रही  हूं  ।  मुझे  उनकी  समस्याओं  की  जानकारी  है  ।

 सर  एक  बात  मैं  पोस्टल  आडंर  के  बारे  में  बोलना  चाहती  आप  लोग
 डवलपमेंट  के  लिये  बहुत  काम  किया  गरीब  आदमी  के  लिये  बहुत  काम  है  ।  गरीब
 लड़कियों  को  नौकरी  के  लिये  एप्लीकेशन  देने  के  लिये  25-30  रुपये  का  पोस्टल  आडंर  देना  पड़ता
 है  |  हमारे  देश  में  गरीब  लोगों  में  बहुत  से  टेलेन्टेड  लड़के-लड़कियां  हैं  जो  कि  25-30  रुपये  का  पोस्टल

 ग्राडर  नही  दे  सकते  हैं  ।  ऐसे  लोगों  के  लिये  एप्लीकेशन  मुश्किल  हो  जाता  आपने
 शेडयल्ड  कास्टस  और  शेडयुल्ड  टाइब्स  के  लिये  प्रोस्टल  आर्डर  अबोलिश  कर  दिया  है  फिर  आप
 गरीब  लड़के  लड़कियों  के  लिये  यह  क्‍यों  नही  कर  सकते  हैं  ?  आप  गरीब  लोगों  को  सर्विस  नहीं  दे
 सकते  हैं  तो  कम  से  कम  उनकी  मदद  करने  के  लिये  यह  पोस्टल  आडंर  तो  अबोलिश  कर  दीजिये  ।

 इसके  लिये  मैं  आपकी  बहुत  आभारी  हूँ  ।

 महिलाओं  में  अनएम्पलाएमेंट  का  प्राब्लम  बहुत  उनके  लिये  एम्पलाएमेंट  का

 अपो  रच्युनिश  बहुत  पुअर  है  ।  आप  सारे  हिन्दुस्तान  में  एक्सचेंज  से  डेटा  कलेक्ट  कर  के

 देख  लीजिए  कि  तीन  परसेंट  महिलाएं  भी  एम्पलाएड  नहीं  हैं  । आपको  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 नर्स  महिलाएं  ही  टीचर  महिलाएं  ही  हों  ।  इसके  अलावा  महिलाओं  कें  लिये  एम्.लॉएमेंट  क्रियेट

 रने  के  लिए  आपको  और  भी  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  हमारे  देश  में  प्राईस  इन्डेक्स  व  ।  है  इसलिंए

 महिलाओं  को  भी  नौकरी  करने  जरूरत  है  ।  उनके  लिए  नौकरी  की  बढ़ाने  की

 तरफ  आपको  थोड़ा  ध्यान  देना  होगा  ।  इस  के  लिए  म॑  आपको  आभारो  होऊ  गी  |

 रूरल  डवलपमेंट  के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  बहुत  अच्छा  प्रोग्राम  है  ।  आपने  इसमें

 वापुलेशन  और  पाचर्टी  क्राइटेरिया  ऐसे  ही  आप्र  अरवन  डबलपमेंट  के  लिए  भी  प्रोग्राम

 ।  वह  प्रोग्रामਂ  भी  एक  अच्छा  प्रोग्राम
 हो  सकता
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 ममता

 अन्त  में  मैं  एक  बात  कह  कर  समाप्त  करना  चाहती  पर
 वंकिमचन्द्र

 चटर्जी  हमारे

 साहित्य  सम्राट  हैं  ।  उन्होंने  फ्रीडम  मूबमेंट
 में

 आवाज  वह
 आवाज  थी  मातरम्‌ ”  की  ।

 उनके  28  जून  को  150  व  पूरे  हो  रहे  सन्‌  1939  में  जब
 उनकी

 सेटेनरी  आयी  थी  तब  देश

 आजाद  नहीं  हुआ  था
 ।  लेकिन  इस  28

 जून  को  उनको  150  बष
 पूरे

 हो  र  ह
 हैं

 ।  28  जून  को  हम
 उनके  नाम से  एक  योजना  बना  सकते  हैं  ।  जो  आदमी  हमारे  देश  के  लिए  फ्रोडम  मूबमें  ट  के  लिए

 आबाज  मातरमਂ  की  आवाज  दिया  जिस  पर  बहुत  सारे  नोगों ने  आजादी  के  लिए
 ॥  गरी

 उसकी  आवाज  को  जिंदा  रखने  के  लिए  हम  150  वषं  पूरा  होने
 पर  कोई  मोनुमेंट्स  बना  सकते  हैं  ।  उनके  नाम  से  कोई  योजना  चला  सकते  हैं  ।  इससे  देश  आपका

 आपने  मझे  समय  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।

 [  अनुवाद  |

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गाँधी  ने  26  1989  को

 बड़ी  धूमधाम  से  जवाहर  रोजगार  योजना  की  घोषणा  की  थी  ।  दो  माह  पूवं  वित्त  मन्‍्त्री  न ेबजट

 प्रस्तुत  करते  समय  यह  कहा  था  कि  यद्यपि  रोजगार  बढ़ाने  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दो

 एक राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  क/यंक्रम  और  दूसरा  श्रीमती  इन्दिरा  गाँघी  द्वारा  15  1983
 को  घोषित  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  हैं  तथापि  जवाहर  रोजगार  योजना  के  रूप
 में  एक  नया  कार्यक्रम  भी  शुरू  किया  जायेगा  और  इस  नये  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर  500  करोड़
 रुपए  खर्च  किए  जायेंगे  ।

 5.00  म०  प०

 इसलिये  पिछले  दो  माह  तक  स्थिति  यह  थी  कि  पहले  से  चल  रहे  कार्यक्रम  जारी  रहेंगे
 और  एक  नया  कारयंक्रम  भी  शुरू  किया  जायेगा  |  किन्तु  अचानक  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  वक्तव्य

 कि  इन  दो  कार्यक्रमों  को  मिलाकर  एक  कार्यक्रम  बना  दिया  जाएगा  और  नए  कार्यक्रम
 का  नाम  जवाहर  रोजगार  योजना  रखा  जाएगा  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  परिवार  के  एक
 सदस्य  को  रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  2100  करोड़  रुपये  खर्च  किये  पहले  यह  था  कि
 लगभग  150  जिलों  का  चयन  किया  जाएगा  ।  अब  यह  कायंक्रम  सम्पूर्ण  देश  के  लिये  किन्तु
 ग्रामीण  पुरुषों  और  महिलाओं  को  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  केवल  50  से  100  दिन  के  लिए  ही
 रोजगार  दिया  जाएगा  .

 फुद्दीन  चौधरी  :  पचास  दिन  ही  क्यों  ?  क्या  चुनावी  प्रचार  की

 सप्नार्पत  महोदय  :  उन्हें  आपके  प्रोत्साहन  की  आवश्यकता  नहीं

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  सभापति  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  हम  ग्रामीणों  की  और  उनकी  बेरोजगारी  की  समस्या
 को  जानते  सरकार  हमें  सर्दंव  केवल  उन्ही  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  के  आँकड़े  देती  है  जिनके
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 नाम  रोजगार  कार्यालयों  के  रजिस्ट  किन्तु  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रह  रहे  करोड़ों
 केरोजगार  लोगों  के  बारे  में  क्‍या  है  ?  लगभग  पन्द्रह  से  बीस  करोड  बेरोजगार

 खेतिहर  भूमिहीन  किसान  जिन्होंने  ने  औपचारिक  शिक्षा  प्राप्त  नहीं
 गै  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  अधिक  संख्या  मैं  लोग  बेरोजगार  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  ये  लोग

 दुखमय  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  में  भी  बृद्धि
 हो  रही  अब  भी  पचास  प्रतिशत  से  अधिक  जनता  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रही  है  और  र  र

 की  गरीबी  रेखा  की  अपनी  ही  परिभाषा  है  ।  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  वास्तविक
 कार्यक्रम  की  अति  आवश्यकता  है  ।  यह  नया  कार्यक्रम  केवल  धोखा  है  क्योंकि  घन  आजंटन  में  कोई

 महत्वपूर्ण  बृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।  वतंमान  दोनों  कार्यक्रम  कम  से  कम  कुछ  गंर-कांग्रंस  राज्यों

 जहाँ  इन  कार्यक्रमों  को  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  और  उन्हें  पंचायतों

 के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  गया  अत्यधिक  सफल  वहाँ  योजना  समितियों  द्वारा  ब्लॉक

 स्‍तर  और  जिला  स्तर  पर  योजनाएਂ  बनाई  जाती  हैं  वहां  ब्लाक  स्‍तर  की  योजना  समितियाँ  और

 जिला  स्तर  की  योजना  समितियां  हैं  और  वे  ही  प्राथमिकताओं  का  निर्धारण  करती  हैं  ।  वे
 चित  पंचायतें  हैं  जहां  चुनाव  नियमित  रूप  से  होते  पश्चिम  बंगाल  में  हर  चार  वषं  में  इन

 तीन-स्तरीय  पंचायतों  के  चुनाव  होते  इन  तीन-स्तरीय  पंचायतों  के  सदस्यों  को  सीधे  छ्ोगों  द्वारा
 निर्वाचित  किया  जाता  है  ।  ब्लाक  स्तर  की  योजना  समितियों  और  जिला  स्तर  की  योजना

 समितियों  में  पंचायत  समितियों  के  सभापति  और  जिला  परिषदों  के  कार्याध्यक्ष  तथा

 संबंधित  जिलों  के  तथा  सांसद  इनके  सदस्य  होते  हैं  ।  जिला  अधिकारी  भी

 इन  योजना  समितियों  के  सदस्य  होते  हैं  ।  वे  अपनी  प्र।थमिकताएਂ  पहले  ही  निश्चित  कर  लेते

 हैं  ।  इस  कार्यक्रम  की  घोषणा  के  बाद  उन  बड़ी  योजनाओं  का  क्‍या  जिन्हें  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कयेक्रम  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अन्तिम  रूप  दिया
 जा  च॒का  है  ।  अब  इसका  निर्णय  कौत  लेगा  ?  केन्द्र  सरकार  सीधे  जिला  परिषदों  को  धन  भेज
 रही  मैंने  कम  से  कम  अपने  जिले  में  तीन  या  चार  दिन  पहले  एक  चंक-देखा  पुरुलिया  जिला
 परिषद  के  सभापति  को  2,55,00,000  रुपये  का  चैंक  प्राप्त  हआ  अब  उन  कार्यक्रमों  का  क्‍या ड्रोगा  ?

 इस  बात  के  कड़  निर्देश  दिये  गए  हैं  कि  वर्तमान  योजना  मुख्यतः  उन  परियोजनाओं
 री  रखने  के  लिए  है  जो  अभी  चाल्‌  हैं  -  चाहे  सड़कों  का  ।  नर्माण  कार्य  पुलो  और  बांधों

 का  निर्माण  कार्य  हो  ।  इसलिए  इस  धन  को  उन  योजनाओं  और  परियोजनाओं  को  पूरा
 करने  पर  खर्च  किया  जाएगा  जो  अभी  चाल  इसलिए  योजना  ब्लाक  स्तर  की

 जिला  स्तर  की  योजना  समितियों  द्वारा  जिन  नई  परियोजनाओं  को  अन्तिम  रुप  दिया

 चुका  है  उनका  क्‍या  होगा  ?

 अब  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  क्या  कहा  है  ?  उन्होंने  कहा  है  कि  आशा  करते  हैं  कि  इस
 कार्यक्रम  के

 लभ  पहले  से  कहीं  अधिक  मात्रा  में  सीधे  जतता  तक  जो  कुछ  वर्तमान
 नाथों के  अन्तर्गत  खर्च  किया  जा  है  यह  उससे  अधिक  या  महत्वपूर्ण  कँसे  होगा  ?  राज्य
 सरकारों  को  धन  आबंटित  किए  जाने  में  क्या  कठिनाई  है  ?  मैं  यह  जानता  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार

 को
 नियम

 आर
 महा  जिसे  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  व्यय  की  लेखा  परीक्षा

 का  कार्य  औकी  गया  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  और  क्‍या  नियन्त्रक  और  महा  लेखा  परीक्षक

 की  रिपोर्ट  में  कोई  ऐसा  पैरा  है  जहाँ  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  हो  कि  ग्रामीण  विकास  और

 थ7व
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 बसुदेव  आचाय॑  ]
 हे

 |
 ब्रिशेषकर  राष्ट्रीय  भ्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  भमिहीन  मजदर  रौजगार  गा रन्‍्टी
 क़स  के  लिए  आबंटित  की  गई  धनराशि  को  उस  उद्देश्य  के  लिए  खर्च  नहीं  किया  गया  है  जिसके

 लिए  उसकी  स्वीकृति  हुई  थी  या  उसका  उचित  रूप  से  उपयोग  नहीं  किया  गया  क्या  नियन्त्रक
 और  लेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  कोई  ऐसा  पैरा  है  जिससे  प्रधान  मन्त्री  को

 धह  पता  लगा

 हो  कि  इस  घन  को  उस  उद्देश्य  के  लिये  खर्च  नहीं  किया  गया  जिसके  लिए  इसे  स्वीकृ  ति  दी  गई

 थी  या  इसका  उचित  रूप  से  उपयोग  नहीं  किया  गया  और  राज्य  सरकारों  के  ऊपर  से  तथा
 उनकी  उपेक्षा  करके  जिला  परिषद  के  अध्यक्ष  या  जिला  मजिस्ट्रेट  की  सीधे  घन  भेजने  की  यह  नई

 प्रणाली  किस  प्रकार  कार्य  करेगी  ?  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  उड़ीसा  में  कोई  जिला  परिषद  नहीं

 है  ।  श्री  सोमनाथ  रथ  इस  पर  प्रकाश  डाल  सकते  हैं  ।  बिहार  में  जिला  परिषद  नहीं  हैं  ।

 गैसा  में  डि-स्त  रीय  पंचायत  प्रणालीं  है  पंचायत  और  पंचायत  समिति  |  अब  उस  घन  का
 आबंटन  कौन  करेगा  और  यह  घन  ग्रमम  पंचायतों  में  कंसे  आबंटित  किया  जाएगा  ?  भजिस्ट्रेट निधि

 नहीं  होता  त्रिपुरा  में  भी  निर्वाचित  पंचायतों  का  अतिक्रमण  किया  गया
 ॥  प्रधान  मन्त्री  के  मन  में  अचानक  ग्रामीण  महिलाओं  और  दलितों  के  प्रति  प्रेम  उमड़

 आया  है  क्‍योंकि  यह  चनावी  वर्ष  त्रिपरा  में  सेना  की  सहायता  से  उनका  दल  सत्ता  में  आ  गया
 उसके  तत्गाल  बाद  उनका  पहला  काम  निर्वाचित  ग्राम  पंवायतों  और  पंचायत  समितियों  का

 तक्रमण  करना  था  और  यहां  प्रघ्रान  मन्त्री  जी  जनता  के  हाथ  में  सत्ता  सौंपने  और  पंचायत
 प्रगाली  के  बरे  में  मगरमच्छी  के  आँसू  बहा  रहे  निचले  स्तर  पर  योजना  बनाने  के  लिए
 पंचायत  सम्मेलन  आयोजित  किए  जा  रहे  है  और  त्रिपुरा  में  सत्तारुढ़  उतकी  पार्टी  निर्वाचित  स्वायत्त

 जिला  परिषदों  कां  अतिक्रमण  करने  का  षठयन्त्र  रही  है  ।  इसलिए  यह  बृद्धि  अधिक  कंसे,हो
 सकती  है  ?  कुल  आबंटन  में  कोई  महत्वपूर्ण  वृद्धि  नहीं  हुई  है  केवल  2100  करोड़  रुपये  आबंटित

 किए  गए  संमेकित  ग्रामौण  विकास  कार्य  के  सिवाय  इन  सभी  कार्यक्रमों  के  लिए  पर्याप्त
 राशि  नहीं  है  ।  यह  एक  अलग  कार्यक्रम  यह  सच  नहीं  है  कि  ग्राम  पंचायतों  को  सीधे  धन  भेजने  से
 रांशि  मे  वृद्धि हो  व्यय  में  बृद्धि  हो  जाएगी  ।

 दुसरी  मरहत्व॑पंग  बात  करी  है  यदि  आप  ग्राम
 प्ंकंयतों  और  पंचायत  समितियों  पर  नियन्त्र  7  आपको  संविधान  के  अनुच्छेद
 4।  में  संशोधन  करना  होगा  ।  दिल्‍ली  से  आप  दरदर्शन  की  सहायता

 से
 उन  पंचायतों  पर  नियन्त्रक से

 कि
 पश्चिम  कन  देश  अँ  त  जो  कि

 ।

 बरिक्तर
 श्री  अमल  वत्ता  :  यह  विल्कुल  अस्वाभाविक  विगत  20  वर्षों  से

 में  कोई  भी  चुनाव  नहीं  हुए  है  ।

 श्रो  बसुद  वे  अज्चाय  :  विहार  में  कोई  भी  चुनाव  नहों  हुए  यद्यपि  उड़ीसा  में  पंचायतों
 हैं  लेकिन  उन्हें  कोई  अधिकार  ग़हीं  है  ।  बे  टूटा  जगन्नाथ  तरह  हैं  ।  कांग्रेस
 कांश  में  पंचायतें  टूटा  जमन्नाथ  की  तरह  जहाँ  उन्हें  कोई  अधिकार  नहीं  है

 कै शाप्ित  अधिकांश  राज्यों  में  यह  अपसंरचना  होने  के  कारण  ऊँसे  आप  आशा  करते  है  कि  ये
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 ये  कार्यक्रम  और  यह  नयी  जवाहर  रोजगार  योजना  दक्षता  पूर्वक  कार्यान्वित  की  जायेगी  ?
 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  ने  इस  बात  पर  तुरन्त  प्रतिक्रिया  जाहिर  की  है  कि  यह  कायेक्रम  हमारे
 देश में  एक  नया  आन्दोलन  बन  जायेगा  ।  उप्होंने  कहा  कि  भारत  के  गाँवो ंमें  50  दिनों  के  लिये

 रोजगार  देना  एक  आन्दोलन  होगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  श्री  भगत  के  अनुसार  50  दिनों  के  लिए
 रोजगार  देने  से  क्या  आन्दोलन  होगा  ।

 हमारे  देश  की  वास्तविक  समस्याओं  पर  इस  सरकार  ने  कभी  विचार  नही  किया

 है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  42  वर्षा  के  बाद  भी  भूमि  सुधार  क्रम  लाग  हीं  किया  गया  है  ॥

 यह  सबसे  जटिलतम  समस्या  है  ।  यदि  आप  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  समाप्त  करना

 .  चाहते  हैं  तो  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  लागू  करें  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  वे  रोजगार  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  बसुदं  व  आचार्य  :  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  42  वर्षों  बाद  अभी  भी  उन  पाँच  प्रतिश्नत  लोगों

 के  पास  40  प्रतिशत  जमीन  है  जो  कि  |  हैं  और  जमीन  जोतते  हैं  ।

 आपको तो  शास्त्री  जी  पता

 भ्रो  सेफुद्दीन  चौधरी  :  कंसे  पता  है  ?

 क्री  बसुदेव  आचार्य  :  हँस  रहे  ये  रियलाइज  कर  रहे  है  ।

 श्री  सेफुद्दीन  चौधरी  :  जय  जवान  जय  किसान  का  नारा  दिया

 श्री  बसदेव  आचार  :  इसी  लिये  पता  है  ।

 |  40  प्रतिशत  जमीन  उन  5%  लोगों  के  पास है  जो  कृषक  नहीं  हैं  और  जो  जमीन  नहीं

 जोतते  क्‍यों  नहीं  आप  उन  लोगों.से  जमीन  ले  लेते  ह ैऔर  भूमिहीनों  के
 बीच  उन  जमीनों

 का  वितरण  कर  देते  हैं  ?  यद्यपि  श्री  .  पनिका  कांग्रेस  में  हैं  फिर  भी  वे  मेरा  समर्थन  अवश्य

 करेंगे  ।  वे  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन

 ]
 °

 श्री  रामप्यारे  पनिका  :  हमारा  नुकसान  क्‍यों  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अभी  भी  थोड़े  से  लोगों
 के

 पास  40%  जमीन  हैं  ।
 जब  तक  आप

 उन  जमीनों  को  ले  नहीं  लेते  हैं  और  भूमिहीन  लीगों  के  बीच  इसका  वितरण  नहीं  कर  देते  आप

 ग्रामीण  लोगों  की  दशा  कैसे  सुधारेंगे  ?  यदि  वे  उन  जमीनों  पर  खेती  करते  है  तो  उनकी  क्रय  शक्ति

 में  बद्धि  होगी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  तथा  कुछ  हद  तक  शहरों  में  भी  €स

 समस्या  का  समाधान  हो  सकता  है  |  लेकिन  सरकार  यह  मार्ग  नहीं  अपना  रही  है  ।
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 पश्री  क्डुुदेव  आक्षर्य

 इस  कार्यक्रम  का  मुख्य  उह  श्य  इसे  एक  नया  नाम  प्रदान  करना  यह  एक  प्रकार  से
 प्राने  कार्यक्रम  को  ही  नाम  देकर  कार्यान्वित  करना  हमारे  देश  के  लोगों  की  स्थिति  में  इससे
 कोई  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  उनकी  समस्‍यायें  और  कठिताइयां  समाप्त  नहीं  होंगी  ।  चंकि  चुनाव
 आ  रहे  आप  चनाव  से  पूर्व  इस  नये  नारे  की  घोषणा  कर  रहे  1971  में  आपने

 हटाओ  का  नारा  दिया  1980  में  आपने  एक  अन्य  नारा  जिसे  हम  अपनी  तक  नहीं

 भूले  यह  है  हमारे  देश  में  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  देना  ।  यह  1980  -  के

 चुनाव  में  श्लरीमदी  इन्दिरा  ग्रांघी  का  नारा  था  ।  उनके  प्रधान  सन्‍्त्री  बन  जाने  के  बाद  नौकरी  के

 लिए  भर्ती  किए  जाने  पर  रोक  लगा  दी  गयी  थी  ।  हमारे  युवा  प्रधान  मन्त्री  ने  स्वामी  विवेकानन्द्र
 जन्म  दिबस  के  दिन  अन्तर्राष्ट्रीय  युवा  का  उद्घाटन  किया  था  ।  और॑  नयी  औद्योगिक  नीति
 की  घोषणा  की  थी  ।  अर्थात्‌  आप  मशीन  और  कम्प्यूटर  की  मदद  से  कार्य  करते  यह  तो
 मशीनीकरण  और  कम्प्यूटरीकरण  करना  है  |  नौकरियों  के  भर्ती  किए  जाने  पर  अभी  भी  प्रतिबन्ध
 लगा  हुआ  है  ।  4  वर्षों  से इस  ससस्या  के  प्रति  सरकार  की  आंखे  बन्द  हैं  ।  हमारे  देश  के  यरीब
 लोगों  की  हालत  पर  वे  विचार  नहीं  करते  हैं  ।  अब  चू  कि  चुनाव  आ  रहे  एक  नया
 एक  नया  कार्यक्रम  जवाहर  रोजगार  योजनाਂ  की  घोषणा  की  गयी  आपने  अचानक  इस
 विचार  किया  और  एक  नये  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  क्योंकि  चुनाव

 आ  रहे  यह  लोगों  को
 ग्रामीण  लोगों  को  घोखा  दिया  जाना  है  ।  अतः  हमारे  देश  के  ग्रामीण  लोगों  की  दश्शा ठगना

 सुधारने  में  यह  कार्यक्रम  सहायक  नहीं  होगा  ।  यह  एक  नया  काय॑े  कम  नहीं  इसमें  दो  कार्यक्रमों
 की  एक  साथ  मिला  दिय  गया  है  ।  यदि  आप  मुद्रास्फीति  पर  विगगर  करें  तो  एक  प्रेसे  की  भी
 वृद्धि  नहीं  की  गयी  10%  मुद्रारंफीति  बनी  हुई  है  और  यदि  थराप  गत  वर्ष  और  दस  वर्ष  दिये
 गये  अनुदान  को  देखें  तो  इस  वर्ष  अनुदान  में  कमी  की  गयी  है  । 9

 एग्रीकल्चर  बजट  में  रिडक्शन  हुआ  है  मध्‌  जी  बता  रहे  शास्त्रीजी  आपको  पता  है  ।
 १

 इस  वर्ष  कृषि  बजट  में  कमी  हुई  है  ।  अतः  इससे  लोगों  को  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  यह
 हमारे  देश  के  लोगों  को  धोखा  देना  है  ।

 लघु  उद्योगों  की  क्‍या  स्थिति  है  ?  गरीब  हथकरघा  बुनकरों  की  क्‍या  दशा  वे  भूख  से
 से  मर  रहे  कुटीर  उद्योग  बरवाद  हो  गए

 श्री  अभिल  बसु
 :  उन्हें  कपास  की  कमी  के  कारण  न॒कसान  हो  रहा  है

 श्री  बसुदेव  आचार्य
 aa:

 ग्रामीण  जो  कि  बनकर

 उद्योगों  और  कुटीर  उद्योगों  में  कार्य रत  कैसे  अ५नी  जीविका  चला  सका  अब  धीरे-धीरे  ये

 कुटी  र  उद्योग  बरबाद  हो  रहे  हैं  ।  ये  लोग  भूमिहीन  बेरोजगार  हो  गये  हैं  हजारों  लोग  देसेजग्गर

 क्कै
 गये  इन  कुटीर  उ  द्योगों  को  फिर  से  चाल  करने  के  लिए  कोई  योजना  नहीं  बनाई  ग्रयी  है  ॥

 ने  हथकरघा  उद्योग  को  बरबाद
 कर

 दिया है  |  इस  सभा में  हमने  यह
 आशंका  व्यक्त  की  थी  कि  नई  वस्त्र  नीति  बड़े  कपड़ा  मिल  मालिकों  के  संरक्षण  के  लिए  बनाई
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 गई  है  और  यह  नई  वस्त्र  नीति  हथकरघा  उद्योग  को  बरबाद  कर  इसने  इन्हें  वास्तव में
 बरबाद कर  दिया  है  ।  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  इसे  समझ  रहे  हैं  गैने  भी  एक  बॉर  सरकार को
 बेतावनी  दी  थी  ।

 ..._  राज्य  सरकार
 की  भूमिका  में  कमी  कर  दी  गई  सरकार  के

 इस  रबँये का  हम  विरोध
 करेते  राज्य  सरकार  की  उपेक्षा  क्यों  की  गयी  है  ?  सीधे  जिला  और  पंचायत  में  वे  पैसे  क्‍यों
 भेंज  रहे  हैं  ?  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  इन  योजनाओं  की  निगरानी  क्‍यों  नहीं

 करती है  जबकि  ये

 पंचायत  समितियों
 और  जिला  परिषदें  राज्य  सरकार  तथा  जनता  के  प्रति  उत्तरदायी  इसको

 निंगरानी  कौन  करेंगा  ?  क्‍या  इन  कार्यक्रमों  और  नाओं  की  निगरानी  दिल्ली  से
 की  जायेगी  ?

 5.20  भ०  प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासोन  हुए  ]

 वे  संविध्  संशोधन  क्‍यों  करना  चाहते  हैं  ?  ऐसा
 इसलिए  है  ताकि  दिल्ली  से  पंचायतों

 पर  नियन्त्रण  स्थापित  किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  अब  समाप्त  करें  ।

 श्री  बसदेव  आचार्य  :  मैं  राज्य  सरकार  की  उपेक्षा  करने  के  इस  प्रस्ताव  का  विरोघ  करता

 हूं  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  मेरे  राज्य  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और

 कार्य  क्रम  कुछ  हद  तक  सफल  रहे  हैं  ।  उन्हें  बरकरार  रखा  जाना  इसके  अतिरिक्त  आप
 जवाहर  रोजंगार  योजना  लागू  कर  सकते  लेकिन  सबसे  मुख्य  समस्या  भूंमि-सुधारों  से  सँम्बन्धित

 ग्रामीण  कृषि  श्रमिकों  का  शोषण  अभी  भी  हो  रहा  है  ।  प्रधान  मन्त्री  के  वक्तण्य  में  ग्रामीण

 कृषि  मजदूर  को  न्यूनतम  मजदूरी  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  गंया  उन्हें
 4  रुँपये  या  5  या  6  रुपये  मिल  रहे  हैं  न्यूनतम  मजदूरी  11  रुपये  मात्र  कुछ  राज्यों  में  यह
 20  रुपये  से  अधिक  है  ।  कृषि  श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजदूरी  के  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक

 लाथां  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी  का  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  ।  भूमिहीन
 को  जमीन  जोतने  योग्य  बनाया  जाना  उनकी  क्रयशक्ति  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।

 लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  गया  है  ।  अतः  इस  कार्यक्रम  द्वारा

 ग्रॉमीण  क्षेत्रों  की  बेरोजगारी  की  समस्या  का  निदान  नहीं  हो  सकता  है  ।  इस  सरकार  कें  प्रस्ताव

 का  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विरोष्ठ  करता  हूं  ।  चुनाव  के  कारण  यह  सरकार  अचानक  इन  सब  बातीं

 को  ध्यान  में  ले  रही  ....  चार  वर्षों  तक  इस  प्रकार  के  इन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 चुनाव  के  कारण  अचानक  यह  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  ले  रही  यह  एक  चुनावी  हथंकन्डा

 है  ।  अतः  इर  से  उददेश्य  को  पूर्ति  नहीं  होगी  ।  इसके  ग्रा  मीण  लोग  भी  इस  जवाहर

 गौर  योजना  का  स्वागत  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  यह  एक  धोखा  है  और  ग्रामीण  लोगों  को  धोखा  -

 दिया  जा  रहा

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 डा०  गौरीशंकर  राजहंस  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  अपने  विपक्ष  के  दोस्तों
 की  बात  को  बड़े  ध्यान  से  सुन  रहा  मुझे  हैरानगी  हो  रही  थी  कि

 मुझे  हैरत  हो
 रही  थी  कि  यदि  कोई  ठीक  काम  हो  तो  कया  उसकी  आलोचना  करना  जरूरी  ही  है  ?  क्‍या  कोई
 डाक्टर  ने  कहा  है  कि  आलोचना  करो  तभी  खाना  पचेगा  ।  मैं  तो  कहता  हूं  कि  इतिहास  राजीवः  जी
 को  और  बातों  के  लिए  याद  करेगा  लेकिन  इस  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लिए  सबसे
 याद  करेगा  और  28  अप्र॑ंल  का  दिन  अपने  देश  में  स्वर्ण  अक्षरों  में  लिखा  यदि  आपके
 हृदय  में  दर्द  हो  गरीवों  के  बेरोजगारों  के  लिए  तब  तो  इसका  मुखौल  न  उड़ाओ  और  यदि
 नहीं  दर्द  हो  तो  जरूर  मुखौल  उड़ाइये  ।

 भाई  आपने  अपने  हथियार  से  वंस्ट  बंगाल  में  सारी  इंडस्ट्रीज  को  बंद  कर  दिया  ।
 हमारे  बिहार  के  लोग  वेस्ट  बंगाल  में  जाकर  रोजी-रोटी  कमाते  थे  ।  अब  आपने  सारे  इंडस्ट्रीज
 बंद  करवादी  हैं  ।  जो  अच्छी  चीज  होती  है  उसकी  आप  सब  को  प्रशंसा  करनी  चाहिए  न  कि  मुखौल
 उड़ाना  चाहिए  ।

 ve  ४
 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  बिहार  में  किसने  उद्योग  वंद  करवाये  ।

 डा०  गौरीशंकर  राजहूंस  :  वह  भी  आप  लोगों  ने  बंद  कराये  ।  जो  बातें  गलत  होती  हैं  मैं
 उसका  पक्ष  नही  लेता  हूं  ।  मैंने  हमेशा  उसकी  समालोचना  की  है  जो  गलत  है  लेकिन  जो  चीज  अच्छी
 हो  रही है  उसका  तो  समर्थन  करना  चाहिए  ।  आखिर  उसमें  क्‍या  बराई  है

 श्री  अनिल  बसु  :  थोड़ा  एक्सप्लेन  कीजिये

 डा०  गोरीशंकर  राजहूंस  :  मैं  वही  कर  रहा  हूं  ।  उस  दिन  राजीव  जी  ने  कहा  कि  लोगों  को
 ऐसे  लोगों  को  जो  कि  बहुत  ही  गरीब  उनको  रोजगार  दिया  जायेगा  ।  यह  रोजगार  देने  में  80
 परसेंट  पैसा  संटर  से  खर्च  होगा  और  20  परर्सेट  राज्य  सरकार  मेंने  एन  और

 प्रोग्रामों  के  ब।रे  में  समालोचना  की  थी  और  यह  कहा  था  कि  उसमें  बहुत
 लूट  होती  है  ।  अब  सरकार  ने  उसमें  कुछ  सुधार  करने  की  कोशिश  की  है  और  देश  को  आगे  लेकर
 चलने  की  इस  प्रोग्राम  के  द्वारा  कोशिश  की  गई  है  ।  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम  में  5  परसेंट  भी  लोगों  पर
 पैसा  खर्च  नहीं  होता  मैंने  इस  हाउस  में  फाइनांस  बिल  पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि  आप  थोड़ा
 थोड़ा  सारे  डिस्ट्रक्ट्स  को  दीजिए  ।  मेरे  द्वारा  कही  गई  इस  बात  का  रिक/र्ड  आपको  लाइब्रेरी  में
 देखने  को  मिल  जायेगा  और  आप  वहां  जाकर  देख  और  पढ़  सकते  इस  जवाहर  रोजगार
 योजना  में  यह  प्रपोजल  है  कि  एक  लिमिटिड  डिस्ट्रिक्ट्स  को  दिया  जाएगा  और  बाकी  डिस्ट्रिक्ट्स
 को  बाद  में  दिया  जाएगा  ।  इसमें  बहुत  ही  विकरिंग  होगा  और  यह  तय  करना  बहत  मंश्किल  होगा
 कि  कौन  सा  डिस्ट्रिक्ट्स  वंकवर्ड  है  और  कौन  सा  डिस्ट्रिक्ट्स  वंकवर्ड  नहीं  इंसलिए  यदि  आप
 उसमें  से  2-3  महीने  का  ही  काम  दें  तो  सारे  डिस्ट्रिक्ट्स  को  ही  ले  लीजिए  क्योंकि  सार  हिन्दुस्तान
 ही  तो  वेकवर्ड  है  और  राजीव  जी  ने  हम  लोगों  की  सलाह  को  माना  है  तो  उनशी  तारीक  करनी

 इकरार  करना  चाहिए  कि  गलत  काम  हुआ  हैਂ  और  स्टेट  को  इग्नोर  करने  की  बात  कहां अ।ती  है  और  यदि  फण्ब्  ट्‌  को  भेजा  जाएगा  तो  इसमें  बुराई  क्‍या  इसमें  कोई  बाईपास
 की  बात  तो  हैं  ही  नहीं  ।  अब  तो  जमाना  बाइपास  सर्जरी  का  लोग  ऐसे  तो  ठीक
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 बाइपास  सजंरी  से  ठीक  हो  जाते  हैं
 इसलिए  यदि  राजीव  जी  ने  यह  सजंरी  की  है

 तो  आपको  क्‍यों

 तकलीफ  होती  है  ।  मैं  कहुंगा  कि  आप  लोगों  के  इण्टरैस्ट  को  गरीबों  के  इण्टरैस्ट को  उन्होंने
 देखा  यदि  आपको  गरीबों  से  प्रेम  है  तो  यह  काम  होने  दीजिए  और  यदि  गरीबों  से  प्रेम  नहीं  है
 तो  आप  चाहे  जंसी  समालोचना  कीजिए  ।  होना  तो  यह  चाहिए  कि  इस  योजना  इस  प्रोग्राम

 पूरे  हृदय  से  समर्थन  किया  जाय  और  सरकार  से  यहः  कहा  जाय  कि  ऐसी  दूसरी  वेलफेयर
 स्कीम्स  और  लाई  जाए  |  उवाहरण  के  लिए  मैं  आपको  आप  सब  लोग  देहात  से  आते
 से  एक  बार  मधु.दण्डवते  जी  बहुत  अच्छा  प्राइवेट  मंम्बस  बिल  लाए  पुअर  एण्ड
 डेस्टीट्यूट  वीमेंस  के  बारे  में  कि उनकी  भलाई  के  लिए  कुछ  किया  में  जब-जब  देहात  में
 घमता  हूं  और  साल  में  5-6  महीने  घमता  ही  रहता  हूं  तो  मझे  यह  बात  बहुत  खलती  है  कि  ऐसी
 औरतें  महिलाएं  हैं  जो  बहुत  ही  बढ़ी  हो  गई  70  80  साल  की  हो  गई  हैं  और  जिनकी
 आमदनी  20-25  रुपए  महीना  भी  नहीं  है  और  वे  घुट-घुट  कर  मर  रही  हैं  तो  जवाहर  रोजगार
 योजना  की  तरह  जवाहरलाल  नेहरू  की  बर्थ  सेण्टीनरी  में  कुछ  ऐसा  सोचा  जाय  कि  ऐसी  औरतों
 को  था  मर्दों  को  एक  ओल्ड  एज  पेंशन  केन्द्र  सरकार

 दे
 और  यहां  से  डायरेक्ट  भेजे  क्‍योंकि  स्टेट्स  में

 इवन  कांग्रेस  रन  स्टेट  में  मैं  कहता  हूँ  कि  जहां-जहां  ओल्ड  एज  पेंशन  है  वह  ठीक  से  एडमिनिस्टर
 नहीं  हो  रही  है  ।  ऐसे  वेलफेयर  के  कोई  काम  होते  हों  तो  पूरे  हृदय  से  उसका  समर्थन  करना
 चाहिए  ।  हमारा  ऐसा  अनुभव  सबों  को  पता  मैं  र।ज्यों  का  नाम  नहीं  समझने  वाले
 स्वयं  समझ  दो  साल  पहले  जबकि  पूर्वी  राज्यों  में  भवानक  बाढ़  आई  थी  तो  राज्य  सरकार
 को  पैसा  दिया  गया  कि  लोगों  को  राहत  दीजिए  तो  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  राहत  देने  के  बदले  उसे
 अपनी  पार्टी  का  कंडर  बनाने  में  खर्च  कर  उसे  पश्लिसिटी  में  खर्च  कर  इसका  प्रा “
 प्रमाण  यदि  इस  तरह  की  बातें  हों  और  केन्द्र  सरकार  डायरेक्ट  डिस्ट्रिक्ट  को  पैसा  भेजना

 चाहती  है  तो  क्या  एतराज  सरकार  तो  कुछ  न  कुछ  गरीबों  को  दे  रही  राज्य  सरकार  से  तो
 नहीं  ले  रही  बेसिक  चीज  समझनी  चाहिए  और  जब

 दे
 रही  है  तो  उतमें  आपको  क्‍या  तकलीफ

 हो  सकती  है  ।

 मैं  आपको  बताऊ  कि  प्री  दुनियां  में  समाज  तेजी  से  बदलता  जा  रहा  है  और  नई-नई

 विचारधाराओं  के  लोग  आ  रहे  नई-नई  बातें  पूरी  दुनियां  में  हो  रही  यदि  राजीव  जी  ने

 उनकी  सरकार  ने  सोचकर  गरीबों  की  भलाई  के  लिए  एक  योजना  बनाई  हैतो  यह्‌  बहुत
 बात  है  ।  यदि  दो  तीन  महीने  भी  नोकरी  मिलती  है  तो  लोग  बहुत  ही |]  नि  लक  ल्‌

 ई  2  न  की
 संतुष्ट  होंगे  ।  मेरी  पसंनल  नॉलिज  की  बात  है  कि  आर०  एल०

 ई०  जी०  पी०  एन०
 आर०

 ई०

 पी०  में  मैंने  सदन  में  भी  कहा  झूठे  मास्टर  रोल  बनते  और  दिखा  दिया  जाता  था  कि  इतने

 लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ  है  ।  मेंने  प्रधान  मन्‍्नी  जी  को  मैने  प्रधान  मंत्री  जी  को  पत्र

 लिखा  कि  इसको  बन्द  कराइये  और  इसकी  जगह  कोई  ऐसा  फूल  पूफ  सिस्टम  जिससे  कि

 गरीबों  की  भलाई  हो  सके  |  इस  दिशा  में  एक  प्रयास  हुआ  है  और  प्रधान  मन्त्री  सचमुच  इसके

 बहुत  ही  प्रशंसा  के  पात्र  हैं  ।

 एम्पलायमेंट
 |

 बहुत
 ज्या  और  हरों  में  भी  आपको  कुछ  ऐसा  सोचना  चाहिए

 जिससे  उनकी  भलाई
 त्राज  में  जब  बिहार की  बात  सोचता  हूँ

 तो  कांप  जाता  हैँ  ।

 पर  नक्सल  एलीमेंट  एक्सीमिस्ट्रस  ०हुत  तेजी  से  बढ़  रहे  माता-पिता  अपनी  सारी  जीवन
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 [sto  गौरी  शंकर

 कमाई  लगाकर  बच्चों  को  पढ़ाते  पढ़-लिखेंकर  बच्चो  इंजीनिर्धारिंग  और  डाकटेरों  कर
 लेता  है  और  उसके  बाद  घेर  पर॑  बैठा  रहता  दो  चारे  पांच  साल  और  देस  सार्ल
 तक  नौकरी  नहीं  मिलती  तो  उसको  घर  के  ताने  सुनने  को  मिलते  संमोज  से  ताने  सुनने  की

 भिलति  जब  वह  परेंशान  हो  जाता  तो  वह  एक्स्ट्रोमिस्ट  कें  गिरोह  में  जा  मिलता  है  और

 हथियार  भी  उठा  लेता  हम  सी  आर  पी  या  बौडंर  सिंक्यीरिटी  फोर्स  से  इंस  आतंकबाद  कौ  दंबा

 महीं  संकते  जो  बात  आज  बिहार  में  हो  रही  है  वह  बात  धीरे-घोरे  दूसरे  राज्यों  में  भी  हो

 जाएगी  |  इसलिए  एजुर्कैटेड  अनेएम्पलांयमेंट  की  संमंस्यां  भी  उतनी  ही  गम्भीर  जितंनी  कि  ज॑नरंले

 अन॑एम्पेलायपेंट  की  समस्‍या  इसे  दिशा  में  आप॑  कुछ  कीजिए  जिससे  एंजुकैंटेंड
 मेंट  की  समस्या  का  संभाधान  हो  संकें  ।  मैं  भी  चाहता  हैं  फि  रिंक्र॒मेंट  पर  बैन  हौमाी  और

 गैेनफल  एम्पलायमेंट  होना  इस  दिशा  में  यंदि  आप  कुछ  मंदंदं  कर  संकेते  हैं  तो  ऐसा  कुछ

 कीजिए  कि  बैम्बई  ,  मंद्रास  या  उसके  ओऔसंपास  सैटेलाइंट  की  सुविधा  ही  ।  मैंने

 लीजिंए  किसी  लड़कैं  का  दिंल्ली  से  इन्टरव्ये  हे कॉल  गया  और  उसकौ  बिहार  से  यहां  ऑनि-जैनि  में

 कम  से  कम  तीन-चार  सौ  रुपए  लंग  जाता  इंस  प्रकार  वह  तीन-चार  सौ  रुपया  वंहों  से  खंच

 कर  सकता  न  वह  इतना  रुपया  खर्च  कर  सकेगा  और  न  वह  यहां  आ  कर  इन्टरेब्यूह
 इसलिए  सरकार  को  वहुत  ही  सहानुभूति  पूबंक  इस  पर  सोचना  चौॉंहिये  था  ।  यैदि  कोई  इन्टररंब्यूह
 का  कैंडिडेट  रेलवे  स्टेशन  पर  अपना  इन्टरव्यूह  लंटर  दिखा  तौ  उसको  संकेन्ड  ऑडिनररी  क्लांस

 में  साल  में  छः  इन्टरव्यूहज  कें  लिंए  बड़े  शहरों  में  आने-जाने  की  छुंट  हींनी  यंदि  आप

 इंसको  कर  तो  यही  एक  बेहुत  बड़ा  काम  होंगा  ।  इंससे  लोगों  को  तंसल्‍ली  होगी  और  भरोसा
 होगा  कि  सरकार  अनएम्पलांयेड  यूथ  कें  बरे  में  भी  सोच  रही  है  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  आपने  जवाहर  रोजगार  योजना  के  आठवें  पेज  पर
 आपने  बताया  है  कि  बिहार  में  रूरल  पोपूलेशन  14  प्रतिशत  है  और  उससे  ज्यादा  उत्तर  प्रदेश में

 मैं  कहता  हूँ  कि  इतने  भयानक  अनएम्पलायड  लोग  वहां  पर  पड़े  हुए  हैं  और  विलो  पावर्टी
 लीईन॑  इंसलिये  उनके  लिंए  अंनुदानं  की  रकम  को  भी  बंड़ायां  जाना  चाहिए  ।  राजी  जी
 पे  अपने  भाषण  में  कहा'है  कि  पोपुलेशन  की  भी  देंखा  शेड्यूल्ड  कस्ट्स  और  शेंड्यल्ड
 ट्राइंब्स कौ  कौ  भी  देंखी  जाएगा  ।

 गौंलिक  दृष्टि  से  भिन्न  क्षेत्रों  जैसे  द्वीपीं  की  आंवेश्यकर्ताओं  को
 परत  के  लिये  विशेष  ६यर्न  दिया  जांएगा  ।

 [ea]
 ....  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  उन्होंने  इसमें  एक  बहुत  जरूरी  बात  नहीं  रंखौ  उन्होंने  इसमें  ऐंसें
 केैसेज  नहीं  रखे  जो  बिनां  किसी की  गलती  से  हर  साल  वहां  पर  फसल  खराब  हो  जाती  मैं

 अपिको  उत्तर  बिहार  के  बारे  में  बताना  चाहंता हूं  ।  वहीं  लोग  तीन  वार  फसल  लूगा  देते  हैं  और
 मेपाल  की  नदियां  आकर  फर्सल  को  बहाफर  ले  जाती  ऐसे  एस्यिा  में  इतनी  एक्सूट  पावर्टी
 इतनी  भंयानक  गरीबी  जिसकी  आप  कंल्पना  भी  नंहीं कर  सचभुच  मैं  कल्पना  नहीं  कर
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 सकते  ओर  वंसी  गरीबी  पश्चिम  बंगाल  में  भी  नहीं  है  क्योंकि  यदि  वैसी  गरीबी  न  तो  लोग
 क्यों  पश्चिम  बंगाल  क्‍यों  रोजी-रोटी  के  लिए  गाजियाबाद  और
 बललभगढ़  आते  और  यहां  आकर  कोई  मनुष्य  की  जिन्दगी  वे  बिताते  जानवर  से  भी  क्दतर
 जिन्दगी  बिताते  हैं  लेकिन  रोटी  की  खोज  में  उन्हें  यहां  पर  आना  पड़ता  है  और  अपने  परिवार
 का  भरण-पोषण  करना  पड़ता  इसलिए  इसमें  ज्योग्रफीकल  फैक्टर  के  हिली  और
 डेजटं  एरिया  के  साथ  ऐसे  एरिया  को  भी  रखिये  जहां  पर  नेंचर  के  कारण  फसल  बरवाद  हो
 जाती  है  हर  साल  ।  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  भी  आपको  ध्यान  में  रखना  होगा  जो  कि  एशिया  का
 सबसे  डेसली  पोपूलेटेड  ऐरिया  और  ज़हां  पर  सबसे  ज्मरादा  गरीबी  य्मदे  आप  इस  फैछ्टर  को
 ध्यान  में  नहीं  रख  तो  जवाहर  रोजगार  योजना  से  उचित  पंसा  उन्हें  नहीं  मिल  पाय्रेगा  ।

 फिर  मैं  यह  कह्“ेंगा  कि  नेहरू  रोजगार  योज़ता  केवत्र  इसलिए  न  हो  कि  हुमें  लोगों  को
 रोजगार  देना  इम्नश्लिए  हम  लोगों  को  द्विद्या  दें  क्रि  यह  ऊनकौ  रोजगार  मिल  गया  ।  ऐसा  नहीं
 होता  ज्ञा  हिए  ।  होना  चाहिए  कि  गतफुल  एम्पल्र/यमुट  हो  ।  आदमी  नहर  बनाने  के  काम  में
 सड़कें  वनाने  के  काम  में  स्कूलों  की  बिल्डिग  बनाद्वे  के  काम  में  लग्नें  और  पंचायत  भवन  के
 बनाने  के  काम  में  लगें  |  इस  तरह  से  प्रौडक्टिव  काम  होना  जिससे  समाज  की  उन्नति
 केकल  दिस्कात्रे  क ेलिए  मस्ठर  सेल  में  200  आदमी  दिखता  दिये  और  कह  दिया  कि  हमने  रोजगार
 द्वे  तुम  प्रेस्प  लो  और  शाम  को  चले  यह  बात  नहीं  होनीं  चाहिये  ।  राजीव  जी  ने  एक
 बात  ठीक  कही  है  कि  जकाहर  रोजगार  यौजवा  बिलकुल  ही  ओपन  होगी  ।  मैंने  एक  साल  पहले  भी
 इसी  सदन  में  कहा  था  कि  आप  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  के  अन्तर्गत  कहीं  पर  सड़क  बचाते  कहीं  पर

 नहरें  वनाते  हैं  और  कहीं  पर  नाले  बच॒ाते  है  और  स्कलों  के  लिए  बिल्डिंग  बनते  हैं

 तो  वट्मां  पर  एक  बोर्ड  क्गा  दीजिए  और  उस  थोड  में  यह  छलिछ  दीजिए  कि  इस  एरिया
 में  सरकार  द्वारा  20  किलोप्रीटर  सड़क  वन  रही  जिसका  खर्च  10  दछाख  रुपये  है  या
 20  लाख  रुपये  है  ।  इससे  ज़नता  जान  जाएग्री  कि  इतता  रुप्रया  खर्च  हो  रहा  वसे  कामट्रेक्टर्स ह्‌
 भर  दूसरे  जिसकी  चर्चा  इससें  भी  पँसे  लूट  लेते  हैं  ।  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि

 क्वान्ट्रेक्ट्स  और  डेमीक़ेट्स  जो  उनके  द्वारा  लूट  होती  है  और  इस  लूट  को  रोकने  के  लिये  कोई

 उप्राय  किग्रा  जाये  |  आप  बड़ें-बड़ें  अक्षरों  में  यह  लिख  दीजिए  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  में  इस
 काम  पर  यह  खर्च  होगा  और  येपे  काम  जिससे  हर  आदमी  समझ  स्रक्रें  कि यह  काम  हो  रहा  है  ।

 एक  और  बाद  कहना  चाहता  हूं  ।  यदि  आप  यह  मान  कर  चलते  हैं  कि  मुखिया  जी  वह

 दूध  का  धोया  वह  सब  काम  ठीक-ठाक  तो  अपने  आप  को  अन्धकार  में  रख  रहे

 मखिया  कोई  दध  का  खोया  हुआ  नहीं  है  |  हम  सारे  के  सारे  अधिकार  मुखिया  कौ  दे  दें  और  का

 फि  बह  इसवे  इम्पलीमेंट  करा  तो  वह  दूसरा  वहां  पर  तंयार  हो  जायेगा  और  दूसरी
 तरह  से  ख.ने  लगेगा  |  इसलिए  में  यह  कहता  हूँ  कि  आप  पंच.:यतों  का  इलेक्शन  हर  दो  साल  वाद

 कॉछ  और  मुखिया  के  कम  को  मानीटर  करना  चाहिये  ।  एक-एक  डिस्ट्रिक्ट  में  तकरीवन  जितने

 पीज  लोक  सभा  में  आते  तो
 उनको  मानीटर  का  काम  दीजिए

 |
 वे  केन्द्र  सरकार  को  रिपोर्ट

 करें  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  ठीक  तरह  से  चल  रही  है  या  नहीं  चल  रही  है  ।

 | 5५

 अच््च  में  मैं  एक  सुझाव  दू  गा  ।  मैंचे  पहले  क्री  कहा  था  कि  आप  श्रम  को  महत्व  दिला ये
 जवाहर  रोहूयरर  क्ोजना  में  यदि  किसी  प्रंचायत  में  दो  लाख  रुपये  का  काम  तो  केल्द्र  सरकार
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 उस  पंचायत  को  कहे  कि  यदि  आप  अपने  यहां
 से

 दो  लाख  रुपये  का  और  श्रमदान  कराने  को  तैयार

 तो  हम  चार  लाख  रुपये  यहां  पर  आवंटित  जिससे  उस  जगह  का  डेवलपमेंट  बहुत  अच्छा

 होगा  और  लोग  भी  ऐ  अपना  क्षेत्र  देखा  है  और
 आपने  भी  अपने  क्षेत्र

 यों  नहीं  कहते  हैं  कि  यहा  पर  सड़क  वनवा
 दें  ।  हम  वहां  के  ग्रामीण  लोगों  से  अधिकारियों  से  कहें  कि  आपको  चलकर  के  इस  सड़क

 आप इसके  लिये  दो  लाख  रुपया  आपको  सरकार  से  दो  लाख  रुपये  का
 दान  करेंगे  ।  देखिये  इससे  कितना  काम  गांवों  में  होता  बिहार  में  यह  एक्सपेरीमेंट  हो  चुका  है
 कोसी  प्रोजेक्ट  में  आधे  से  ज्यादा  काम  श्रमदान  से  हुआ  लोगों  ने  किया  है  ।

 *  यह  भावना  लोगों  में  फंलायी  जानी  चाहिये  ।  अगर  कहीं  सड़क  नहीं  अस्पताल  नहीं  है
 तो  लोगों  को  कहा  जाय  कि  आपकी  भी  इसमें  मदद  सरकार  तो  मदद  करेगी  अब  किसी
 को  अपनी  मदद  को  बीमारी  में  अस्पताल  ले  जाना  सड़क  नहीं  उसको  यह  बात  बतायी  जानी
 चाहिये  ।  इससे  वहां  सड़क  बताते  में  ब  टुत  बड़ा  योगदान  लोगों  का  मिल  सकता  है  ।

 अन्त  में  मैं  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जो  को  बधाई  देना  चाहता  हूँ  कि  उन्होंने  बहुत हु
 ही  वोल्ड  स्टेप  किया  है  |  इससे  बेकारी  बहुत  हद  तक  दूर  हो  जायेगी  ।  इस  तरह  से  सरकार  गरीब

 गरीब  बूढ़ों  के  लिये  भी  योजगाएं  लाए  ।  इससे  सही  अर्थों  में  देश  में  समाजवाद  आयेगा  ।

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  जवाहर  रोजगार  योजना  भारत  के  प्रयम  प्रधान
 मन्‍त्री  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  को  की  जन्म  शती  पर  सच्ची  श्रद्धांजली  उन्होंने  केवल
 भारत  के  ही  नहीं  बल्कि  समूचे  विश्व  के  निर्धनों  और  दलितों  कां  समर्थंन  किया  ।  उन्होंने  उप
 निवेशबाद  के  विरुद्ध  संघर्ष  किया  तथा  उन्होंने  केवल  भारत  की  जनता  को  ही  नहीं  बल्कि  सम्पर्ण
 विश्व  को  उपनिवेशवाद  के  बन्धन  से  म॒क्त  कराना  चाहा  |  इसलिए  योजना  के  कार्यान्वयन  में  पर्याप्त
 सावधानी  और  चौक़मी  बरती  जानी  चाहिए  ताकि  उस  वर्ग  के  लोगों  तक  इसका  लाभ
 जिनके  इसे  बनाया  गया  है  ।  यह  निश्चित  रूप  से  अच्छी  बात  है  जैमा  कि  हमारे  प्रधानमंत्री
 ने  कहा  है  सरकार  की  प्रशंसा  की  जानी  इससे  कमजोर  वर्ग  के  ग्रामीण
 निर्ध  अल्प  रोजगारों  और  अमंगठित  श्रमिकों  की  दशा  सुधारने  में  काफी  मदद
 मिलेगी  ।

 देश  के  4.4  करोड़  ग्रामीण  परिवारों  को  जिनमें  देश  की  सभी  ग्राम  पंचायतें  शामिल
 लाभान्वित  करने  के  लिए  व्यापक  आयाम  का  एक  कायंक्रम  चलाया  गया  है  ।  इसके  लिए  210(

 करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  इसकी  आवश्यकता  धनराशि  के  उचित  उपयोग
 ए  शि  के  वितरण  की  सतत  निगरानी  के  लिए  अनुशासित  अधिकारी  सक्षम  और

 ईमानदार  खण्ड  विकास  अधिक  उत्साही  सामाजिक  कार्यकर्त्ताओं  और  ग्राम  पंज्ञायत  स्तर

 पर  समपित  प्रतिनिधियों  के  ई
 ।  की  प्रमुख  बात  यह  है  कि  ग्राम  पंचायतों  को  योजत्रा

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  धनराशि  दी  जायेगी  ।  हमारे  1988-89  के  बजट  देश  के  120

 पिछड़े  जिलों  में  जवाहर  रोजगार  योजनः  चलाई  गई  है  इसके  लिए  500  करोड़  रुपये  दिये  गये
 है  ।  विपक्ष ने  इस  योजना

 को  प्रमुख  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मत  जीतने  की  पेंतरेबाजी  कहां  चू  कि
 योजना  को  देश  की  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  चलाया  गया  हैं  तथा  एन०  आंर०  ई०  पी०  और

 आर०  एल०  ई०  जी०  प्री०  को  मिलाकर  एकल  कार्यक्रम  बताया  गया  है  तथा  योजनाओं  को
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 न्वित  करने  के  लिए  ग्राम  पंचायतों  को  जिम्मेदार  बनाया  गया  है  इसलिए  विपक्ष  के  पास  इस
 योजना  को  चुनावी  चाल  वताने  के  अलावा  कोई  विकल्प  नहीं  है  वे  प्रत्येक  बात  में  संदेह  करते  हैं  ।

 किसी  बात  नहीं  देख  सकते  हैं  ।  वास्तव  में  यह  ऐसी  योजना  है  जिसके  द्वारा  सरकार
 गखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  आर्थिक  संकल्प  या  घोषणापत्र  में  दिये  गये  आश्वासन  को  पूरा

 करेगी  इस  योजना  से  समूचे  देश  में  रोजगार  मिलेगा  ।  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  अध्यक्ष
 और  भारत  के  प्रधानमन्त्री  का  गरीबी  हटाओ  के  लिए  आहवान  केवल  नारा  नहीं  था  |  यह  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  वयस्क  सदस्य  को  रोजगार  के
 अवसर  प्रदान  करने  की  दिशा  में  एक  कदम  यह  काँग्रेस  की  नीति  भी  है  ।

 इस  योजना  के  बारे  में  गलतफहमी  है  कि  इससे  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जब  आर०  एल०
 ई०  जी०  एन०  आर०  ई०  पी०  के  अन्तगंत  पहले  से  चल  रहे  कार्य  का  नुकसान  सकता
 है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  चाल  योजनाओं  का  विकेन्द्रीकरण  की  प्रक्रिया  के  साथ  सम्बन्ध  होना  चाहिए
 ताकि  चालू  योजनायें  न  रुक  सके  ।

 जसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  सरकार  वर्तंतान  योजना  के  अन्तगंत  बेरोजगार
 युवकों  जो  मंद्रीकुलेट  उन्हें  25000  रुपये  और  जो  स्नातक  हैं  उन्हें  40000  रुपये  दे  रही  है  ।
 परन्तु  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  वास्तव  में  उन्हें  यह  धनराशि  मिल  रही
 कुछ  बैंक  अधिकारी  समर्पित  हैं  परन्तु  सभी  नहीं  है  ।  घनराशि  घनी  लोगों  की  जेब  चली  जाती
 है  वे  इसका  व्यापार  में  उपयोग  करते  हैं  बंक  शिक्षित  बेरोजगारों  को  केवल  इस  कारण  से
 घन  राशि  नहीं  देते  कि  उन्हें  संदेह  है  कि  ऋण  की  समय  से  अदायगी  नहीं  हो  सकती  तथा

 और  के  अनेक  मामलों  में  सरकार  द्वारा  राज  सहायता  का
 उपयोग  बैंक  दूसरों  को  ऋश  देने  में  करते  हैं  और  अच्छा  ब्याज  लेते  हैं  ।  यदि  वे  अपने  उच्च
 कारियों  को  दिखाते  हैं  कि  उन्होंने  बैंक  के  लिए  लाभ  कमाया  है  तो  उनकी  पदोन्नति  जाती  है  ५
 इसलिये  कुछ  योजनारयें  नहीं  चल  पाती  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  उन  आंकड़ों  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हैं  जो

 मुझे  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  दिये  गये  मैं  इससे  संतुष्ट  नहीं  हो  सकता  ।
 ईनमें

 गरीबी  के  आधार  पर  राज्यवार  आबंटनों  को  बताया  गया  है  ।  यह  बताया  गया  है  कि  बिहार  मैं

 14.872  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  है  तथा  कुल  धनराशि
 2100  करोड़  रुपये  में  से  31231.20  लाख  रुपये  आवंटित  किये  गए  हैं  ।  इसी  प्रकार  मध्य  प्रदेश

 में  9.842  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  है  और  20688.20  लाख  रुपये
 आवंटित  किये  गये  हैं  तथा  महाराष्ट्र  में  7.950  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा'से  नीचे

 हैं  और  16695.00  लाख  रुपये  आबंटित  किये  गये  हैं  ।  जहाँ  तक  उड़ीसा  कां  सम्बन्ध  जहां
 कर  गरीबी  यह  आश्चयं  की  बात  है  और  इससे  संतुष्ट  नहीं  हो  सकता  कि  4.86:  प्रतिशत

 ग्रामीण  जनसंख्या  गरीवी  की  रेखा  से  नीचे  हे  औ  210.20  लाख  रुपये  आबंटित  किये  गये  हैं

 उत्तर  प्रदेश  में  19.864  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  इसलिए  जब  उत्तर  प्रदेश

 में  यह  लगभग  19  मध्य  प्रदेश  में  लगभग  9.8
 महाराष्ट्र  में  7.9  है  तथा  बिहार  में  14.8  है

 तों  उड़ीसा  में  यह  4.8  कंसे  हो  सकती  है  स्पष्टतः  ये  आंकड़े  गलत  भ्रामक  लगते  हैं  ।  जहां

 तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  उड़ीसा  की  तुलना  बिहार  से  की  जा  सकती  गलत  आंकड़े  प्रस्तुत
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 सॉमनाथः
 करने  से  उड़ीसा  को  योजना  से  सही  धन  नहीं  मिलेगी  ।  क्या  यह्‌  कभी  कहा  जा  सकता  है
 कि  उड़ीसा  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या  का  प्रतिशत  है  जबकि  बिहार  में

 यह  लगभग  4  प्रतिशत  तथा  मध्य  प्रदेश  में  यह  लगभग  10  है  ?  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से

 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इसका  पुनरीक्षण  कहीं  कुछ  गलती  इसका
 रीक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  कहा  गया  है  कि  उड़ीसा  में  भयंकर  गरीबी  इसलिए
 मैं  कहता  हूं  कि  पुनरीक्षण  करने  के  पश्चात  इस  राज्य  को  पर्याप्त  धनराशि  दी  जानी  चाहिए  ।

 महोदय  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  जो  कुछ  कहा  उसे  मैं  उद्धत  करता  हूँ  ।

 काम  क्रमों  के  लिए  घतराशि  का  अधिकांश  अनुपात  ठेकेदारों  और  बिचौलियों  को

 कला  मय  दसरे  तरीके  से  भी  इसका  दुरुफ़्योग़  किया  गया  है  ।”

 मेरे  श्री  ने  कहा  है  कि  घनराशि  के  दुरुपयोग  को  रोकने  और  उसका  उपयोग  करने
 के  लिये  हमें  कोई  एजेंसी  बनानी  सम्भवतः  केन्द्र  की  सलाह  से  उड़ीसा  में

 और  योजनाओं  के  अन्तर्गत  खाद्यान्‍्नों  के  उपयोग  का
 निरीक्षण  कसमें  के  लिये  प्रत्येक  जिले  में  सतकंता  समिति  बन।प्री  गयी  और  उमका  अध्यक्ष  उस
 जिले  का  संसद  सदस्य  बनाया  मया  ।  उस  समिति  में  एक  विधान  सभा  सदस्य  एक  पंचायत  अध्यक्ष
 तथा  सरकार  द्वारा  मनोनीति  दो  अभियन्ता  हैं  तथा  अतिरिक्त  परियोजना  अधिकारी  भी  इसके
 संबोजक  हैं  मुझे  मंजम  जिले  में  ऐसी  समिति  का  अध्यक्ष  बनाया  ॥या  ।  पंचामत  अध्यक्ष  और  कुछ
 सरपंच्में  के  शिकाम्त  करने  पस  हम  सरोदा  ब्लॉक  गये  ।  देखा  कि  गंजम  जिले  के  सरोदा
 जण्ड  विकास  अधिकारी  ने  ऋवल  या  गेहूं  का  बिल्कुल  उपयोग  नहीं  किया  है  जो  लाभाधथियों  को
 इम्द्रिस  आवसस  के  निर्माण  हेतु  1.85  पंसे  प्रति  किलो  की  दर  से  चावल  और  1.65  प्रति  किलो
 की  दर  से  गेहूं  गये  थे  ।  इसकी  रिपोर्ट  की  गयी  परन्तु  कलक्टर  ने  कोई  कायंवाही  नहीं  यह
 यह  सरकार  को  भी  बताया  गया  परन्तु  सरकार  ने  भी  कायंवाही  नहीं  की  ।  वहाँ  खंड  विकास
 अधिकारी  6  वर्षों  से  इस  प्रकार  हेराफेरी  और  बेईमानी  का  उसे  यह  इनाम  दिया  गया  है  ।
 मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  केवल  सतकंता  समिति  या  निरीक्षण  समिति  बनाने  से  काम  नहीं
 चलेगा  ।  इसे  मजबूत  बनाया  जाना  जैसा  कि  श्री  राजहंस  ने  कहा  कि  प्रत्येक  जिले  का
 अध्यक्ष  संसद  सदस्य  होता  चाहिए  तथा  दिये  गये  सुझावों  पर  अधिकारी  और  सरकार  को  विचार
 करना  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  और  केवल  कागजों  पर  ही  समिति  बनायी  गयी  तों
 कुछ  नहीं  होगा  ।  और  के  अन्तगंत  दिए  गये  खाद्याम्नों  का
 उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  इसके  लिये  भी  निर्देश  दिये  जाने  परियोजना  कार्यों  को
 ठेकेदारों  के  जरिये  नहीं  कराया  जाए  ।

 6.00  म

 इसे  ग्रामीण  नेत्ताओं  जिन्हें  ग्रामीण  स्वयं  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  आपके
 साष्टयम से  मन्त्रीः  महोदय  की  जाज्ञकारी  के  लिया  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  हमने  एक  ब्लाक  में

 केक  कि  पंजीकृत  ठेकेदारों  को  कार्य  कसने  के  लिग्रे दिया  गया  है  ।  जब  हमने  कार्यकारी  अभियन्ता

 से  कि  पंजीकृत  ठेकेदार  को  कार्म किस  प्रकार  दिया  गया  जो  केन्द्रीय  सरकार के  निर्देशों  के
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 विपरीत  तो  कार्यकारी  अभियन्ता  ने  जबाब  दिया  कि  ठेकेदार  भी  एक  ग्रामीण  है  ।  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  दिए  गये  निर्देशों  के  अनुसार  इन  व्याक्तियों  को  ऐसे  कार्य  देना  वजित  है  ।  यदि  केन्द्रीय

 सरकार  के  निर्देशों  की  इस  तरह  व्याख्या  की जायेगी  और  अधिकारी  उनकी  इस  तरह  उपेक्षा

 करेंगे  तो  योजना  का  कार्यान्‍्वन  किस  प्रकार  सम्भव  है  ?

 इसलिये  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  योजना  के  प्रभावी  कार्यान्बयन  के  लिए  कड़ी

 निगरानी  और  निरीक्षण  किया  जाना  सम्बन्धित  पंचायत  अध्यक्षों  और

 अधिक  महत्वपूर्ण  रूप  से  ग्राम  पंचायत  सरपंचों  को  भी  समर्पित  गरीना  चाहिए  क्योंकि  ये  ही  वे  लोग

 हैं  जिन्हें  कारयं  करना  है  ।

 6.01  म०  प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  9  1989/19  1911  के  ग्यारह
 बजे म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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